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 लोक  सभा  |]  बजे  पृ०  एर  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन  हुए|

 निधन  संबंधी  उल्लेख

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  घुझे  बड़  दुःख  के  साथ  आपको  यह  सूचित  करना  है  कि  हस
 समा  के  भूतपूर्व  विशिष्ट  सदस्य  डा०  वी०  के०  आर०  वी०  राव  का  निधन  हो  गया  हे  ।

 डा०  राव  1967-77  के  बीच  चोथी  और  पाँचवीं  लोक  सभा  के  सदस्य  थे  ।  उन्होंने  मृतपूर्व  मैसूर  राज्य  के
 बेल्लारी  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  किया  ।  ः

 बहुमुखी  व्यक्तित्तत्व  के  घनी  डा०  राव  एक  सुचविर्यात  अ्र्थशास्त्री  शिक्षाविद  और  लेखक  थे  ।  उन्होंने
 ”

 राष्ट्र  की  आर्थिक  गतिविधियों  के  संवर्धन  के  लिए  अपना  पूरा  जीवन  समर्पित  कर  दिया  ।  देश  की  समस्याओं  के

 अनुरूप  देश  की  स्वदेशी  आर्थिक  विशेषता  को  विकसित  करना  उनका  सञअसे  अद्वितीय  योगदान  था  ।  वे  ऐसे
 प्रथम  भारतीय  अर्थशास्त्री  थे  जिन्होंने  भारत  की  राष्ट्रीय  आय  का  वैज्ञानिक  अध्ययन  किया  और  दूसरों  को  इस
 दिशा  मे  रास्ता

 डा०  राव  में  अद्रभृत  प्रबंध  क्षमता  थी  ओर  वे  अत्यन्त  द्रदर्शी  थे  |  उन्होंने  देश  में  अत्यंत  प्रतिष्ठित

 ह॒  आर्थिक  संस्थाओं  की  स्थापना  की  जिसमें  स्कूल  आफ  इकनॉमिक्सਂ  भी  शामिल  हे  और  उसमें  उन्होंने
 पहले  निदेशक  के  रूप  में  कार्यमार  संभाला  ।  अर्थशास्त्र  के  क्षेत्र  में  उन्होंने  जो  भी  कार्य  किया  है  उसके
 परिणामस्वरूप  सामाजिक  शास्त्रों  ओर  नीति  निर्धारणों  के  क्षेत्र  में  उनका  उपना  एक  महत्वपूर्ण
 स्थान  बन

 डा०  राव  ने  अपने  सार्वजनिक  जीवन  में  अनेक  पदों  यथा  केन्द्रीय  दिल्‍ली  विश्वविद्यासाय  के

 कुलपति  ओर  योजना  आयोग  के  सदस्य  पद  पर  कार्य  किया  ।  इसके  अतिरिकत्त  वे  अनेक  सरकारी  तथा
 सरकारी  राष्ट्रीय  ओर  अंतर्राष्टीय  ख्याति  के  विभिन्‍न  संगठनों  से  संबद्घ  रहें  ।

 राष्ट्र  के  पति  उनके  सेवामाव  के  सम्मान  में  उन्हें  पट्रमविभूषण  से  अर  कृत  किया  गया  ओर  अनेक

 ,  भारतीय  विश्वविद्यालयों  नें  उन्हें  ढी०  लीट०  की-उपाधि  से  सम्मानित  किया  ।  वे  अर्थशास्त्र के  राष्ट्रीय  स्तर  के ह

 के

 थे  ओर  उन्होंने  विदेशी  सहायता  और  भारत  के  आर्थिक  विकास  आदि  विषयों  पर  अनेक

 संदर्भ  में  विशिष्ट  योगदान



 मास्क  उक्त  29  1991 जप
 डा०  राव  ने  अनेक  देशों  का  प्रमण  किया

 ढा०  राव  हमारे  देश  के  उत्कृष्ट  परल्यों  के  प्रतीक  थे  ।  उनके  निधन  स्ले  हमने  ख्याति के  एक  ! के  नि
 बतरीय  |

 महामानव  को  ख्रो  दिया  हे  ।

 डा०  राव  का  देहावसान  83  वर्ष  की  आयु  में  25  1991  को  बंगलौर
 में  हूँ

 हम  मारत  के  ओजस्वी  सपूत  और  एक  उत्कृष्ट  व्यक्ति  के  निधन  पर  गहरा  दुःख  प्रकट  करते  हे  और
 मुझे  विश्वास  ऐे  कि  पूरी  सभा  मेरें  साथ  शोक-संतप्त  परिवार  को  सांत्यना

 सभा  के  सदस्यगण  मृतक  के  सम्मानार्थ  थोड़ी  देर  के  लिए  मौन  खड़े

 तत्पश्चात्‌  स्टस्यगण  थोड़ी  देर  मोन  रुपड़े  रहे  ।]

 प्रश्नों  के  मोस्त्रिक  उत्तर

 मकानों  की

 "183.  ts  श्ली  लाल  कृष्ण  आडवाणी
 |

 :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृप्एं
 प्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  |  करेंगे  कि

 प्रत्येक  राज्य  के  शहरी  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  मकानों  की  अलग-अज्ञग  अनुमानत:ः
 कितनी  कमी

 इस  कमी  को  दूर  करने  के  क्या  प्रस्ताव  हे  तथा
 इसके  लि  ?  तैयार  की  गाई  कार्य  योजना  का  ब्योरा

 जया

 सातवीं  पंचवर्षीय  1  के  आर॑भ  से  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  हे  तथा  प्रत्येक  वर्ष
 इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  और

 वर्ष  1991-92  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए

 शहरी  विकाझ  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  एम०  :  से  एक  विवरण  सा
 पटल  पर  रखा  हे  ।

 विवरण

 1-3-90  की  स्थिति  के  अनुसार  30.3  मिलियन  रिहायशी  एककों  के  लिए  आवास  की  कमी  का

 अनुमान  लगाया  गया  हे  ।  जिसमें  शहरी  क्षेत्रों  में  10  मिलियन  रिहायशी  एकक  ओर  प्रामीण  क्षेत्रों  में  203
 रिहायशी  एकक  शामिल  हे  ।  ओर

 ठथा  आवास  राज्य  का  विषय  हे  तथा  आवास  योजनाएं  राज्य  सरकारों  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्र  ;

 प्रशासनों  ढवारा  अपनी  प्राथमिकताओं  ओर  संसाधनों  के  अनुसार  बनाई  ठथा  व  र्यान्वित की  जाती
 है  ।  केन्द्रीय  सतकार  द्वारा  अनुमोदित  योजनाओं  ओर  कार्यक्रमों  द्वारा  इनकी  प्रतिपूर्ति  की  जाठी

 जबकि  आवास  मिर्माण  क॑  विस्तृत  आकड़ें  सामान्यतः  उपलब्ध  नहीं  हे  फिर  भी  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना
 ओर  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  की  राज्यवार  ठपत्तन्धियां  अ

 लग्नक-छ  के दी  गई  हे  ।



 :7  श्रावण  1913  ____  मौद्चिक  ठत्तर

 कफ
 य  आवास  नीति  प्रारूप  के  भाग  ढर  ठन्य  पूर्व  उपायों  के  रूप  मेंਂ  भारत  सरकार  ने  भूमिहीन

 और  निर्धनतम  वर्गों  को  आवास  विकसित  भूमि  की  भवन  निर्माण  साम्रप्रियां  और

 प्रौद्योगिकी  उपलब्धਂ  कराने  तथा  कठिनाईयों  को  दृर  करने  के  ज्ञिए  कई  ठपाय  आरंभ  किए  इनमें

 निम्नलिखित
 हे  :--

 ”
 ||)  प्रामौण  क्षेत्रों  में  भूमिहीन  निर्धनों  और  कारीगर  वर्गों  के  किए  मकानों  के  निर्माण

 हेतु  निर्धारित  परिव्यय  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  मुहेया  कराए  जाते  प्रामीਂ
 क्षेत्रों  मेंਂ  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  और  मुक्त  किए  गए  बंधुआ  मजदूरों  को  मुक्त
 मकान  मुहेया  कराने  के  लिए  इंदिरा  आवास  रेन-बसेरों  का  निर्माण  और  नेहरू  रोजगार
 योजना  के  अंतर्गत  शहरी  निर्धनों  के  लिए  आशम्रय  उन्नयन  ।

 )  बैंकों  तथा  विद्यमान  आवास  वित्त  संस्थानों  के  माध्यम  से  अधिक  संसाधन  जुटाने  के  लिए
 राष्ट्रीय  आवास  बेंक  की  स्थापना  तथा  नये  संस्थानों  को  प्रोत्साहित  करना  ।

 (iii)  आवास  के  लिए  जीवन  बीमा  साधारण  बीमा  निगम  और  नियोकता  भविष्य  निधियों
 के  लिए  संसाधनों  का  अधिक  प्रवाह  ।

 (९)  वित्त  भूमि  विकास  और  शहरी  मूलभूत  सुविधाओं  के  लिए  हुडको  के  प्रचाललनों  का
 पर्याप्त  विस्तार  ।

 (५)  रूम  लागत  की  भवन  निर्माण  सामग्रियों  के  उत्पादन  को  बढ़ावा  देना  ओर  फ्रोद्दोगिकी  अन्तरण  के
 ज्िए  निर्मित  केन्द्रों  की  स्थापना  और  कामगारों  को  प्रशिक्षण  देना  ।

 आवास  में  निजी  निवेश  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  कर-ज्ञाम  का  विस्तार  ओर  आवास  के  लिए
 आवास  वित्त  रंस्थानों  द्वारा  निधियां  ठपलब्ध  कराना  तथा  वृड़न  राख  जैसी  भ्रेकार  सामग्रियों  से
 प्रवन  निर्माण  सामग्रिय«)ें  ओर  घटकों  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहित  करना  ।

 3.  1991-92  के  बजट  प्रस्तावों  में  पी  आवास  क्रियाकलाप  को  बढ़ावा  देने  के  कई  ठपाय
 शामिल  हैं  ।

 4.  सरकार  राष्ट्रीय  आवास  नीति  को  अंतिम  रूप  आवास  के  लिए  वित्तीय  संसाधनों  की
 उपलब्धता  को  ओर  बढ़ाने  के  ठपाय  नगर  मूमि  सीमा  और  अधिनियम  में
 संशोधन  माटक  नियंत्रण  कानूनों  में  सुधार  राज्य  स्तरीय  भाटक  नियंत्रण  न्‍्यायाधिकरण  की
 स्थापना  करने  तथा  सामूहिक  आवास  के  लिए  ठपार्टमेंट  स्वामित्व  अधिनियम  को  ल्लागू  करने  जैसी  कई  मुख्य
 नीति  संबंधी  पहल  करने  पर  विचार  कर  रही  हे  ।

 कार्यक्रम  के  अंतर्गत  शामिल  स्कीमों  और  कार्यक्रमों  के  अलावा  मकानों  के  निर्माण  के
 लिए  राज्य-वार  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  जाते  हे  ।  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  वर्ष  1991-92  के  लिए  शहरी
 आर्थिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्ग  डब्लू०  तथा  निम्न  आय  वर्ग  आई०  ठावास  के  लिए
 लक्ष्यों  को  दर्शने  बाला  विवरण  1)  संलग्न



 0.00  0.36  0.36

 0.02  0.01  0.03

 0.00  0.00  0.00

 0.07  0.01  0.08

 0.01  0.03  0.04

 _
 योग  :  20.30  10.00  30.00



 सातवीं  योजना  और  1990-91  के  दोरान  20  झ्यूत्रीय  कार्यक्रम  के  सृत्र  सं०  14  तथा  15  के  अंतर्गत
 विभिन्‍न  कार्यक्रमों  की  वास्तविक  प्रगति  (राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र

 ह  a
 राज्य/संघराज्य  सूत्र  ।4  सूत्र  14  सूत्र  14  सूत्र  14  सूत्र सं

 14  सूत्र सं
 15

 निर्माण कि

 —

 क्षेत्र  आवास  निर्माण  =  शहरी
 स्थलों  का  सहायता  3०  रिहायशी  आय  वर्ग  मलिन
 प्रावघाने  हाउस  एकक  मकान  अस्तियों  का
 परिवार  पर्यावरणीय

 सुधार

 बस्ती

 1  2  3  4  5  6

 1.  आंघ्र  फ़्देश  9.48  7.13  0.36  9.50  0.03  20.68
 2.  उरुषाचल  प्रदेश  0.00  0.05  0.00  0.00  0.00  0.00
 3.  असम  0.49  0.49  0.06  0.12  0.00  0.56
 4.  बिहार  1.41  0.00  0.81  0.48  0.03  2.16
 5.  गोवा  0.00  0.01  0.00  0.00  0.00  0.10
 6.  गुजराठ  2.55  217  0.22  0.30  0.14  2.29
 7.  हरियाणा  0.11  0.14  0.05  0.07  0.04  2.89
 8.  हिमाचल  प्रदेश  0.01  0.00  0.03  0.00  0.01  0.49
 9.  जम्मू  तथा  0.02  0.03  0.05  0.05  0.00  2.22

 कश्मीर
 10.  कर्नाटक  -  2.58  262  0.21  0.23  0.08  6.10
 11.  केरल  0.39  0.94  0.33  1.68  0.13  1.26
 12.  मध्य  फ़देश  4.03  1.30  0.35  0.45  0.12  8.44
 13.  महाराष्ट्र  1.14  0.93  0.29  0.90  0.66  19.36
 14.  मणिफूर  0.00  0.00  0.01  0.00  0.00  0.10
 15.  मेघालय  0.00  0.05  0.00  8.00  0.01  0.42
 16.  मिजोरम  0.00  0.02  0.01  0.01  0.01  0.22
 17.  नागालेंढ  0.00  0.00  0.01  0.00  0.00  0.00
 18.  ठड़ीसा  2  0.28  0.26  0.14  0.11  0.86
 19.  पंजाब  0.  0.00  -  0.02  0.00  0.02  7.38
 20.  राजस्थान  2.70  हर  0.28  0.30  0.17  2.86
 21.  सिक्किम  0.00  000  0.00.  0.00  0.00  0.23
 22.  तमिलनाडु  17.19  1.86  1.20  1.09  0.26  4.66
 23.  त्रिपुरा  0.23  0.36  0.01  0.01  0.00  0.58
 24.  उत्तर  प्रदेश  5.44  5.37  1.13  136  035  13.36

 25,  पश्चिम  बंगाल  0.75  021  0.35  0.05  0.01  7.68

 हाँ

 त
 :
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 ४८7६

 जारी

 2  है|  4  5  6  7

 केन्द्रीय  प्रशाह्चित  प्रदेश  :

 1.  अंडमान  0.0२  0.00  0.00  0.00  0.0!  0.02

 निकोबार

 2.  चंडीगढ़  0.03  -  0.00  0.00  0.08  0.00  0.15

 3.  दादर  और  नगर  0.22  0.05  0.00  0.00  0.00  0.00

 हवेली
 4.  दमन  ओर  दियूृ  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 5.  दिल्ली  0.11  0.0  0.00  ॥  02  0.00  15.31
 6.  पांडीचेरी  0.09  0.09  0.01  004  0.00  0.74

 योग  :  50.95  26.79  6.05  7.88  2.19  119.12

 6



 .  7  आक्ग  1913  :  मौद्धिक  ठत्तर

 अनुलग्नक

 सृत्र  है  fe)  के  वास्टविक  प्रगति-द्यातवी  योजना  (1985-90)  और  1990-91  के  दौरान
 शआवाद्य-स्थलों  का  आवंटन

 क्लाख

 राष्य/संघ  राष्य  क्षेत्र  1985-86.  1986-87.  1987-88.  1988-89  1989-90  1990-91

 1  2  3  4  ५  6  7

 ।.  आंध्र  फ्रदेझ  241  1.80  247  1.26  0.96  0.58

 2.  असम  0.10  0.10  0.10  0.03  0.05  0.11

 3.  ब्रिहार  036  0.22  ॥  24  026  0.17  0.16

 4.  गोवा  ॥00  0.00  00  0.00  0.00  0.00

 5.  गुजरात  1!  3॥  0.42  ॥  44  043  0.53  0.42

 6.  हरियाणा  naz  0.03  v.00  onl  0.00  0.00

 6&.  हिमाछल  प्रदेश  0.00  ॥॥0  000  0.01

 7.  जम्मू  तब  कश्मीर  wal  0.0!  ool  0.00  0.00  0.00

 8.  कर्नाटक  ॥46  0.45  047  042  0.40  0.40

 9.  केरल  हि  ।  0.08  06  ॥05  0.04  0.04

 10.  मध्य  प्रदेश  कि  ।  044...  04४  1.16  1.02  0.38
 11.  महाराष्ट्र  024  0.24  02३  1.20  020  0.02

 12.  ठड़ीसा  ॥  ४0)  0.29  05९  a1?  0.23  0.15

 13.  पंजाब  ॥॥)0  0.00  0.00  0.00)  0.00  0.00

 13A.  राजस्थान  065  0.44  0.45  0.39  0.40  0.37

 14.  तमिलनाडु  ।  ४४  2.32  2.71  2.37  333  4.08

 15.  त्रिपुरा  ॥४॥6  0.05  0.06  0.01  0.03  0.02

 16.  उत्तर  प्रददेझ  ॥  ४9  0.88  0.75  071  1.24  0.97

 17.  पश्चिम  कंगाल  O19  O18  0.15  0.1३  0.05  0.05

 संघ  राज्य  क्षेत्र  :

 1.  अंडमान  रथा  निकोबार  oo)  0.02  0.00  0.00  0.00  0.00
 ड्रवीप  समृहद

 2.  चंडीगढ़  0.00  00%  0.00  0.03  0.00  000

 3.  दादरा  तक  नगर  हवेली  0.00  0.00  0.00  0.00

 4.  दिल्‍ली  005  0.04  0.02  0.00  0.00  0.00

 5.  पाड़िचेरी  0.02  0.02  0.02  0.02  0.01  0.00

 9.22  8.03  9.19  £.09  8.67  7.75

 च्उ
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 _.  जह  ्
 अनुकग्नक  खा

 सृत्र  हं०  के  अतर्गत  वास्तविक  प्रगति-शाततवीਂ  योजना  (1985--90)  और  1991  छे  दोरान
 निर्माण  छाहायता

 ध्य्म्म्ण्ष्ण्ण्ष्ण्ष्षष्णणणु्ं  भा  -

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  1985-86  1986-87  1987-88  1988-89  1989-90  1990-91

 1  2  3  4  5  6  7

 1.  आंध्र  प्रदेश  142.556  153,794  127,831  128.074  83,689  7,319  ,
 2.  अरुणाचल  प्रदेश  435  300...  1276  776  849  7८
 3.  असम  9.551  10.000  10.000  2,897  5,320.  11,103
 4.  गोवा  201  134  197  99
 5.  गुजरात  7484.  39.994  37.688  40.973  30833  30,018
 6.  हरियाणा  4.254  2.900  .300  1.620  1,600
 7.  हिमाच्ष  प्रदेश  173
 8.  जम्मू  त्या  कश्मीर  1021971  649  256  120  119
 9.  कनाटिक  $1,639  54,858  42,293  41,206  36,010  36,019

 10.  केरल  3.237  3,656.  16,854.  32,105...  8983.  29203
 ll.  मध्य  प्रदेश  20.116  25,589  241  22,537  14207.  18,349
 12.  महाराष्ट  15.269  18,029  18.057  20,076  18,987  1,700
 13.  मेघालय  97  150  150  545  1815  2.232
 14.  मिजोरम  260  260  260  480
 15.  ठड़ौसा  6,667  3.523  3,340  3,032  3,350  7,546
 16.  राजस्थान  418  30,188  66.472  85,915  37,059  14312
 17.  सिक्किम  _  30  125  274.  4,075  395...  6,000
 18.  ठमिलनाडू  42.248  48.553  3,000.  17,690.  23,520.  30,000
 19.  त्रिपुरा  333  7252.  77%  6000  6,500  3.395
 20.  उंत्तर  प्रदेश  2.700  31158  16,669  164,087  133,503  158,085
 21.  पश्चिम  बंगाल  4,667.  454.  5,004  3,655.  1,325  441

 झंश्य  राज्य  क्षेत्र

 -  लीडमान  तथा  निकोबार  84  92  --  20  55  न

 डीप  सम
 2  नगर  हवेली  1,631  969  574  94  733  989
 3.  दिल्‍तती  1.000  1,000  213  17  न्‍+  -

 4.  इमन  ठथया  दीव  238  न्‍+  न  ३0  ३0  न

 5.  पांडिचेरी  1802  1460  1785.  1986.  1,084  97

 जोग३  413,616  439,715  412,927  578,068  ._  410,974  _  423,865



 7  श्लावण  1913  .  <
 किम

 अनुलग्नक  ख्र-ात

 धातवी  खेजना  तथा  1990-91  के  दौरान  सूत्र  हं०  इन्दिरा  आवास  योजना  के

 अन्तर्गत  की  गई  वाह्तविक  प्रगति .

 राज्य्संघ  राज्य  क्षेत्र  1985-86  1986-87  1987-88  1988-89.  1989-90.  1990-91

 1  2  3  4  5  6  7

 1.  आंध  प्रदेश  3.30].  19.483..  17  8४32  9.948  7.232  5.434
 2.  अरुणाचल  प्रदेश  0  1  34  84  62  60
 3.  उासम  65  0  1.991  719  1.443  1.816
 4...  बिद्र  LS85  «18.932  24.028  15655  20361  21.155
 Ss  ।  102  95  52
 6  गुजशात  4.707  ६.57]  4.553  4.044  4.334  4.665
 7.  हरियाणा  390  1.019  1.422  1.216  1.495  859
 $.  हिमाचल  प्रदेश  ॥|  412  0  763  645  351
 9.  जम्मु  तथा  कश्मीर  0)  638  0  1.487  ४22  582

 3.833  1.842  9.670  865  52079  3.887
 ll.  केरल  3.716  14.888  11.040  3.584  14.434  ५.६24
 12.  मध्य  प्रदेश  0  1.964 =  10.033  6.857  8.247  13.658
 13.  मक्वराष्ट  12.198  7.43]  7.613  6.500  6.146
 14.  मक्िपुर  0  12  160  11]  277  71
 15.  मेघछकलय  0  156  0  205  26  0
 16.  मिल्लेरम  0  7  डर  70  98  1.264
 17  नागालेण्ड  84  182  130  25]  0  0
 18.  उद्लैसा  0  4.485  7.091  ६958  3.493  8.568
 19.  .  पंचान  0  669  1.366  0  624  1,287
 20.  राब्स्थान  46  2.120  10.180  4,027  3,739  7.893
 21.  सिक्किम  112  150  0  150  99  96
 22.  तमिलनाडु  .  9.291  34.030.  24.515  26.977  41.847.  27.079
 23.  ब्िपुरा  599  1.208  402  39]  239  266
 24.  उत्तरप्रदेश  16.467  25191  25709.  23.871  32.529  25.300
 25.  प्रशिचम  बंगाल  0  6.711  8.014  6.178  13.980  4.374
 संघ  राज्य  क्षेत्र

 1.  बैंडमान  और  निकोबार  0  0  7  70  41  59
 छीप  समृह

 2.  चंडीगढ़  0  0  0  0  0
 3.  खदरा  व  नगर  हवेली  0  0  80  59  130

 ।

 4.  दिल्‍ली  0  0  0  0  0
 5.  द्मण  व  दीव  0  0  0  0  16
 6.  लक्षदीप  0  ९  0  0  0
 7.  कंडिचेरी  0  0  97  84  205  6

 योग  52,320  0  97  84  205  6

 |



 :  मौखिक  उत्ता  -  प  29  1991

 सातवीं  योजना  ओर  अनुलग्नक  के  दौरान  सृत्र  सं«  आर्थिक  दृष्टि  कमजोर
 वर्ग  आवाध  के  अन्तर्गत

 की
 गई  वास्तविक  प्रगति

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  1985-86  1986-87  1987-88  1988-89.  198990  1990-91

 1  4  5  6  7

 1.  आंध्र  प्रदेश  443  9.65  9.503  9.086  9258  5.080
 2.  असम  2.589  2.285  2.890  2.095  24]  1,298
 3.  बिहार  11.785  10.461  14.888.  10.116  283  427
 4.  गोवा  0  0  180  126  160  160
 5.  गुजरात  7251  10438  4.080  4.656.  2.942
 6.  हरियाणा  1.944  2.000  360  154  1.14  729
 7.  ऊम्मू  और  कश्मीर  395.  1.043  1.079  .  1.691.232  240
 8.  कर्नाटक  $959  6.064  2381  1862  2.441  3.607
 9.  केरल  21.996  1.03.322.  15.74  15.66.  6,409.  4,865

 10.  मध्य  प्रदेश  6.498  7.824  17427  5784.  3.66.  3.713
 11.  महाराष्ट  15.291  20.083  11.930.  18.170  12.814.  6212
 12.  मणिपुर  138  0  32  40  266  0
 13.  मेघालय  33  33  43  91  216  0
 14.  मिजेरम  260  260  200  200  200  0
 15.  नागालैंड  0  0  0  0  41  0
 ॥  ठड़ीसा  1.630  3.109  2.510  2.301  2,338  1,544
 17.  राजस्थान  9946...  6.000.  4.993  3.142  2910  2.708
 18.  सिक्किम  0  0  0  14  200  0
 19.  तमिलनाडू  16.660  12.221  10.622.  45.126 =  8.498..  14.420
 20.  त्रिपुरा  195  338  99  118  166  193
 2.  उत्तर  प्रदेश  27.122  24.409  20364  17.104  27.407.  19.088
 22.  पश्चिम  बंगाल  1.329  1.893  502  1.015  573  130

 संघ  शासित  प्रदेश

 1.  आण्डमान  ओर  निकोबार  0  38  0  0  40
 ढीप  समूदठ

 2.  चंडिगढ़  1,000  995
 3.  दिल्‍ली  612  0  0  1.264  620  0
 4.  दमण और  दीव  0  0  ९  0  ||
 5.  पांडिचेरी  1.308  1.366  592  236  64  8.290

 1.41.384  2.23.84  1.20,449  139.631  85.235  74,281



 _
 .  7.  आवण  .  ॥  :  मौछिक  ठत्तर

 .  अनुलग्नक  ख्र-५

 ध्वातवी  योजना  (1985--90)  और  1990-91  के  दौरान  प्ृत्र  है  )  निम्न  आय  धर्ग  आवाद  के
 अन्तर्गत  की  गई  वास्तविक  प्रगति

 कं  जाययपनयननयययययया  77;  ५[]पोपाैप्रियिणजयण

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  987-88  1988-89  1989-90  1990-91  °

 ||  2  3  4  5

 आंध्र  प्रदेश  257  1.501  1.239  18

 असम  122  159  142  108

 बिहार  1.156  710  643  478

 गोवा  70  40  120  99

 गुजराठ  4.672  4.756  3.358  670

 हरियाणा  664
 हिमाचल  प्रदेश  165  194  197  240

 अम्मु  और  कश्मीर  4  39  22  44

 कर्नाटक  1.564  1,033  1,306  3.728

 केरल  989  2.762  5.536  3.870
 म्रध्य  प्रदेश  2.974  2.663  3.205  2.654

 प्रदराष्ट  17.613  18.367  17.541  12,739

 म्रथिपुर  40  40  215  0

 प्रेघालय  74  25  405  0

 मिजोरम  27  320  320  40

 नागालैंड  0  0  0  0

 उड़ीसा  5.192  2.028  2.133  2.395

 रा  $50  550  420  340

 राजस्थान  5.038  5.184  3.604  3,125
 30  0  0  0

 ठमिल  नाडु  1.553  1.916  10.991  12.469

 त्रिपुरा  27  0  85  145

 टिप्पणी  --  इस  योजना  पर  1-4-1987  से  निगरानी  रखी  आ  रही  है  ।



 हिलाममाननम_-म-म मनन  मम

 अनुलग्नक  a-VI

 घातवीਂ  योजना  और  1990-91  के  दौरान  सृत्र  थं«  ।5  के  अंतर्गत  की  गई  हक्षमों  में
 परयावरणीय  घुधार  की  वास्तविक  प्रगति

 ae

 हद
 है

 न  उन  हल
 29  1991

 निवासी  लाखों

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  985-86  1986-87  1987-88  1988-89  1989-90  1990-91

 3  4  5  6  7

 आंध्र  प्रदेश  5.38  3.90  3.54  3.64  221  3.01

 असम  0.13  0.10  0.10  0.09  0.06  0.07

 बिहार  0.37  *  0.40  0.38  0.43  0.33  0.25

 गोवा  0.03  0.02  0.01  0.02  0.01  0.00

 गुजरात  0.39  0.13  0.24  0.35  0.7  041

 हरियाणा  0.73  0.37  0.53  0.49  038  0.39
 हिमाचल  प्रदेश  0.05  0.05  0.06  0.08  0.10  0.14

 जम्मू  ओर  कश्मीर  0.13  1320.23  0.23  0.16  027  0.10

 कर्नाटक  0.55  0.67  0.66  0.61  0.80  0.80

 केरल  0.30  0.08  0.16  0.21  0.19  026
 मध्य  प्रदेश  093

 .
 1.68  1.62  1.40  1.63  1.17

 महाराष्ट  1.90  2.93  3.09  3.25  4.14  4.04

 मणिपुर  0.01  0.02  0.04  0.04  0.03  0.00

 मेघालय  0.06  0.08  0.05  0.07  0.07  0.08

 मिजोरम  0.07  0.00  0.00  0.05  0.05  0.05

 उड़ीसा  27  0.12  0.10  0.10  0.10  0.18

 पंजाब  1.91  1.81  1.50
 0.70

 0.75  0.71

 राजस्थान  0.74  0.24  0.32  0.39  0.48  0.68

 सिक्किम  0.02  0.04  0.05  0.05  0.05  0.02

 तमिलनाडू  0.72  0.64  0.74  0.80  0.80...  9.%

 त्रिपुरा  0.09  0.09  0.10  0.10  0.10  0.10

 ठत्तर  प्रदेश  2.06  2.08  1.91  1.86  2.16  2.36

 पश्चिम  बंगाल  1.70  1.36  1.08  123  0.98  1.16

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 अन्डमान  और  निकोबार  0.00  0.0  0.01  0.01  0.01  0.00

 हीप  समृष्  -

 चंडीगढ़  000...  000.  000  0.4  000.  0.७०

 दिल्ली  1.92  1.75  0.92  4.51  ३.97  2.29

 पांडिचेरी  0.11  0.12  0.12  15
 0.12  0.12.

 रच
 Jam  योग  प्र  छा  ब्  se  हूँ 20.00...  17.56...  2033.  20.56  24935



 शहरी  क्षेत्रों  में  आर्थिक  दृष्टि  कमजोर  वर्ग  और  निम्न  थाय  वर्ग  थ्ावात्र  डेतु
 1991-92  के  ज्षिए  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  किए  लक्ष्य

 ज  जज  $$

 आर्थिक
 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  दृष्टि  से  निम्न  आय

 कमजोर  वर्ग
 वर्ग

 आन्ध्र  प्रदेश  6.100  1.500

 असम  2.076  504

 बिहार  660*  1.300*

 गोवा  100  50

 गुजरात  1200  900

 हरियाणा  500  700
 डिमाचल  प्रदेश  50  140

 जम्मु  तथा  कश्मीर  900*  50°

 ऊर्नाटक  4.000  2,000
 केरल  12.554  3,500
 मध्य  प्रदेश  4.000  2,000

 महाराष्ट  6,800  9,500

 मणिपुर  300  220

 मिजोरम  ष्  120  260

 मेघालय  142  48

 उड़ीसा  1.500  3.000

 पंजाब  100*  350*

 राजस्थान  1.500*  3.500

 सिक्किम  40  0

 तमिलनाडु  8.209*  10.728*

 त्रिपुरा  160*  85*
 उत्तर  प्रदेश  18.000*  7,500*
 पश्चिम  बंगाल  295*  664°

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 अंडमान  तथा  निकोबार  ढोप  समृष्ठ  30  7:  100

 दिल्ली  8.300  42

 चंडीगढ़  750
 दमन  और  दीव  4

 2  ._  77,636  49,391

 *ज्क्ष्य  अभी  अनन्तिम  हे  ।



 if

 श्री  क्षातं  कृष्ण  आडवाणी  :  पहली  पंचवर्धीय  योजना  में  आवास  के  क्षिए  54  प्रतिशत  निवेश
 किया  गया  ।  छठी  बोजना  में  यह  निवेश  घटकर  8  प्रतिश्षात  हो  गया  ।  इस  प्रश्न  का  जो  उत्तर  दिया  गया  है
 ठससे  भी  आवास  छे  लिए  निवेश  की  इस  तीज  गिरावट  की  पुष्टि  डोठी  हे  ओर  इसमें  इस  बात  को  स्वीकार
 किया  गया  डे  कि  |  को  30.3  मिलियन  आवासीय  ईकाइयों  की  कमी  थी  जिसमें  20.3  मिलियन
 प्रामीण  क्षेत्रों  में  हे  ओर  मिलियन  शहरी  क्षेत्र  में  हें  ।  सरकार  इस  कमी  को  केसे  पूरा  करना  चाहती  हे  ओर
 इस  बात  को  सुनिश्चित  करना  चाहती  हे  कि  इस  क्षताब्दी  के  अत  तक  यह  कमी  ओर  अधिक  न  हो  जैसा
 कि  ठत्तर  मेंਂ  ही  कड्ढा  गया  हे  कि  सरकार  राष्टीय  आवास  नीति  को  अतिम  रूप  देना  चाहती  हे  जिसका  मसोदा
 अनेक  वर्ष  पहले  आरी  किया  गया  था  ओर  जिसे  अभी  अंतिम  रूप  दिया  जाना  हे  ?  सरकार  आवास  की  इस  कमी
 को  पूरा  करने  के  लिए  केसे  ओर  कब  तक  इस  आवास  नीति  को  अंतिम  रूप  देना  चाहती

 श्री  एम०  अरूणाचलम  :  माननीय  सदस्य  को  ज्ञात  हे  प्रारूप  राष्ट्रीय  आवास  नीति  में
 संसद  के  दोनों  सदनों  के  समक्ष  रखी  गई  थी  ।  राज्य  सभा  ने  इसे  स्वीकार  भी  कर  लिया  था  ।  ठथापि  आठवीं
 योजना  में  सरकार  छी  नई  प्राथमिकताओं  ओर  संसाधनों  की  ठप्लब्घता  को  देखते  हुए  इसके  प्रारूप  में  संशोधन
 करना  आवश्यक  दे  |  नीति  के  विभिन्‍न  पहलुओं  के  बारे  में  भिन्न-भिन्न  मंत्रालयों  से  पर/भर्श  करना  मी
 आवश्यक  है  ।  सरकार  का  यह  प्रस्ताव  हे  कि  यह  सब  कार्यवाहियां  पूरी  करके  इस  वर्ष  के  अत  तक  इससे
 संबंधित  दस्तावेज  संसद  के  समक्ष  रख  दिए

 भी  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  मुझे  याद  हे  कि  प्रारूप  राष्टीय  आवास  नीति  में  इस  ठप्य  को  स्वीकार
 किया  गया  था  कि  आवासीय  गृहों-मवन  निर्माण  आदि  से  संबंधित  जो  अनेक  कानून  देश  में  प्रचलित  हें  उनमें
 संशोधन  करने  क्वी  आवश्यकता  हे  ताकि  किरायेदारों  के  डिठतों  ओर  गृह-निर्माण  कार्यों  के  संवर्धन  की
 आवश्यकताओं  के  बीच  संतुल्तन  रखा  जा  सके  ।  क्‍या  सरकार  के  पास  इस  प्रकार  का  संतुलन  बनाए  रखने  के

 लिए  कोई  विशिष्ट  योजना  हे  ?  इस  उत्तर  में  यह  भी  कहा  गया  हे  कि  सरकार  का  विचार  किराया  नियंत्रण

 कानूनों  में  झुघार  करने  का  भी  हे  ।  इनमें  किस  प्रकार  का  सुधार  किए  जाने  का  विचार

 झी  एसम०  अरूशाचरलतम  :  सरकार  शहरी  भूमि  सीमा  अधिनियम  और  किराया  नियंत्रण  अधिनियम  आदि
 में  संशोधन  करना  आाडती  हे  ।  ओर  मेरे  विचार  से  हम  इसे  इस  वर्ष  के  उत  तक  ठतिम  रूप  दे  देंगे  तथा  इसे
 समापटल  पर  रख  +

 भी  लाल  कृष्ण  यह  शब्द  नियंत्रण  नियमਂ  हे  न  कि  केवल
 सीमाਂ  हे  ।

 भी  एम०  अरूशाचलम  :  हम  दोनों  पर  विचार  कर  रहे

 प्रो  के  थी»  धामस  :  में  केरल  में  जे  एक  लाख  आवासों  की  योजना  शुरू  की  गई  थी
 वह  यूरे  राष्ट  में  मुछण  आवास  योजना  है  ।  ठसके  बाद  से  आवास  योजना  के  मामले  में  आगे  रहे  हें  ।  इस  वर्ष
 राउ्य  सरकार  ने  एक  मिलियन  आवास  एकक  योजना  शुरू  करने  का  निर्णय  लिया  हे  जिसमें  प्रति  वर्ष  दो  लाख
 आवास  तेयार  डोंगे  ।  उन्होंने  भारत  सरकार  से  हुडको  जैसी  आवास  एज्रेंसी  के  माध्यम  से  यह  क्लक्ष्य  प्राप्त  करने
 के  लिए  केरल  राष्य  की  सड्ायता  करने  का  अनुरोध  किया  डे  ।  में  खनना  चाहता  हूँ  कि  भारत  सरकार  इस
 संबंध  में  कोन  से  कदम

 शी  एस०  अरूणाचकाम  :  जेसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  आवास  राज्य  का  विषय  हे  ।  हम
 उनके  प्रयासों  में  छ्ायठा  दे  रहे  हें  ।  डइम  आपके  उनुरोध  पर  विचार  करेगें  ओर  हम  से  आपके  अनुरोध

 विचार  करने  के  लिए  कहेंगे  ।
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 ओऔऔ  अन्ना  जोशी  :  भूमि  सीमा  अधिनियम  में  कौन  से  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  हे  ओर  क्या  सरकार

 इस  सत्र  अयवा  ठागले  सत्र  में  वह  संशोधन  ताने  क॑  लिए  संशोधनकारी  विधेयक  त्ञाना  चाहती

 मेरा  दूसरा  प्रश्न  है  कि  पिछली  सरकार  ने  शहरी  भूमि  सीमा  अधिनियम  का  ठध्ययन  करने  के  लिए  एक
 समिति  गठित  की  थी  ताकि  वढ़  इस  अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  लिए  सिफारिश  करे  ।  में  जानना  चाहता

 हूं  कि  क्‍या  वह  प्रतिवेदन  सरकार  को  मिज़  गया  है  ।  यदि  वह  प्रतिवेदन  सरकार  को  मिल  गया  हे  तो  ठसकी

 मुख्य  सिफारिशें  क्‍्यः  हें

 प्री  अरूणायलम  :  शहरी  भूमि  सीमा  अधिनियम  के  बारे  में  हम  विभिन्न  राज्य  सरकारों  से
 परामर्श  कर  रहे  हे  ।  हम  इसे  इस  वर्ष  के  जेठ  तक  अतिम  रूप  दे  देंगे  ओर  शरदकालीन  सत्र  में  इसे  समापटल
 पर  रख

 समिति  की  रिपोर्ट  का  जहां  तक  सवाल  वह  हमें  प्राप्त  हो  गई  हे  ।  हम  उस  रिपोर्ट  का  विश्लेषण  कर
 रहे  हें  ।

 भरी  मनोरंजन  भकठत्त  :  माननीय  मंत्री  जी  मेरे  अच्छे  मित्र  हें  परन्तु  अपने  वक्‍तब्य  में  उनके  द्वारा  दिया
 गया  उत्तर  सच्चाई  से  काफी  परे  हे  ।  मैंने  यह  देखा  हे  कि  छोटे  प्रदेशों  को  मंत्रियों  के  हाथों  डमेशा  कठिनाई
 झेलनी  पढ़ती  हैं  ।

 अपने  उत्तर  में  उन्होंने  कहा  डे  कि  अंदमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समुद्  में  शहरी  क्षेत्रों  मे ंआवास  की  कोई
 कमी  नहीं  हे  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंकेबल  0.02  प्रतिशत  की  कमी  हे  ।  अनुबन्ध  में  बीस  सूत्रीय  कार्यक्रम  के

 के  अन्तर्गत  प्रगति  के  बारे  में  यह  उल्लेख  किया  गया  हे  कि  0.03  लाख  परिवारों  को  आवास  का
 आबंटन  कर  दिया  गया  था  ।  सं०  के  अन्तर्गत  भी  निर्माण  सहायता  के  सम्बन्ध  में  कुछ  आंकड़ों  का  जिक्र

 किया  गया  हे  ।  सं०  14(n)  इंदिरा  आवास  योजना  के  आन्तर्गत  कुछ  आंकड़ों  का  उल्लेख  किया  गया  हे  ।  सृत्र  सं०
 निम्न  आय  वर्ग  के  आवास  के  अन्तर्गत  कुछ  आंकड़ों  का  उल्लेख  किया  गया  हे  ।  ये  सभी  बीस  सृत्रीय

 कार्यक्रम  के  सृत्र  सं०  15  के  उन्तर्गत  खाते

 वक्तव्य  के  अनुसार  वर्ष  1986-89  के  दोरान  0.02  ज्ञाख  परिवारों  को  आवास  स्थलों  का  आबंटन  किया
 गया  हे  ।  वर्ष  1987-६8.  1988-89  तथा  1989-90  में  कोई  आबंटन  नहीं  किया  गया  हे  ।  वर्ष  1988-89  में

 अनुबन्ध  में  दिये  गये  वक्‍तत्य  के  अनुसार  बीस  परिवारों  को  निर्माण  सहायता  प्रदान  की  गई  हे  तथा  वर्ष
 1989-90  में  55  परिवारों  को  निर्माण  सड्डायता  दी  गई

 मेरी  यह  चुनोती  हे  कि  ये  आंकड़े  सत्य  नहीं  हे  ।  में  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  कया  वह
 दिल्‍ली  के  किसी  अधिकारी  को  इन  समी  तथ्यों  की  जांच  करने  के  लिए  प्रतिनियुक्त  करेंगे  जिससे  यद्ट  निर्धारित
 किया  जा  सके  कि  यह  सूचना  सही  हे  अथवा  नहीं  तथा  सभा  पटल  पर  वास्तविक  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 की  जाये  ।

 झी  अरूशाचलम  :  माननीय  सदस्य  ढारा  बताये  गये  आंकड़े  वर्ष  1981  की  जनगणना  पर
 आधारित  हे  तथा  यह  आंकड़े  राष्टीय  भवन  संगठन-की  प्रतिवेदन  पर  आध्मारित  हैं  ।  यदि  इसमें  किसी  को  कोई
 संदेह  हे  तो  में  निश्चित  रूप  से  अपने  लोगों  से  वहां  जने  तथा  स्थिति  का  जायजा  लेने  के
 लिए  कहूंगा  ।

 भरी  स्ेफुद्दीन  चोघरी  :  दिनांक  1-3-1990  तक  आवास  की  कमी  30.3  करोड़  इकाई  थी  ।  इस  समस्या
 का  समाघान  करने  के  लिए  हमें  इस  सम्बन्ध  में  कोई  व्यापक  तरीका  अपनाने  की  आवश्यकता  हे  ।  समा  में
 जावास  नीति  प्रस्तुत  करने  अथवा  ठसे  अन्तिम  रूप  देने  से  पूर्व  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  हे  कि
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 देश  मेंਂ  राष्ट्रीय  आवास  अधिकार  अभियान  के  अन्तर्गत  भारी  अभियान  चलाया  जा  रहा  है  जिसके  प्रतिनिधि
 विपिन्न  राजनैतिक  कलोंਂ  स्वेच्छिक  व्यापार  स॑घोंਂ  किसान  आदोलनोंਂ  इत्यादि  को  परस्पर  प्रभावित

 कर  हहे  हैं  ।  उन्होंने  कई  नये  विचार  संचारित  किए  हैं  हाकि  आवास  के  अधिकार  को  संक्धान  में  ठल्लिखित
 मौलिक  अधिकार  के  रूप  में  मान्यता  दी  जा  सके  ।  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  ठथा  यदि  हे  तो
 क्या  सरकार  इन  संगठनों  दिये  गये  प्रस्तावों  पर  विचार  करने  जा  रही  हे  ?  वे  वास्तव  में  संसद  सदस्यों  के
 समक्ष  प्रस्तुत  करने  हेतु  एक  विधेयक  का  मसौदा  ठेयार  कर  रहे  हें  ।

 में  जानना  चाहूँंगा  कि  क्या  सरकार  इस  संगठन  जो  राजनेठिक  दलों  तथा  जन-संगठनों  के  साथ  आदान
 प्रदान  कर  रहा  द्वारा  दिये  गये  सभी  प्रस्तावों  तथा  सुझावों  के  बारे  में  एक  व्यापक  दृष्टिकोण
 अपनायेगी  ।

 अपनी  नीति  को  अन्तिम  रूप  देते  समय  क्या  आप  इन  समी  प्रस्तावों  को  ध्यान  में  रखेंगे  तथा  क्या  आप
 प्रावास  को  संविधान  में  उल्लिखित  मोलिक  अधिकार  के  रूप  में  मान्यता

 श्री  अरूणाचलम  :  में  पूरी  तरह  से  प्रश्न  को  समझ  नहीं  पाया  क्‍या  माननीय
 सदस्य  प्रश्न  देहरायेंगे  ?

 श्री  सेफुद्दीन  चोघरी  :  राष्ट्रीय  आवास  अधिकार  अभियान  नामक  एक  संगठन  जो  इस  समय  देश  में
 कार्यरत  हे  उसके  कार्यकर्ता  राजनेतिक  दलों  तथा  व्यापारिक  किसान  स्वेच्छिक  संगठनों  तथा
 युवा  संगठनों  खैसे  जन  संगठनों  को  प्रभावित  कर  रहे  हे  तथा  उन्होंने  आवास  को  संविधान  में  उल्लिखित
 मौलिक  अधिकार  के  रूप  में  मान्यता  देने  के  लिए  एक  विधेयक  का  मसौदा  तेयार  किया  है  ।  अपनी  नीति  का
 प्रारूप  तेयार  करते  समय  क्‍या  आप  ठस  संगठन  को  तथा  जो  भी  ठसे  कहना  हो  ठन  सब  बातों  को  अपने
 विश्वास  में  लेकर  ही  ठनके  साथ  कुछ  सम्पर्क  करेंगे  तथा  वास्तव  में  इस  नीति  को  एक  यथार्थवादी  नीति
 बनायेंगे  ताकि  आवास  की  व्यवस्था  उन  सभी  30.3  करोड़  लोगों  के  लिए  की  जा  सके  जिनके  बारे  में  आप  बात
 कर  रहे  हैं  कथा  क्‍या  आप  इसे  तुरन्त  महत्वपूर्ण  समझ  कर  इस  पर  विचार

 भरी  अरूणाचल्म  :  जी  हां  ।  सरकार  विभिन्न  संगठनों  के  साथ  आवास  के  अधिकार  को  मान्यता
 देने  के  लिए  सम्पर्क  बनाए  हुए  हें  तथा  हम  हसे  मुलभूठ  सिद्धान्तों  में  सम्मिलित  करेंगे  ।  यदि  माननीय-सदस्य
 का  कोई  सुझाव  हे  तो  उन्हें  इसे  देने  का  पूरा  अधिकार  डे  तथा  हम  उन्हें  इस  बारे  में  सृचित
 करेंगे  ।

 श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  वाहढे  :  उत्तर  में  दिये  गये  आंकड़ों  के  बारे  में  मुझे  संदेह  हे  ।  अनुबन्ध
 में  यह  बताया  गया  हे  कि  वर्ष  1989-90  तथा  1990-91  में  आन्श्र  प्रदेश  में  83,000  मकानों  तथा  लगभग

 7,000  मकानों  का  निर्माण  किया  गया  था  ।  आन्श्र  प्रदेश  में  श्री  एन०  टी०  रामाराव  सरकार  के  सत्ता  से  हटने
 के  बाद  इस  वर्तमान  सरकार  ने  कमजोर  वर्गों  के  लिए  स्थायी  रूप  से  आवास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  गृह-निर्माण
 का  कार्य  आरम्म  नहीं  किया  इसी  के  परिणामस्वरूप  यहां  पर  कामकाज  लगभग  ठप्प  हो

 (1

 गया  हे  ।

 में  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इन  आंकड़ों  की  सत्यता  का  पता
 क्गाने  के  त्तिए  किसी  को  वहां  भंजें  क्योंकि  सभी  में  गलत  आंकड़े  नहीं  दिये  जाने  चाहिए  ।  में  आपके  ध्यान  में
 यही  बात  लाना  चाहता

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रशन  से  अलग  जा  रहे

 पी  श्योसनाद्रीश्वर  राव  वाइडे  :  में  माननीय  मंत्री  जी  से जानना  चाहूंगा  कि  क्या  वह  इस  सम्बन्ध  में

 किसी  को  सच्चाई  का  पता  लगाने  के  लिए  मेजेंगे  ।  वर्तमान  किराया  नियंत्रण  अधिनियम  मकान  मालिकों  के
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 ज्षिए  पफ्रोत्साइनवर्धन  नहीं  रह  गया  हे  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  पहले  ही  पूछा  जा  चुका  है  ।

 और  शोभनाद्रीश्वर  राव  वादे  :  में  संबंधित  प्रश्न  पर  ही  आ  रहा  हूं  ।  काफी  समय  लिया  जा  चुका
 है  ।  शहरीकरण  सम्बन्धी  राप्टीय  आयोग  ढारा  काफी  समय  पूर्द  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  गई  हे  और  राष्ट्रीय  आवास
 बैंक  की  पहले  ही  स्थापना  की  जा  चुकी  है  ।  प्रस्तावित  विधान  जिसमें  ये  सभी  मुढ़दे  शामिल  हैं  जिनका  आपके
 उत्तर  में  जिक्र  किया  गया  हे  उसको  प्रस्तुत  करने  का  यही  सही  समय  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  राव  कृपया  सम्बन्धित  प्रश्न  ही  पृछिये  ।

 श्री  शोभनाद्री श्वर  राव  वाहढे  :  क्या  आप  इसी  सत्र  में  अथवा  कम  सें  कम  अगले  सत्र  में  संशोधन
 लेकर  आयेंगे  ताकि  राष्ट्रीय  आवास  बेक  घर  निर्माण  करने  में  गरीबों  की  मदद  कर  सके  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  सम्बन्ध  में  दो  प्रश्न  डे  ।  आपने  जो  आंकड़े  दिए  हैं  क्या  आप  उनकी  सत्यता
 की  जांच  करेंगे  तथा  क्‍या  आप  किराया  अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  लिए  कोई
 विधान  लायेंगे  ?

 झी  अरूणाचलम  :  जहां  तक  आंकड़ों  का  सवाल  है  वे  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा
 दिये  गये

 जहां  तक  विधान  में  संशोधन  लाने  का  सवाल  ऐसा  इस  सत्र  में  संभव  नहीं  हे  ।  हम  इस  बारे  में
 अगले  सत्र  में  विचार  करेंगे  ।

 श्री  चन्ट्रजीत  यादव  :  यह  सच  हे  कि  इस  देश  में  आवास  की  समस्या  ने  एक  गंभीर  राष्टीय  समस्या
 का  रूप  घारण  कर  लिया  हे  तथा  विशेष  रूप  से  निम्न  आय  वर्ग  के  लोगों  को  इस  गंभीर  समस्या  का  सामना
 करना  पढ़  रहा  हे  ।  में  जानता  हूं  कि  कंवल  सरकार  ही  हर  व्यक्ति  को  आवास  की  सुविधा  प्रदान  नहीं  कर
 सकती  ।  किराया  नियंत्रण  अधिनियम  पुराना  हो  गया  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  पहले  ही  इसका  उत्तर  दे  दिया  हे  ।

 झ्ली  चन्ट्रजीत  यादव  :  निजी  क्षेत्र  मे ंअधिकांश  व्यक्ति  जो  घर  बनाना  चाह  रहे  हें  वे  नये  घर  बनाने  के

 लिए  पेसा  नहीं  लगा  रहे  हें  क्योंकि  वे  इस  सच्चाई  से  वाकिफ  हे  कि  उन्हें  मकान  किराया  आदि  कई  समस्याओं
 का  सामना  करना  पड़ता  हे  तथा  समझोते  के  मुताबिक  किराएदार  मकान  खाली  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  इन  सभी
 प्मस्याओं  को  तथा  वित्त  मंत्री  द्वारा  अगले  ही  दिन  की  गई  घोषणा  कि  आवास  क्षेत्र  मे ंलोग  ओर  अधिक  पूंजी
 लगायें  हसके  लिए  कुछेक  ठोस  कार्य  किए  जा  रहे  इसको  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  मेत्री  महोदय  राष्ट्रीय
 आवास  योजना  को  ययाशीघ्र  अन्तिम  रूप  देने  के लिए  आवश्यक  कदम  ठठाएंगे  ताकि  इस  आवश्यकता  की  पूर्ति
 करने  के  लिए  ठोस  कदम  उठाये  जा  सकें  ।

 पी  अरूणाचलम  :  मेंने  हससे  पूर्व  कहा  था  कि  इस  वर्ष  के  अन्त  ठक  सभा  पटल  पर  आवास
 नीति  का  मसोदा  प्रस्तुत  कर  दिया  जायेगा  ।

 झ्री  प्रतापराव  भोसले  :  अध्यक्ष  यहां  पर  कुछ  सजेस्शान्स  दिये  गये  हें  ।  हमारे  यहां
 मकानों  की  फ्रोब्लम  हे-देहातों  मे ंकरीम  20  लाख  ओर  झडरों  मेंਂ  करीब  10  लाख  की  कमी  लेकिन  मुझे
 क्षणता  हे  कि  यह  आंकड़ा  भी  सही  नहीं  मकानों  की  आवश्यकठा  इससे  कड्टी  उ्यादा  हे  ।  जो  स्ेस्शन्स
 यहां  दिये  गये  ठनमेंਂ  एक  सुझाव  यह  आया  हे  कि  सरकार  को  सस्ते  मकान  बनाने  पर  ध्यान  देना
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 फुक्ताई  ऐश  का  इस्तेमात्त  होना  में  इसी  तारठम्य  में  मंत्री  जी  से  पूछना  चाडइता  हूँ  कि  हमारे  यहां
 महाराष्ट  मेਂ  एक  एजेंसी  सीके  सीपोरेक्स  हे  जे  नई  तकनीक  को  अपना  कर  मकान  निर्माण  करने  का  काम  करती
 है  और  ठसकी  डेवलप्ड  तकनीक  के  आघार  पर  दो  महीने  में  उतना  निर्माण  कार्य  हो  सकता  जितना

 एक  साल  में  होता  हे  ।  हर  साल  महाराष्ट  सरकार  का  10  परसेंट  हाउसिंग  का  काम  इसी  एजेंसी
 को  दिया  जाता  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  जायेगी  ।  आप  कोई  विशिष्ट  प्रश्न  नहीं  पूछ  रहे  हें  ।  में
 हस  प्रश्न  की  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।

 श्री  बच्चुदेव  आसाम  तथा  डोर  क्षेत्रों  मे ंचाय  की  खेती  करने  वाले  क्षेत्रों
 में  आवास-गूह्ढों  की  भारी  ऊमी  हे  ।  भारत  चाय-बागानों  के  मालिकों  तथा  संघ  के  साथ  यह  एक
 त्रिपक्षीय  समझोता  हुआ  था  जिसके  अन्तर्गत  प्रतिवर्थ  दस  प्रतिशट  आवास  गृद्दों  का  निर्माण  किया  जायेगा  ।

 परन्तु  इसका  पालन  नहीं  किया  जा  रहा  हे  ।  में  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  सरकार  भारतीय
 जीवन  ब्रीमा  तथ्या  शहरी  विकास  म॑त्राल्लय  सहित  अन्य  संगठनों  के  सहयोग  से  एक  योजना
 बनायेगी  ताकि  आवास  की  समस्‍या  विशेष  रूप  से  चाय  की  खेती  करने  वाले  क्षेत्रों  में  जहां  पर  यह  समस्या
 काफी  गंभीर  का  समाघान  किया  जा  सके  ।

 शी  अरूणाचलम  :  जेसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  हें  आवास  राज्य  का  विषय  हे  ।  आवास
 योजनायें  राज्य  सरकारों  द्वारा  ही  बनाई  जाती  हैं  तथा  क़्रियान्वित  की  जाती  हें  ।  केन्द्रीय  सरकार  का  हस्तक्षेप
 गरीब  तथा  कमजोर  वर्गों  क ेलिए  विशेष  योजनायें  बनाने  हेतु  हुआ  हे  ।  माननीय  सदस्य  द्वारा  दिये  गये  सुझावों
 पर  निश्चित  रूप  से  संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  विचार  किया

 भ्री  राम  कापसे  :  अध्यक्ष  यहां  इस  बात  का  उल्लेख  किया  गया  है  कि  जहां  तक  महाराष्ट  का
 सम्बन्ध  हे  10  लाख  आवासीय  ईकाइयों  की  कमी  डे  ।  में  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  पृदना  चाहता  हूँ  कि
 क्‍या  यह  समझा  जाता  हे  कि  झुग्गियों  में  रहने  वाले  लोगों  के  मी  अपने  आवास  हें  क्योंकि  आवास  सम्बन्धी  जो
 भी  योजनायें  हें  उनमें  महाराष्ट  के लिए  सबसे  अधिक  ईकाई  डे  ।  आप  जानते  हें  कि  मुंबई  ओर  अन्य  नगरों  में

 झृणिगयों  में  रहने  वाले  लोगों  की  संख्या  सबसे  अधिक  डे  ।  कया  ऐसा  समझा  जायेगा  कि  झुगिगियों  में  रहने  वाले
 लोगों  को  जावास  सुविधा  मिली  हुई

 झी  एम०  अरूणायलम  :  कम  लागत  वाली  सफाई  योजना  आदि  की  भाँति  हमने  झुग्गियों  के विकास

 हेतु  अनेक  योजनायें  बनायी

 श्री  राम  कापसे  :  क्या  उन्हें  बेघर  समझा  जायेगा  अथवा  ऐसा  समझा  जायेगा  कि  उन्हें  आवासीय  ईकाई
 प्राप्त  हे  ?

 झी  एम०  अरूशाचलम  :  उन्हें  झुग्गी  निवासी  समझा  जायेगा  ।

 थी  शाम  कापसे  :  यदि  आँकड़ਂ  दस  लाख  हे  तो  निश्चित  रूप  से  यह  गलत  हे  ।  सिर्फ  महाराष्ट  में  ही
 खाखोਂ  लोग  झुगिगयों  में  रष्ट  रहे  हें  ।  यदि  आप  उन्हें  बेघर  माने  सिर्फ  तभी  आप  उनके  लिए  कुछ  कर  सकते

 निश्चित  रूप  से  आपने  आंकड़े  दिए

 झी  एम०  अरूशाचलम  :  यही  तो  मेंने  कहा  हे  ।  हमने  झुग्गी  विकास  बोर्ड  गठित  किया
 हे

 ।



 1#  -  भी  अन्ना  जोशी  :  मैं  यह  जानना  चहुँगा  कि  क्या  उन्हें  आपकी  आवाधीय  नीति  में  सम्मिलित  किया
 गया  क्‍या  आप  ठनके  लिए  मी  आवास  की  सुविधा  ठप्लन्ध  करा  रहे

 ह

 प्री  एम«  अरूशाचलम  :  सुधारक  योजना  के  लिए  हमने  एक  विभाग  खोला  हे  ।  हम  इसे  ज्ञागू  कर  रहे

 डा०  उमा  रेड्डी  वेंकटेश्वरात्तु  :  माननीय  अध्यक्ष  में  कुछ  जानकारी  हासिल  करना  चाहता
 हूँ  ।  इस  आवासीय  कार्यक्रम  का  अन्तराल  बहुत  अधिक  हे  ।  प्रामीण  क्षेत्रों  मे ंआवासीय  कोलोनियों  के  निर्माण
 हेतु  कृषि  योग्य  भूमि  अधिग्रहीत  की  जा  रही  हे  ।  इन  आवासीय  कोलोनियों  क॑  निर्माण  हेतु  कुल  कितनी  कृषि
 योग्य  भूमि  अधिग्रह्ीत  की  गयी  हे  ?  इससे  पिछले  एक  दशक  में  देश  में  कृषि  उत्पादन  में  कितना  नुकसान  हुआ

 क्‍या  सरकार  के  पास  आन्श्र  प्रदेश  के  तटीय  क्षेत्र  तृफान-प्रस्त  क्षेत्र  में आवास  निर्माण  हेतु  इन्दिरा
 आवास  योजना  की  भाँति  कोई  अन्य  कार्यक्रम

 झी  एम०  अरूणाच्त्तम  :  आवास  निर्माण  के  लिए  भूमि  का  अधिग्रहण  राज्य  सरकार  कर  रही  हे  ।
 जहां  तक  तटीय  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  हे  उसके  लिए  हमने  इन्दिरा  आवास  योजना  बनाई  हे  और  राज्य  सरकार  द्वारा
 हम  इसे  लागू  कर  रहे

 श्री  उमा  रेडडी  वेंकटेश्वरात्तु  :  मेंने  पूरे  कृषि  योग्य  भूमि  के  सम्बन्ध  में  पूछा  था  ।  उन्होंने  आंकड़े
 नहीं  दिये  हें  ।  क्‍या  इसे  बाद  में  भेजा

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  इस  प्रकार  से  आंकड़े  नहीं  बता  सकते  हैं  ।  अगर  संभव  हुआ  वे  आपको  आंकड़े
 प्रेज  देंगे  ।

 झी  मदनलात  अध्यक्ष  जो  अनेकश्चर  फिजीकल  प्रोग्रेस  का  दिया  गया  हे  अगर  आप
 ठसमेਂ  देखें  तो  दिल्ली  में  वर्ष  1986-87  में  1987-88  में  जीरो  ओर  वर्ष  1990-91  में  जीरो  दर्शाया  गया
 हे  ।  अर्यात  तीन  साल्तों  में  वीकर  सेक्शन  के  लिए  एक  मी  मकान  नहीं  यानी  5  सालों  में  से  3  सालों  में
 दिल्ली  में  वीकर  सेक्शन  के  लिए  एक  भी  मकान  न  बनाने  का  क्या  कारण  हे  ?  मेरे  प्रश्न  का  पार्ट  ए  तो  यह  हे
 ओर-पार्ट  बी  लास्ट  ईयर  दिल्ली  प्लानिंग  बोर्ड  की  मीटिंग  ठसके  अंदर  यह  फेसला  किया  गया  था  कि  एक
 प्तान  के  अंदर  हम  जिसमें  अम्बेडकर  ग्रुप  हाठसिंग  योजना  और  एम  सी  डी  आदि  के  खदर  साढ़े  सात
 लाख  मकानों  का  टारगेट  रखा  यानी  एक  प्लान  में  सादे  साठ  लाख  मकान  बनने  थे  जिसका  सीधा  अर्थ  यह
 है  कि  एक  साल  के  ठोदर  डेढ़  लाख  मकान  बनने  थे  ओर  उष्यक्ष  8.5  थाउजेंद  मकान  बने  तो  में
 माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  दिल्ली  के  अंदर  ढाठसिंग  की  फ्राबलम  को  ओर  खासकर  वीकर
 सेक्शन  को  और  झृग्गी-स्‍झोंपडी  एरिया  के  लोगों  को  प्लॉट  देने  क ेलिए  या  ठनकी  हवेलिंग  यूनिट्स  को  बढ़ाने  के

 लिए  क्या  योजना  बन  रही  हे

 अध्यक्ष  महोदय  :  दिल्सी  के  लिए  क्या  कर  रहे  जस  यही  बतत्ताइए  ।  खूराना  जी  ऐसा  नहीं
 चत्तेगा  ।  आप  तो  एक  के  बाद  एक  प्रशन  पूछते  ही  जा  रहे  हें  ।  मंत्री  जी  सिर्फ  यड  बठाइए  कि  दिल्ली  के  तिए
 क्या  कर  रहे  दें  ओर  क्या  इस  कार्य  के  लिए  निर्धारित  पेसा  कडीं  डाइकर्ट  किया  इनके  सिर्फ  इन  दो  प्रश्नों  के
 उत्दर  दीजिए  ।

 झी  एम०  अरूशाचतलम  :  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  महोदव  अच्छी  ठरष्ट  जानते  हें  कि  दिल्‍ली  का

 विकास  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ढारा  किया  जा  रष्टा  हे  ।  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ढारा  जमीन  का  उषिफ्रहण

 19



 णा  रद्डा  है  और  सोसायटियों  को  जमीन दी  जा  रही  है  तथा  निर्धा वर्यों  के  लिए  प्लाट  आगनटित  किये  वा
 हु

 द्हेडे

 आँकड़ों  के  बारे  में  में  आपको  बता  दूँगा  ।

 झी  निर्मल  काम्सि  चटर्जी  :  तथ्यों  ओर  आँकड़ों  से  इस  समस्या  के  बारे  में  पता  चलता  है  कि  10
 मिलियन  आवासीय  ईकाहयों  के  निर्माण  की  आवश्यकता  हे  जिसका  ठर्थ  हे  सात  करोड़  परिवारों  को  आवासीय
 ईकाइयों  की  आवश्यकता  हे  ।  मेरा  पहला  प्रश्न  हे  कि  देश  में  कितने  परिवार  हैं  जिनमें  से  इन  सात  करोड़  को
 आवास  की  सुविधा  देनी  हे  ।  यह  प्रश्न  का  पहला  भाग  हे  ।  इसमें  झुग्गीवासी  शामिल  नहीं  किए  गए  हैं  ।  मुझे
 पता  हे  कि  किसी  भी  समाज  में  पायी  जाने  वाली  समस्याओं  में  आवासीय  समस्या  अन्तिम  समस्‍या  हे  ।  यह
 समस्या  इतनी  बढ़ी  हे  कि  में  सरकार  को  इस  दृष्टि  से  दोषी  नहीं  ठहरा  सकता  हूँ  ।  सरकार  जब  यह  कहती  हे
 कि  काले  धन  को  शामिल  किया  उसे  आवासीय  क्षेत्र  में  लगाया  जायेगा  तो  इससे  सरकार  का  क्‍या

 पूर्वानुमान  हे  ?  हस  काले  धन  के  निवेश  द्वारा  चालू  बजट  में  वे  कितने  आवासीय  ईकाइयों  के  निर्माण  का

 अनुमान  लगा  रहे  हें  ?  यह  प्रश्न  का  भाग  हे  ।  में  पटरी  पर  रहने  वाले  लोगों  की  भात  कर  रहा
 हूँ  ।  पटरी  पर  जीवन  बसर  करना  एक  बिल्कुल  भिन्‍न  समस्या  हे  ।

 ||

 ...
 मौखिक  उत्तर  29  1991

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  स्पष्ट  प्रश्न  पूछिए  ।

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  फुटपाथ  पर  रहने  वाले  लोगों  के  लिए  शहरी  क्षेत्रों  मे ंकिठने  शरण  स्थलों
 के  निर्माण  का  प्रस्ताव  हे  और  कितने  ऐसे  लोगों  को  जिनके  पास  कोई  आवासीय  ईकाई  नहीं  ठसमें  शामिल
 किया  क्योंकि  ऐसे  बढ़े  शरण  स्थलों  जिनमें  सोने  की  ठचित  व्यवस्था  के  निर्माण  पर  जोर  नहीं  दिया
 गया  हे  ?

 श्री  एम>०  अरूशणाचतलम  :  आवासीय  ईकाइयों  की  कमी  से  सम्बन्धित  विवरण  ठत्तर  में  ही  दे  दिया  गया
 है  ।  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाए  गए  अन्य  मामलों  के  सम्बन्ध  में  में  आँकड़ों  को इकठठा  करके  सदन  के  समक्ष

 प्रस्तुत  करेगा  ।

 शिक्षा  के  प्राथमिक  सलर  पर  मातृभाथा  में  शिक्षा  देना

 »]84.  श्री  भाग्गे  गोवर्धन  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  अनुसृचित  जनजाति  के  बच्चों  को  प्राथमिक  स्तर  पर  मातृभाषा  में

 शिक्षा  देने  की  पर्याप्त  सुविधा  देने  डेतु  अनुसूचित  क्षेत्रें  वाले  राज्यों  को  निर्देश  ज्यरी  करने  का

 ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  तथा  जनजातीय  माधाओं  के  संवर्धन  ओर  विकास  के  लिए
 कया  कदम  ठठाए  जा  रहे

 मानव  झंशाधघन  विकाज  मंत्री  अर्जुन  ओर  विवरण  समा  पटल  पर  रख

 दिया  गया  हे  ।

 जिवरणा

 संविधान  के  अनुच्छेद  में  यह  फ्रायघान  हे  कि  प्रत्येक  राज्य  व  राज्य  के  लन्तर्गठ  प्रत्येक  स्थानीय

 भाषाई  अल्पसंख्यक  वर्गों  के  बच्चों  को  शिक्षा  के  फ्रायमिक  स्तर  पर  मातृभाषा  में  शिक्षा  देने  की
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 7  श्रावण  1913  मौखिक  ठत्तर
 पर्याप्त  ध्यकस्था  करने  के  लिए  प्रयास  करेंगे  ।  ठड़तुच्चार  मारत  सरकार  की  यह  नीति  रंडी  है  कि  वहाँ  एक  ह्कुल

 कम  से  कम  40  या  एक  कक्षा  में  10  मराषाई  अल्पसंख्यक  क्षे  इस  प्रकार  की  सुविधाएं  चाइते  हों  तो
 वहां  ये  म्रुविधाएं  प्रदान  की  जाएं  ।

 2.  चूँकि  स्कूली  शिक्षा  का  प्रबंध  राज्यों  ढारा  किया  जा  रहा  इसलिए  वे  कुल  मिलाकर  हस  नीति  का
 अनुसरण  करते  रहे  हें  ओर  उन्होंने  अपने  स्तर  पर  कार्रवाई  प्रारंभ  कर  दी  हे  ।  इसके  केन्द्रीय
 भारतीय  भाषा  मेसूर  दृश्य  व  संगणक  जैसे  अन्य  माध्यमों  के  जरिए  भाषा  पाठ्यपुस्तके  व  शिक्षण
 सामग्री  तेयार  करता  कई  जनजातीय  भाषाओं  में  प्रवेशिका  आदि  तैयार  करता  है
 शिक्षण  सामग्री  आदि  के  प्रयोग  में  शिक्षकों  को  प्रशिक्षित  करने  के  ल्षिए  कार्यशालाएं  आयोजित  करता  है  ।  यह

 उन  डिभाषी  प्रवेशिकाओं  को  भी  तेयार  करता  हे  जिनसे  जनजातीय  बच्चों  की  जनजातीय  भाषा  में  शिक्षा
 प्रारम्भ  होती  हे  ओर  घीरें-घीरे  वे  प्राथमिक  स्तर  के  ठत  तक  राज्य  की  भाषा  को  अपना  लेते
 हें  ।

 भरी  साग्ये  गोवर्धन  :  माननीय  मंत्री  महोदय  दारा  सभा  पटल  पर  रखा  गया  उत्तर  अस्पष्ट  न  केवल
 अस्पष्ट  हे  बल्कि  आंशिक  रूप  से  झूठा  भी  हे  ।

 प्रश्न  के  भाग  के  सम्बन्ध  में  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  सिर्फ  आधे  भाग  में  ही  मारत  के  संविधान  के

 अनुच्छेद  350  का  उल्लेख  किया  हे  ज्य  कि  मेंने  यह  आशा  की  थी  कि  वे  पूरे  भाग  के  सन्दर्भ  में  इसका
 उल्लेख  करेंगे  ।  ऐसा  इस  कारण  हे  कि  उत्तर  का  प्रथम  भाग  वास्तव  में  ठस  संवेघानिक  उपबन्ध  के  द्वितीय
 मभाग  से  सम्बन्धित  हे  ।

 में  यह  जानना  चाहूंग्त  कि  क्‍या  अनुसूचित  जनजाति  के  बच्चों  की  उनकी  मातृभाषा  में  शिक्षा  देने  के
 निर्देश  मारत  के  राष्ट्पति  ढारा  रूभी  राज्यों  को  दिए  गये  हें  ।  यह  प्रश्न  हे  ।  लेकिन  यहाँ  माननीय  मंत्री  जी  ने
 कहा  हे  कि  इस  प्रकार  की  भी  एक  नीति  डे  कि  इन  क्षेत्रों  में  जहां  भी  विद्यालय  हे  ओर  भाषाई  आघार  पर
 संख्यक  बच्चे  वहाँ  यदि  एक  विद्यालय  में  उनकी  कुल  संख्या  40  हे  ओर  एक  वर्ग  में  ऐसे  विद्यार्थियों  की
 संख्या  ।0  या  उससे  अधिक  हे  तो  यदि  वे  चाड्टें  ठो  उन्हें  ऐसी  सुविधा  मिल  जायेगी  ।  में  एक  बहुत  ही  स्पष्ट
 प्रश्न  करना  चाहूंगा  ।  क्‍या  माननीय  मंत्री  जी इस  बात  को  जानते  हें  कि  वर्ष  1984  में  अनुसूचित  जनजातियों  के
 विकास  पर  कार्य  करने  वाले  दल  ने  एक  सीति  अपनाये  जाने  के  सम्भन्ध  में  विशेष  सिफारिश
 की

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदह  एक  व्याख्यन  होता  जा  रहा  हे  ।

 झ्ली  झाग्ये  गोवर्धन  :  ठीक  दे  ।  में  सिर्फ  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उन  आठ  राज्यों  में  जो  अनुसूचित
 जनजातीय  क्षेत्र  वहां  प्राथमिक  विद्यालयों  में  अनुम्मूचित  जनजाति  के  छात्रों  को  उनकी  मातृभाषा  में  शिक्षा  दी
 जाती  हे  अथवा

 प्री  अर्जुन  सिंह  :  में  माननीय  सदस्य  महोदय  को  यद्  आश्वासन  देना  चाहूँगा  कि  मुझसे  गलती
 हो  सकती  हे  लेकिन  मेरे  पास  जो  भी  जानकारी  दे  ठसे  में  लोक  समा  में  प्रस्तुत  करूँगा  ।  यदि  ऐसा  होगा  तो  में
 जाने  की  अनुमति  चाहूंग्रा  ओर  sa:  आऊंगा  ॥  प्रश्न  जेसा  कि  माननीय  सदस्य  महोदय  ने  स्पष्ट  किया  हे  कि  इस
 समय  हम  किस  स्तर  तक  अनुसृचित  जनजाति  के  लोगों  को  ठनकी  मातृभाषा  में  शिक्षा  दे  पाने  में  सक्षम  हुए
 हें  ।  में  स्पष्ट  रूप  से  यह  स्वीकार  करता  हूं  कि  जिस  स्तर  तक  यह  किया  जाता  था  ओर  जिस  स्तर  तक  यह
 किया  बाना  हे  वह  लय  अभी  प्राप्त  नहीं  हो  पाया  हे  ।  में  इसे  छोड़  नहीं  रहा  में  कद्द  रहा  हूँ  कि  यह  बहुत
 ही  स्पष्ट  हे  ।  इसमें  कुछ  कठिनाई  ठत्पन्न  ढो  गयी  हे  ।  मेंने  ध्यानपूर्वक  इस  मुद्दे  का  अध्ययन  किया  हे  ओर  में
 आपके  माध्यम  से  माननीय  सदस्य  महोदय  को  यद्ट  बताना  क्ाहँगा  कि  इस  सत्र  में  ही  में  इस  सभा  के  अनुसृच्तित
 जाति  के  सभी  माननीय  सदस्यों  से  एक  साथ  मिल  बेठने  का  यह  अनुरोध  कर  रहा  हूँ  कि  ताकि  हम  यह
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 सुनिश्चित  कर  सकने  का  कोई  रास्ता  निकाल  सके  कि  इस  सम्बन्ध  में  दिये  गये  निदेश  क्षागू  किये  जा सकेਂ  और
 यह  देच्च  सके  कि  उनका  पालन  किया  आ  रहा  है  या  नहीं  और  अन्य  क्या  ठपाय  किये  जाने  की  आवश्यकता  है  ।

 ऐचा  इतलिए  है  क्योकि  में  अनुल्गषिति  कामाति  के  बच्चों  की  शिक्षा  को  हर्वोच्च  प्राथमिकता  देता

 झ्ली  भ्क्वग्ये  गोवर्धन  :  माननीय  मंत्री  ने  हमें  आश्वासन  दिया  इसके  लिए  में  ठनका  आमारी  हूँ  ।
 इसके  साथ  ही  में  एक  ओर  प्रश्न  पूछना  चाहूँंगा  ।  में  जानना  चाहूंगा  कि  11  जुलाई  के  राष्ट्रपति  के  भाषण  में
 और  माननीय  वित्त  मंत्री  के  बजटीय  भाषण  में  प्राथमिक  शिक्षा  के  स्तर  का  जो  उल्लेख  किया  गया  था  क्या
 ठसका  आशय  यह्ट  हे  कि  सिर्फ  इस  वर्ष  ही  राशि  नहीं  दी  जाएगी  अपितु  आने  वाले  वर्षों  में  भी  बेहतर  प्राथमिक
 शिक्षा  के  लिए  राशि  दी  जाएगी  ।  इसमें  संविधान  के  अनुच्छेद  के  अनुसार  प्राथमिक  स्तर  पर  मातृभाषा
 के  द्वारा  शिक्षा  देना  भी  शामिल  हे  जिसके  लिए  स्वर्गीय  पण्डित  नेहरू  द्वारा  1956  में
 संशोधन  लाया  गया

 श्री  अर्जुन  सिंह  :  जहां  तक  राशि  का  प्रश्न  हे  यह  राज्य  सरकार के  क्षेत्र  में  आठा  हे  ।  में  नहीं
 बता  सकता  कि  विभिन्‍न  राज्यों  में  किस  प्रकार  की  राशि  उपलब्ध  कराई  जा  रही  हे  ।  यह  स्पष्ट  हे  कि  संसाधन
 की  समस्या  सारे  देश  में  ही  हे  ओर  सभी  राज्य  ओर  केन्द्र  में  भी  यह  समस्या  डे  ।  में  सिर्फ  यही  कह  सकता  हूं
 कि  में  अपने  वित्त  मंत्री  को  प्रभावित  करने  के  लिए  ताकि  वे  मेरी  सहायता  इस  सभा  के  मानवीय  सदस्यों
 की  मावनाओं  को  ठन  तक  पहुँचाऊंगा  ।

 प्री  काल्लका  दास  :  अध्यक्ष  में  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूँ  कि  जो  अभी
 उन्होंने  यह  कहा  कि  आदिवासियों  को  उनकी  भाषा  में  शिक्षा  ठसके  लिग्रे  उन्होंने  एश्योरेंस  दिया  डे  कि
 सब  के  साथ  बैठ  कर  वह  कोई  योजना  बनायेंगे  लेकिन  अनुम्मुचित  जन  जातियों  के  विद्यार्थियों  को  शिक्षित  करने
 के  लिये  सरकार  ने  क्‍या  कोई  विशेष  कदम  उठाये  कितने  ठनके  लिये  होस्टल  खोले  क्या  ठनको  विशेष

 सृविधायें  दी  जा  रही  क्या  ठनको  ऐसा  कोई  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा  हे  जिस  के  कारण  वह  ज्यादा  आकर्षित
 होकर  शिक्षित  हों  और  अपने  पेरों  पर  खड़े  हो  सके  ?

 भरी  अर्जुन  सिंह  :  आदरणीय  अध्यक्ष  इसकी  मुझे  मृचना  मिलते  ही  में  जरूर  माननीय  सदस्य
 तक  जानकारी  पहुंचा  दूंगा

 भ्री  का्नका  दास  :  मेरा  यह  कहना  हे  कि  अनुसूचित  जन  जाति  के  विद्यार्थियों  को  ऐसी  कोई  सुविधायें
 प्राप्त  नहीं  होती  हें

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्राइमरी  स्कूल  अलग-अलग  स्टेट्स  में  होते  हैं  ।  ठसके  स्टेटिस्टिक्स  और

 इनफर्मैश्ञन  स्टेट  से  कलैक्ट  करनी  होती  हे  ।  ऐन  वक्‍त  पर  ऐसा  प्रश्न  पूछने  के  बाद  मिनिस्टर  के  पास

 इनफरमेशन  होना  मुश्किल  बात  हे  ।

 ग

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  इस  फ्श्न  को  उस्वीकृत  कर  रहा

 झी  सत्य  नारायण  जटिय  :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  को  शिक्षा  के  क्षेत्र  मे ंकाफी  अनुभव
 है  ।  जेसा  कि  उन्होंने  कहा  कि  हम  इस  क्षेत्र  के  अन्दर  कुछ  नया  करने  जा  रहे  परन्तु  साथ-साथ  यह  मी
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 कहा  गया  हे  कि  धन  के  अमाव  में  बहुत  सारी  कातें  ठीक  नहीं  हो  पाठी  हैं  ।  अध्यक्ष  शिक्षा एक
 प्राथमिक  और  मौज्षिक  आवश्यकता  हे  और  इस  दृष्टि  से  ठन  लोगों  को  जिन  तक  शिक्षा  नहीं  पहुंच  पाती  हे  यानी
 कि  अनुसूचित  खन  जाति  के  लोगों  उनको  उनकी  मातृभाषा  में  शिक्षा  दे  करके  प्रोत्साह्ठित  करने  के  लिये
 निश्चित  रूप  से  नई  योजनाओं  को  बनाने  की  आवश्यकता  हे  ।  इसलिये  में  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से
 यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  इसके  लिये  यदि  धन  की  मी  आवश्यकता  हो  तो  क्या  ठसे  केन्द्र
 सरकार

 7  श्रार्षण  1913  मौद्चिक  उत्तर

 श्री  अर्जुन  धिंह  :  अध्यक्ष  मेंने  स्वयं  कह्ठा  कि  जहां  तक  धन  का  सवाल  राज्यों  की  तरफ  से
 यहां  कुछ  नहीं  कष्ठा  जा  सकता  है  ।  इसमें  माननीय  जटिया  जी  का  जो  प्रभाव  क्षेत्र  वह  ठसका  फायदा  जरूर
 उठा  सकते  हें  लेकिन  धन  के  मामले  में  जो  वर्तमान  स्थिति  ठन  सीमाओं  के  अन्दर  ही  हम
 काम  कर  सकते  हैं  ।

 झ्री  वल्स्तम  पाषछिग्रड्डी  :  में  माननीय  मंत्री  से जनना  चाहूँगा  कि  क्या  सरकार  इस  तथ्य  से  अवगत  हे
 कि  कुछ  भाषाएं  ऐसी  हैं  जो  आदिवासियों  की  एक  बड़ी  संख्या  द्वारा  बोली  जाती  वे  आदिवासी  भाषाएं  नहीं

 किन्तु  हन  भाषाओं  में  ऐसी  विशेषताएं  हे  कि  उन्हें  अलग  भाषा  माना  जाए  और  ऐसी  भाषाओं  को  मान्यता  नहीं
 मिली  हुई  हे  ।  ऐसी  भाषाओं  में  फ़्यमिक  विद्यालय  में  बच्चों  को  ज्षिक्षा  नहीं  दी  जाती  ।  इसलिये  इससे
 मुश्किल  पेदा  हो  रही  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  प्रश्न  पूछे  ।

 भी  वस्सम  पाणिग्रष्टी  :  में  प्रश्न  पूछ  रहा  हूँ  ।  ठदाहरण  के  ठड़ीसा  में  सम्बलपुरी
 पाँच  से  अधिक  जिलों  में  एक  करोड  से  अधिक  लोगों  ढारा  बोली  जाती  हे  जिसमें  पचास  लाख  आदिवासी  मी
 सम्मिलित  हें  ।  में  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्‍या  सरकार  प्राथमिक  स्तर  पर  शिक्षा  देने  के  उद्देश्य  से
 ठस  भाषा  को  मान्यता  देने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  करेगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  इस  प्रश्न  की  अनुमति  नहीं  दी  जाएगी  ।

 भरी  हन्नान  मोल्सलाह  :  यह  प्रश्न  जादिवासी  क्षेत्रें  में  मातृभाषा  को  शिक्षा  का  माध्यम  बनाने  के
 बारे  में  हे  ।  खेसा  कि  हम  जानते  हे  कि  अनेक  आदिवासी  माषाएं  कोली  जाती  हें  पर  ठनकी  कोई  लिपि  नहीं
 है  ।  आप  यह  भी  जानते  हें  कि  पश्चिम  बंगाल  में  .......

 खध्यज्ञ  महोदय  :  कृपया  प्रश्न  पूछें  क्योंकि  कई  अन्य  सदस्य  पी  प्रश्न  पूछना  चाहते
 हें  । हे

 झी  हन्नान  मोक्लाह  :  पश्चिम  बंगाल  में  अलचिमी  के  त्तिए  ओर  त्रिपुरा  में  कोकबोर्ग  के  लिए  लिपियाँ
 विकसित  की  गई  हें  ओर  वे  लिपियाँ  पश्चिम  बंगाल  ओरਂ  त्रिपुरा  में  भी  शुरू  की  गई  हैं  ।  कया  में  जान  सकता

 हूँ  कि  कितने  राज्यों  केन्द्रीय  सरकार  की  सहायठा  से  .  आदिवासी  माषा  को  ओर  इसकी  लिपि  को  विकसित
 करने  का  प्रवास  किया  जा  रहा

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  हृपकी  अनुमति  नहीं  दी  आएगी  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रासंगिक  नहीं  हे  ।  प्रश्न  संख्या  1851
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 अध्यक्ष  महोदय :  फ्रान  संख्या  186  ।  ह

 एक  माननीय  श्दस्य  :  माननीय  मंत्री  प्रश्न  संख्या  188  का  उत्तर  पहले  ही  ढे

 चुके

 अध्यक्ष  महोदय  :  वष्ठ  प्रश्न  नहीं  पूछा  गया  था  ।  में  अगला  प्रशन  ले  रहा  हूं  ।  वह  प्रश्न  नहीं  पूछा
 गया  था  ।  प्रश्न  संख्या  186.  श्री  मदन  लाल

 मलेरिया  की  जांच  के  लिए  प्रयोग  में  लाई  जाने  वाली  एक  डी  सुई  के  प्रयोग  थे
 एक्स  होना

 *]86.  श्ली  मदन  ज्ञाज़  खुराना  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  केन्‍्ट्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  की  डिस्पेंसरियों  तथा  ठन्य  डिस्पेंसरियों  में  मलेरिया  की
 जांच  के  लिए  रोगियों  की  उंगलियों  से  खून  लेने  के  लिए  एक  ही  सुई  को  काम  में  लाया  जाता  हे  और  उसे

 रोगाणुमुक्त  नहीं  किया  खाता  तथा  ठस  सुई  से  एड्स  के  फैलाव  को  रोकने  के  लिए  ठचित  उणय  नहीं  किए
 जाते  ओर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्‍या  ठपाय  किए  गए

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  के०  तारादेवी  :
 ओर  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 1.  दिल्‍ली  नगर  निगम/नई  दिल्ली  नगर  पालिका  हारा  मलेरिया  नियंत्रण  के  उद्देश्य  को  लेकर  नियुक्त
 किए  गए  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  ओषधघालयों  के  मलेरिया  कार्यकर्ता  आजकल  रकक्‍्त-स्मीयर  लेने  के
 लिए  ठंगली  को  छेदने  हेतु  एक  विशेष  सुई  का  इस्तेमाल  करते  हैं  ।  रई  में  सोखी  गई  स्प्रिट  में  सुई
 को  डुबोकर  ठसे  रोगणुमुक्त  किया  जाता  हे  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रक्‍त-स्मीयर  बहु-ठद्देशीय  स्वास्थ्य
 कार्यकर्ताओं  डारा  लिए  जाते  हैं  ।  रक्‍त-स्मीयर  लेने  के  लिए  एक  विशेष  सुई  इस्तेमाल  की  जाती  हे  ओर  इसे
 रोगाणुमुक्त  करने  के  लिए  स्प्रिट  का  इस्तेमाल  किया  जाता  हे  ।

 2.  स्वास्थ्य  सेवा  मदानिदेशालय  ने  हाल  ही  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  औषधघालयों  और
 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  स्वास्थ्य  सेवा  निदेशालयों  के  मलेरिया  कार्यकर्ताओं  द्वारा  अपनाए  जाने  वाले
 जीवाणुनाशन  के  तरीकों  के  करे  में  निर्देश  जारी  किए  गए

 झी  मदन  लाख  ख्ुराना  :  उध्यक्ष  पडल्ते  तो  मेरा  क्टना  यडट  हे  कि  जो  जवाब  मुझको  आया  हे  कि

 दिल्ली  नगर  निगम  और  नई  दिल्ली  तो  मैने  सिर्फ  दिल्ली  के  बारे  में  नहीं  पूछा  मेने  सारे  देश

 के  बारे  में  पूछा  हे  ।

 मैं  यह  खानना  कइठा  हूं  कि  क्‍या  ऐसी  शिकायतें  आपको  मिली  हें  कि  एक  ही  सुई  को  कई-कई
 व्यक्तियों  खो  प्रोफेशनल  खून  देने  वाले  जेसे  बेचारे  रिक्शावाले  गरीब  आदमी  असली  जो  प्रॉब्लेम
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 जिनको  रोटी  नहीं  मिलती  काम  नहीं  मिलठा  बेरोजगार  हैं  तो  वह  प्रोफेशनल  छून  देने  वाले  बन  गये
 वह  छून  देकर  पेसा  लेते  ठनको  जो  इंजेक्शन  लगाया  जाता  उनका  जो  खून  लिया  बाठा  ठनमें

 अनेक  प्रकार  की  बीमारियां  होती  वह  बीमारियां  ठस  खून  के  जरिये  दूसरे  शरीर  में  पहुंच  जाती  हैं  ।  आपने
 कपने  उत्तर  में  यह  कहा  है  इसने  ९ऐसी  इस्ट्क्शांक  के  ढी  2  मेटा  स्पैल्ोफ़िक  सकल  यह  है  कि  पिछले  एक

 साक्ष  में  पूरे  ढेज्  में  ऐसी  कितनी  शिकायतें  आपको  मिली  जिसके  परिणामस्वरूप  अनेक  बीमारियाँ  बन्म  लेठी
 हैं  ओर  उनमें  से कितनी  सच  निकली  हें  ?  जो  शिकायतें  आपको  मिली  क्या  आपने  ठनकी  कोई  जांच  कराई
 और  जांच  कराई  तो  ठनमें  सच्चाई  किठनी  थी  ?  सरकार  ने  हसके  बारे  में  क्‍या  कार्रवाई  की  है  ?  जैसा  मैंने
 कहा  कि  जो  फ्रोफ्शनल  खून  देने  वाले  ठनसे  जो  समस्याएं  पेदा  हो  रही  उनको  रोकने  के  लिए  सरकार
 क्या  कदम  ठठा  रही  हे  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याहा  मंत्री  एम०एल०  :  :  में  नहीं  जानता  कि
 हिंदी  में  उत्तर  दूँ  कि  ठई  में  ।

 माननौय  सदस्य  जी  से  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  पास  अभी  तक  ऐसी  कोई  शिकायत  नहीं  आई
 हे  कि  जहां  निढल  के  जरिये  खून  लिया  ठंगली  से  और  उससे  एड्स  की  बीमारी  लग  जाती  हे  या
 ढाइबिटीज  लग  जाती  अभी  तक  ऐसी  कोई  शिकायत  नहीं  आई  हे  ।  लेकिन  यह  बात  सही  हे  कि  जो
 मल्तेरिया  के  बर्कर्स  जो  फील्ड  में  जाते  वह  खून  लेने  के  लिए  एक  डी  निडल  सब  लोगों  पर  इस्तेमाल
 करते  हैं  कि  इसके  बारे  में  कुछ  शिकायतें  आई  थीं  कि  इसका  कया  असर  होगा  ।  हमने  डायरेक्टर

 हेल्‍थ  सर्विसिज  की  तरफ  से  इस  बारे  में  यह  आदेश  दिया  थे  कि  निडल  केसे  इस्तेमाल  की  जाय  एक
 वक्‍त  में  एक  ही  व्यक्ति  पर  ये  निडल  इस्तेमाल  किया  जाए  ओर  अगर  दूसरे  व्यक्ति  पर  वह  नीडल  इस्तेमाल
 किया  जाए  ठो  ठसके  लिए  क्या-क्या  प्रीकोशन  लेने  चाहिएं  ।

 झ्ी  मदन  लाल  अध्यक्ष  में  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  आपने  इंसटक्शन  तो  दे  दिए  कि

 एक  निडल  एक  ही  व्यक्ति  पर  इस्तेमाल  होना  लेकिन  आपका  टारगेट  एक  साल  में  कितने  बच्चों  को
 या  कितने  मलेरिया  के  रोगियों  को  इंजेक्शन  लगाने  के  कितने  निडल्स  देने  का  है  ओर  जितने  निडल्स  की
 ठनको  जरूरठ  होती  क्‍या  आप  ठतने  नीडलस  ठनको  देते  हैं  ?  मेरा  कहना  यह  डे  कि  टारगेट  तो  आपका  हे
 एक  ज्ञाख  निडल  देने  का  ओर  निडल  दिए  जाते  हें  सो  या  एक  हजार  तो  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
 जितने  निडल्स  की  ठनको  जरूरत  होती  दे  ठतने  निडल्स  ठनको  प्रोवाइड  करते  हें  या  नहीं  करते  हैं  ।  अगर
 उनको  निडल्स  ठीक  तरह  से  प्रोवाइड  नहीं  किए  जाते  हें  तो इसका  मनलब  यह  होता  हे  कि  एक-एक  इंजेक्शन
 ठस  निडल  के  ढारा  कइयों  में  जाता  हे  ।  उाध्यक्ष  बीच  में  एक  प्रशन  हे  जिसका  जवाब  नहीं  इस
 निडल  का  इस्तेमाल  जाप  खून  लेने  के  लिए  मी  करते  इसके  लिए  भी  आप  इसी  सुई  का  हस्तेमाल  करते

 मेरा  यह  कहना  हे  कि  एक  डी  सुई  का  इस्तेमाल  बार-बार  टेस्ट  के  लिए  न  इसके  लिए
 आपका  क्या  टारगेट  हे  ।  इसके  ल्षिए  आप  कुछ  करने  वाले

 श्री  एम०  एल०  फोलेदार  :  माननीय  सदस्य  ने  यह  नहीं  पृछा  कि  क्‍या  एक  मुई
 एड्स  के  मरौज्यों  के  लिए  या  एच०  आई०  वी०  के  मरीजों  के  लिए  प्रयुक्त  होती  हे  ।  उन्होंने  यह  पूछा  हे
 कि  कया  लोगों  की  ठेगलियों  से  खून  निकलने  के  त्िए  जो  सुई  प्रयुक्त  डोती  हे  ठसके  ढारा  एड्स  को  फेलने  से
 रोकने  के  लिए  क्‍या  ठक्षित  सुरक्यात्मक  कदम  नहीं  ठठाये  जाते  ।  यह  ऐसा  परीक्षण  नहीं  हे  जो  शिराभ्यन्तर  नहीं
 होता  ।  जब  हम  खून  लेते  हें  ठो  इसे  ठठ:शिरा  दंग  से  नहीं  लेते  ।

 आपने  ठेंगली  से  लिए  जाने  वाले  रक्त  के  बारे  में  प्रश्न  पूछा  क्या  इम  इसके  त्तिए  म्रक्षात्मक  ठपाय
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 अपना  रहे  हें  या  नहीं  ।  मेंने  कहा  हे  कि  ठसके  हमने  पहले  ही  आवश्यक  निर्देश  जारी  कर  दिए  हें
 क्योंकि  डमें  पत्र  मय  ४  कि  एक  चुई  का  प्रयोग  नर्डी  करना  चाहिए  /  अगर  यढ़  प्रयुक्त  की  जाती  तो

 कुछ  सावधानिया  बरतनी  चाडिए  ।  यह  पहला  डे  ।

 यह  भी  सुझाव  दिया  गया  हे  कि  हमे  एक  व्यक्ति  के  लिए  विसर्जनीय  सुई  का  प्रयोग  करना
 चाहिए  ।  आपकी  बात  सही  किन्तु  एक  विसर्जनीय  सुई  की  कीमत  लगभग  2  रुपए  है  ।  हमारे  लिए  बहुत
 मुश्किल  होगा  कि  एक  व्यक्ति  के  रक्‍त  परीक्षण  के  लिए  सिर्फ  उंगली  से  खून  लेने  के  लिए  प्रति  सुई  2  रुपए
 दिए  जाएं  ।  यद्ध  दूसरा  प्रइून

 भ्री  योगेन्द्र  कया  दोबारा  प्रयोग  करने  से  पूर्व  सुई  को  रोगाणु  रह्डित  नहीं  किया  जा
 सकता  ?

 भरी  एम०  एल०  फोतेदार  :  में  आपको  बता  रहा  हूं  ।  अगर  आप  निद्देश  चाहते  विश्व  स्वास्थ्य
 संगठन  ने  कहा  डे  कि  अगर  हम  सामान्य  सुई  प्रयोग  करते  तो  यह  खतरा  हे  कि  इससे  एच०  आई०  वी०  या
 एड्स  हो  सकता  हे  ।  उन्होंने  कुछ  निर्देश  जारी  किए  हे  ।  हमने  इन  पर  ध्यान  दिया  है  ।  हमने  दिल्ली  में  सभी
 सी०  एच०  एस०  ओषघालयों  को  निर्देश  जारी  किए  हें  ।  ओर  हमने  सभी  राज्यों  की  स्वास्थ्य  सेवाओं  के
 निदेशकों  को  पर्काप्त  सावधानी  बरतने  के  लिए  लिखा  हे  ।

 अगर  ऊआष  चाहें  में  ठन  निदेशों  को  समापटल  पर  रख  सकता  जो  हमने  इस  संबंध  में  विभिन्‍न
 स्वास्थ्य  सेवाओं  को  दी  हें  ।

 जहां  तक  एच०  आई०  वी०  का  संबंध  में  आपको  बता  दूँ  कि  उसमें  अंतःशिरा  ढंग  से  सुई  द्वारा  ख्यून
 लिया  जाता  हे  ।  वह  बात  नहीं हे  ।  मुझे  बताया  गया  हे  कि  हमें  लगभग  8  करोड़  सुईयाँ  प्रतिवर्ष  चाडिए  ।  80
 मिलियन  सुईयों  का  अर्थ  डे  कि  हमें  ठेंगलियों  से  खून  का  परीक्षण  करने  के  लिए  ही  16
 करोड़  रुपए  आऋद्टिए  ।

 जहाँ  तक  एच०  आई०  वी०  के  परीक्षणों  का  संबंध  ठसके  लिए  हमने  पर्याप्त  सावधानियां  बरती  हे
 ठाकि  एड्स  के  कारण  कोई  संक्रमण  न  हो  ।

 डा०  रामचन्हू  डोम  :  अध्यक्ष  कई  बार  सुई  के  दंश  के  विशेषकर  यकृतशोथ  के  मरीजों
 की  जाँच  के समब  जब  अत:शिरा  दंग  से  खून  निकाला  जाता  हे  तो  विसर्जनीय  सिरिज  ओर  सुईयाँ  अनिवार्य  डोती
 हैं  ।  यकृतशोथ  एक  घातक  रोग  हे  जो  दूसरों  तक  संक्रमित  होता  हे  ओर  घातक  सिद्द  होता  हे  ।  मेरा
 विशेष  प्रश्न  हे  कि  क्या  सरकार  ने  सी०  जी०  एच०  एस०  औषघालयों  ओर  अस्पठालों  में  यकृतशोथ  के  मरीजों  के
 इलाज  के  लिए  पर्याप्त  पत्र  दिए  हें  अथवा  नहीं  ओर  क्या  विसर्जनीय  सिरिजों  ओर  सुईयों  क॑  लिए  पर्याप्त
 व्यवस्था  की  गई  हे  ओर  क्या  पर्याप्त  निवारणात्मक  कदम  उठाए  गए  हें  ।  इस  संबंध  में  सामान्य  जनता
 वहीं  सुविधाएं  मिल  रही  हैं  जो  अतिविशिष्ट  लोगों  को  मिलती

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  पहले  ही  इस  प्रश्न  का  उत्तर  दे  चुके  हें  ।  उन्होंने  कड्डा  हे  कि  कुछ  मामलों  में

 सुईयां  दी  जाती  हें  ओर  कुछ  मामलों  में  निर्धारित  निदेशों  का  पालन  किया  जाता  हे  ।

 डा०  रामचन्द्र  डोम  :  यह  ठत्तर  नहीं  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  उन्होंने  उत्तर  दिया  तो  आपने  ध्यान  नहीं

 झ  निर्मल  क्ांति  चटर्जी  :  वे  विशेष  रूप  से  मकृठशोय  ओर  विसर्जनीय  सुईयों  के  बारे  में

 पृष्ठ  रहे  हें  । ह

 अध्यक्ष  मडोद्य  :  यह  प्रशन  मलेरिया  से  संबंधित  हे  ।
 ह  बन
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 अध्यक्ष  इस  तरह  नहीं  । छाप  दूसरे  सदस्यों  का  समय  ले  रहे  श्री  दा

 दयाल  जो  दाऊ

 ।
 और  दाऊ  दयाल  जोशी  :  दध्यक्ष  माननीय  सदस्य  छुदाना  जी  ने  स्पष्ट  प्रश्न  किया  था  कि

 प्रामीण  देश्य  वर्कस  को  जो  निडल्स  दी  जाती  वे  कितनी  दी  जाती  मांग  कितनी  है  और
 कितनी  ली  जाती  हें  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उसका  आन्सर  दे  दिया  हे  ।

 प्री  दाऊ  दयाज्  जोशी  :  केवल  उसका  आन्सर  दिया  हे  कि  एक  करोड़  72  लाख  सुईयों  की
 आवश्यकख  लेकिन  उसके  मुकाबले  में  क्‍या  ठतनी  दी  जाती  यह  प्रशन  है  ?  मेरा  तो  यह  कहना  है  कि
 ब्लड  की  बॉजिटिव  या  नेगेटिव  जांच  करने  के  लिए  आपके  डिपार्टमेंट्स  द्वारा  जो  निडल्स  दी  जाती  शहरी
 क्षेत्रों  में  ठो भले  ही  दी  जाती  लेकिन  ग्रामीण  हेल्थ  वर्कर्स  को  इस  प्रकार  की  निडल्स  प्रोवाइड  नहीं  की  जाती
 हैं  ।  इस  कारण  से  परिणाम  अच्छे  नहीं  निकलते  गलत  निकलते  हैं  ।  मंत्री  आपने  जो  वर्तमान  में
 निदेश  दिए  क्या  उसमें  आप  इस  प्रकार  की  समुचित  व्यवस्था  करेंगे  या  नहीं  ?  डिमांड  के  आधार  पर  पूर्ति
 करते  हैं  श्ञा  नहीं  ?

 झी  छएम०  एल०  फोतेदार  :  में  माननीय  सदस्य  श्री  खूराना  को  बता  हूँ  ओर  हम  सभी  भी  उच्छी  तरह
 यह  जानते  दें--कि  स्वास्थ्य  एक  राज्य  का  विषय  हे  ।  हम  सिर्फ  राशि  और  आवश्यक  निर्देश  देते  हैं  ।
 जहाँ  तक  झ्ुुईयों  का  संबंध  विसर्जनीय  सुइयाँ  नहीं  दी  जातीं  और  मेंने  कढा  हे  कि  यह  आर्थिक  कठिनाई  के
 कारण  हे  ॥  आर्थिक  कठिनाई  के  कारण  हमारे  लिए  यह्ट  संभव  नहीं  डे  कि  मलेरिया  के  ण्रीक्षण  के
 लिए  विसर्थनीय  सुईयां  दी  जा  सके  |

 भी  दाऊक  दयाल  गांव  में  ठसका  केसे  उपयोग  किया
 .  .  .  कक

 भी  एम०  एल०  फोतलेदार  :  उसके  लिए  स्टरलाइजेशन  किया  जाए  और  से  डूसरे  का
 टेस्ट  किया  .  .  .

 भी  दाऊक  दयाज  गांव  में  निडल्स  होती  मिलती

 भी  एम०  एल०  फोतेदार  :  स्टरलाइजेशन  का  मतलब  यह  हे  कि  उसक्रो  गरम  पानी  में  बीस  मिनट
 ठबालना  ओर  ठसी  सुई  को  दूसरे  के  लिए  इस्तेमाल  करना  ।  ..  .

 दाऊ  दयाल  अध्यक्ष  मलेरिया  फेल  रहा  मलेरिया  समाप्त  होने
 वाला  नहीं  हे  ।

 औऔ  एम०  एस०  फोतलेदार  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  का  यह  इंप्रेशन-“मल्तेरिया  फेक्त  रष्ठा
 हे”--में  हृुर  करना  चाहता  मलेरिया  फेल  नहीं  रष्टा  मलेरिया  पर  काफी  कनन्‍्ट्रोल  हो  गया

 .  .  .  .  .  गं
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 —  वन  में  आग  क्षरना  ष्े

 "8.  औ  कृष्ण  दत्त  क्‍या  पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  यह  बताने  कौ

 कृपा  करेंगे  कि  :

 गठ  दो  वर्षों  के  किन  राज्यों  में  वनों  में  जाग  क्षमने  के  मामले  के  समाचार
 मिले  और

 जाग  क्षगने  के  इन  मामलों  के  कारण  का  अनुमानित  नुकसान  कितना

 हुवा  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमत्त  ओर  गुजरात
 केरल  और  पश्चिम  बंगाल  ने  1989-90  के  दोरान  वनों  में  आग  लगने  की  सृचना  दी  हे  ।  राज्यों  से

 गत  दो  वर्षों  क़े  बारे  में  ब्योरे  प्राप्त  किए  जा  रहे  हैं  और  ठनको  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत
 कर  दिया  आएगा  ।

 प्री  कृष्ण  दल्त  घुकतानपुरी  :  अध्यक्ष  में  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  पर्वतीय  राज्य
 डिमाचल  अरुणाचल  मेघालय  ओर  सिक्‍कम  आदि  में  आग  से  हुई  हानि  के  जो  आंकड़े  ठनके

 अनुसार  क्‍या  राज्य  सरकारों  की  तरफ  से  सहायता  की  कोई  मांग  की  गई  हे  ?

 प्री  कम्रक्ष  नाथ  :  अध्यक्ष  पिछले  2  सालों  में  प्रदेश  सरकार  की  ओर  से  कोई  सूचना
 नहीं  आई  हे  ।  मेरे  पास  1982-89  के  आंकड़े  हैं  ।  1988-89  में  डिमाचल  प्रदेश  में  सबसे  अधिक  आग  पूरे  देश
 के  अन्य  राज्यों  के  मुकाबत्ते  मे ंलगी  ओर  24070  हेक्टर  क्षेत्र  में  हिमाचल  प्रदेश  में  आग  लगी  थी  ।  पिछले  दो
 सालों  के  आंकड़े  अभी  तक  नहीं  पहुंचे  हमने  मंगवाए  हैं  ।

 झ्ली  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी
 :  अध्यक्ष  में  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहठा  हूं  कि  जब  से

 हिमाचल  प्रदेश  में  बीजेपी  की  सरकार  आई  हे  ...  ।

 में  यह  आनना  चाहता  हूं  कि  भारतीय  जनता  पार्टी  की  सरकार  को  जिस  तरह  से  आग  से  मुकाबला  करने
 के  लिए  कार्यवाह्यी  करनी  चाहिए  थी  वह  ठसने  नहीं  की  ओर  डिमाचल  प्रदेश  के  बहुत  से  जंगल  बरबाद  हो
 क्या  यह  बात  सट्ठी  हे  ।  राज्य  सरकार  ने  लगाओ-रोजी  कमाओਂ  की  नीति  ल्ञागू  करनी  चाही  मैं
 जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  हस  बात  की  जांच  सीबीआई  ढारा  या  आप  अपने  स्तर  पर  करवाएंगे  कि
 हिमाचल  प्रदेश  की  जो  असली  जंगल  बेल्ट  हे  वह  इस  साल  बिल्कुल  खत्म  कर  दी  गई  हे  ओर  कारपोरेशन  का
 जो  नुकसान  हुआ  दे  वह  करोड़ों  में  हे  ।  क्या  आप  इस  बात  की  जांच  करवाने  के  त्िए  हिमाचल  प्रदेश  सरकार
 को  लिखेंगे  ?  इसौ  तरह  से  अन्य  राज्यों  में  भी  वन  लगाने  का  जो  काम  हो  रहा  वह  कितने  परसेंट  तक
 कामयाब  क्या  इसकी  जानकारी  आप  हमको  दे  सकेंगे  ।  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  हिमाचल  प्रदेश  में

 जितनी  आग  बीजेपी  सरकार  ने  लगाई  क्‍या  ठसका  कोई  बंदोबस्ठ  आप  करेंगे  या

 ही  कमल  नाथ  :  अध्यक्ष  जेसा  कि  मेंने  कष्टा  हे  कि  हमने  हिमाचल  प्रदेश  से  जानकारी

 मैगवाई  हे  ।  जेसे  दी  पिछले  2  सालों  के  आंकड़े  हमारे  पास  ठनको  देखते  हुए  यदि  आवश्यक  समझना
 जाएगा  तो  अवश्य  जांच  करवाई  जाएगी  ।
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 झी  सुषन  चन्द्र  खान्दूरी  :  माननौय  मंत्री  मानेंगे  कि  पेड़  वनरोपण  और  ठत्पश्चात  लगने  वाज्ती
 आग  में  एक  निकट  संबंध  हे  ।  में  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  उनके  पास  ऐसे  आंकड़े  हैं  जिनमें  भारत  में  हर  वर्ष

 लगाए  जाने  वाले  वृक्षों  की  संछधा  ओर  आग  से  जलने  वाले  वृक्षों  की  संख्या  हो  ।

 झी  कमल  नाथ  :  जो  वन  लगाए  जाते  हैं  उनकी  एक  अलग  संख्या  हे  और  जो  वृक्ष  आग  से
 कल  जाते  हैं  उनकी  संख्या  अलग  हे  ।  मुझे  नहीं  पता  कि  माननीय  सदस्य  का  यह  कहने  का  क्‍या  मंतव्य  है  कि

 वे  एक  दूसरे  के  बराबर

 भरी  मुवन  शन्द्र  खान्दूरी  :  में  इसे  स्पष्ट  करूंगा  ।  अगर  वनरोषण  का  एक  कार्यक्रम  है  तो

 कुछ  पेड़  लगाए  जाते  हैं  ओर  गर्मियों  में  वे जल  जाते  हैं  ।  वास्तव  में  यह  वनरोपण  सिर्फ  कागजों  पर  ही  होता
 है  ।  ये  जमीन  में  नहीं  लगाए  जाते  ।  हालांकि  प्रतिवर्ष  आप  लाखों  पेड़  लगाते  हें  किन्तु  वर्ष  के  अंत  में
 बन  की  आग  का  आयोजन  करके  आप  इन्हें  जला  देते

 झ्ी  कम्ृत्त  नाथ  :  वन  की  आग  को  रोकने  की  प्रक्रिया  काफी  व्यापक  हे  ।  वन  की  आग  सिर्फ
 एक  कागज  के  टुकड़े  पर  लिखकर  ठसकी  ठपेक्षा  नहीं  की  जा  सकती  ।  निश्चित  रूप  में  माननीय  सदस्य  के
 हस  कथन  से  सहमत  हूँ  कि  वनरोषण  उतना  नहीं  होता  जितना  कि  होना  चाहिए  ।  हम  कदम  ठठा  रहे  हैं  ओर
 यह  देखेंगे  कि  हस  वर्ष  जो  पेड़  लगाए  जाएँ  वे  मूमि  पर  ही  लगें  और  फाइलों  पर  ही  नहीं  ।

 झी  राम  नाईक  :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  हिमाचल  प्रदेश  के  बारे  में  1988-89  की  जानकारी  दी
 हे  ।  1989-90  ओर  1990-91  की  जानकारी  आने  पर  हो  सकता  हे  कि  इस  बारे  में  वहां  पर  बहुत  अच्छा  काम

 हुआ  हो  ओर  हानि  कम  हुई  दो  ।  रंरा  सवाल  यह  हे  कि  यदि  1989-90  और  1990-91  में  आग  कम  लगी  हो
 ओर  नुकसान  कम  हुआ  हो  तो  इस  बात  के  लिए  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  जो  प्रिवेंटिव  मेजर्स  लिए
 ठसके  लिए  क्‍या  आप  राज्य  सरकार  को  कुछ  विशेष  सहायता

 झी  कमल  नाथ  :  1989-90  ओर  1990-91  के  तक्तिए  अभी  कोई  प्रोवीजनल  आंकड़े  नहीं  आए  हें  ।
 अगर  राज्य  सरकार  अपनी  सफलता  के  आधार  पर  कोई  सहायता  चाड्डे  तो  वह  प्रोपोजल  जरूर  मेज  दे  ।  इसको
 सिम्पोथेटिकली  देखा  जाएगा  ।

 प्रो०  प्रेम्त  प्रुमल  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  यह  आश्वासन  दिया  हे  कि  हिमाचल  सरकार
 अगर  मांग  करेगी  तो  केन्द्र  सरकार  की  ओर  से  पूरी  सहायता  दी  जाएगी  ।  इकोलॉजीकल  टास्क  फोर्स  ट्विमाचल
 प्रदेश  में  देने  का  निर्णय  1983  में  हुआ  क्‍या  सरकार  इसको  जल्दी  देने  वाली  हे  ?  अपने  माननीय  सदस्य  श्री

 पुल्तानपुरी  को  भी  समझायेंगे  कि  जो  आग  लगी  वह  कांग्रेस  राज  में  लगी  बी०  जे०  पी०  सरकार  खआने  के  बाद
 इनके  दिल  में  जो  आग  लगी  उसको  क्‍या  बुझाने  का  काम

 भ्री  अर्जुन  सिंड  :  आग  लगने  लगाने  का  सवाल  नहीं  यह  पेड़ों  का  सवाल  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आग  सिर्फ  पेड़ों  में  लगने  ठक  आप  सीमित

 झ्ली  कमत्त  नाथ  :
 ही  सीमित  रूंगा-म्लोकि

 में  दूसरे  मुद्दे  लेने  का

 मी  प्रयास  कर  रहा  हूँ  ।  धं।एप  *‘emo  9;
 ७४८

 im
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 nd  bra  ४४८८

 शी
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 लिखित
 उत्त...||ऑऔ ऋ|औञ  ऋ|ऋ  ऋ  ऋ  ऋ  ऋ  ऋ  ऋ  ऋ  ऋ  ऋ  ऋ  ऋ  ऋ  ऋ  ऋ  ऋ  ऋ  ऋ|ऋ  ऋ  औ  ऋ  औ  ४ऋ  _  2  1991 क  जजक

 *
 इकोल्पॉज्ीकल  टास्क  फोर्स  की  जो  हिमाचल  प्रदेश  कौ  स्वीकृति  दी  यह  घन  नहींਂ
 भविष्य  में  हिमाचल  प्रदेश  को  प्राथमिकता  जरूर  दी  जाएगी  ।  जहाँ  लक  प्रशन  है  आग

 कगने  की  आग  लगने  मैं  डिमाचल  दारकार  हो  फिर  हो  निवेदन  करूँगा  कि  अड़ी
 बलल्‍दी  अपने  आंकड़े  मेज  मैं  डाउश्य  में  पेशा  कर  दूँगा  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 आयुर्वेदिक  औषधियों  की  कारगर  क्षमता

 *185  डा०  अमृतलाल  कालिदाप्म  पटेल  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगें  कि

 कया  स्मरण  शक्ति  ओर  पाई  म॑  आयुर्वेदिक  ओषधियों  की  कारगर  क्षमता  के  संबंध  में  देश  में
 कोई  प्रयोग  किये  गये  और

 यदि  तो  ये  प्रयोग  किन  संस्थाओं  में  किये  गये  हैं  और  उनका  क्‍या  निष्कर्ष
 निकला  है  १?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याणा  मंत्री  एम०  एल०  हां  ।

 केन्द्रीय  आयुर्वेद  ओर  सिद्र  अनुसंघान  केन्द्रीय  ओषध  अनुसंघान
 बनारस  हिन्दू  गुजरात  आयुर्वेद  राष्टीय  आयुर्वेद
 जयपुर  और  कस्तूरबा  गांधी  मेडिकल  मणिपाल  में  मेध्य  रसायन  के  रूप  में

 क्षखपुष्पी  जेसे  ओषधीय  पादपों  ओर  सागर  रसਂ  नामक  सम्मिश्रित  आयुर्वेदिक  संपाक  की
 प्रमावकारिता  का  अध्ययन  किया  गया  हे  ।  इन  ओषधों  को  स्मरण  शक्ति  और  पढ़ाई  में  सुधार  करने  के  संबंध
 में  कारगर  पाए  जाने  की  सूचना  मिली  हे  ।

 भारतीय  ऐतिहासिक  अनुसंघान  परिषद्‌  पर  नियंत्रण

 "187.  श्री  शंकर  सिंह  वधेला  :  क्या  मानव  पझंश्वाघन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विदेश  यात्राओं  तथः  निर्वाष्ट  भत्ते  के  संबंध  में  भारतीय  ऐतिहासिक  अनुसंघान
 परिषद  पर  कोई  नियंत्रण

 यदि  तो  किस  रूप  ओर

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  मंजूर  की  गई  विदेश  यात्राओं  और  ठनके  लिए  दिए  गए  निर्वाह  भत्तों
 का  ब्योरा  क्‍या

 म्रानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  तथा  मारतीय  ऐतिहासिक  अनुसंधान
 परिषद्‌  संसाधन  सामग्री  के  किसी  सेमिनार  अथवा  सम्मेलन  में  पेपर  प्रस्तुत  करने  से  संबंधित  विदेशी
 क्षेरों  के  ज्िए  अध्येताओं  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करती  है  ।  यह  सद्डायठता  इस  ठद्देश्य  के  त्तिए  परिषद्‌  ढारा
 निर्धारित  नियमों  के  अनुसार  इसकी  अनुसंघान  परियोजना  समिति  ढारा  संस्वीकृत  की  जाती  डे  ।  अनुसंधान
 परियोजना  समिति  में  सरकार  का  कोई  प्रतिनिधि  नहीं  हे  ओर  प्रत्येक  संस्वीकृति  के  ज्षिए  सरकार  का  अनुमोदन
 आवश्यक  नहीं  हे  ।

 परिषद  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  झेरान  79  अध्येताओं  को  विदेश  यात्रा  अनुदान  संस्वीकृत  किए  ।
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 अब  तक  57  अध्येताओं  को  सहायता  प्रदान  कौ  जा  चुकी  हे  ।  परिषद  ने  अनुरक्षण  पर  रूपये  और
 इन  तष्केठाओं  की  यात्रा  पर  5,92,820.00  रुपये  छर्च  किए  हैं  ।

 खेलों  में  सारत  के  खिलाड़ियों  का  ध्ाटिया  प्रदर्शन

 और  विजय  नवल  क्‍या  मानव  बद्याप्रम  विकाहय  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  खेल-कूद  ओर  युवा  गतिविधियों  में  दूसरे  देशों  की  तुलना  में  मारतीयों  के  घटिया
 घन  ओर  प्रशिक्षण  सुविधाओं  की  कमी  के  कारण  हे

 यदि  तो  सरकार  का  गतिविधियों  के  दशक  के  दौरान  देश  में  खेलों  पर  कितना  धन  खर्च  करने
 का  प्रस्ताव  ओर

 खेल-कदों  के  स्‍तर  में  सृुघार  लाने  क॑  लिए  सरकार  का  विचार  क्‍या  कदम  उठाने
 का

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  हमारे  देश  में  छेल-कूद  तथा  अन्य  युवा
 कार्यकलापों  के  विकास  में  कई  कठिनाइयाँ  हैं  ।  घन  तथा  अपेक्षित  प्रशिक्षण  सविधाओं  की  कमी  निश्चित  रूप
 से  दो  प्रमुख  कठिनाइयाँ  हें  ।

 योजना  को  अभी  अंतिम  रुप  दिया  जाना  हे  और  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  ठपलब्ध
 कराए  जाने  वाले  निश्चित  प्रावधानों  की  भविष्यवाणी  करना  कठिन  है

 सरकार  पंचवर्षीय  योजना  में  अधिक  संसाधन  उपलब्ध  कराकर  ओर  उनकी  लागत  का
 प्रभावी  उपयोग  ख्लेल-कृद  के  विकास  में  आने  वाली  वर्तमान  कठिनाइयों  को  दूर  कर  उनके  संवर्धन  को
 उचित  फ़ायमिकता  देना  चाहती  हे  ।

 न्यूनतम  मजदूरी

 क्री  भोगेन्ट्र  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे

 विभिन्‍न  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों
 में

 न्यूनतम  मजदूरी  दर  क्या  हे  और  विशेषरूप  से  कृषि
 प्रमिकों  को  कितनी  मजदूरी  दी  जा  रही  हे  +

 श्रमिकों  को  सांविधिक  न्यूनतम  मजदूरी  का  मुगतान  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कया  कदम  उठाये
 जा  हे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  न्यूनतम  मजदूरी  के  घुगतान  से  इन्कार  करने  को  संज्ञेय  अपराध  घोषित
 करने  का  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  हे  ओर  यदि  तो  ठसके  क्या  कारण  हें  ?

 भ्रम्म  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  उपलब्ध  नवीनतम  सूचना  के  अनुसार
 कृषि  श्रमिकों  के  लिए  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  के  अन्तर्गत  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों/संघ  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा
 निर्धारित  न्यूनतम  मजदूरी  दरें  अनुलग्नक  में  दी  गई  हें  ।

 न्यूनतम  मजदूरी  की  अदायगी  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अधिकांश  मामलों  में  संबंधित  राज्य
 सरकारें/स॑घ  क्षेत्र  प्रशासन  उपयुक्‍त  सरकारें  हैं  ।  श्रम  विभाग  के  स्टाफ  ढारा  निरीक्षणों  माध्ण्म



 लिखित  ठत्तर  ...  29.  1991
 के  कफपपिय प  पोािैपथथय:-+-+-+

 क्िकायठों  इत्यादि-कौ  जांच-पढ़ताल  से  प्रवर्तन  सुनिश्चित  किया  जाता  हे  ।

 और  न्यूनतम  मजदूरी  की  खदायगी  करने  से  इनकार  करने  पर  इसे  संज्ञेय  अपराध  बनाने  का

 फिल्लडाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हे  ।  यद्यपि  न्यूनतम  मजदूरी  की  अदायगी  के  संबंध  में  दावों  को  निपटाने  के  त्िए

 मजदूरी  1948  की  धारा  20  में  ष्यवस्था  हे  ।

 विवरण

 राज्य
 आमन्ध्र  प्रदेश  रू०  से  रू०  प्रतिदिन  के  (8-4-

 91)
 2.  अरुणाक्ल  प्रदेश  18.00  रू०  से  21.00  रू०  प्रतिदिन  के  (1-11-

 90)
 25.00  रू०  प्रतिदिन  (1-8-89)
 16.50  रू०  प्रतिदिन  (16-10-90)
 12.00  रू०  प्रतिदिन  (1-7-86)

 क्या

 फुलके  आसाम
 बिहार
 गोवा

 गुजरात  .  15.00  रू०  प्रतिदिन  (1-8-90)

 हरियाणा  27.75  रू०  मोजन  के  साथ  या  31.75  बिना  भोजन  के  (1-1-

 8.  हिमाचल  प्रदेश  प्रतिदिन  (26-1-90)

 9.  जम्मू  ओर  कश्मीर  15.00  रू०  प्रतिदिन  (24-3-89)
 10.  क्नाटरू  12.00  रू०  से  17.65  प्रतिदिन  (12-7-88)
 ll.  केरल  12.00  रू०  प्रतिदिन  हल्के  कामों  के  !5.00  रू०  प्रतिदिन  भारी

 कामों  के  लिए  (1-6-84)

 12.  मध्य  प्रदेश  17.03  रू०  प्रतिदिन  (1-4-90)

 13.  महाराष्ट  12.00  रू०  से  20.00  रू०  प्रतिदिन  के  (1-5-
 88)

 14.  मणिपुर  26.70  Go  प्रतिदिन  पह्ाडी  क्षेत्रों  क ेलिए  ओर  23.70  रू०  प्रतिदिन
 गैर-पहाडी  क्षेत्रों  के  लिए  (1-12-88)

 15.  मेघालय  25.00  रू०  प्रतिदिन  (1-6-90)
 16.  मिजोरम  28.00  रू०  प्रतिदिन  (1-11-87)
 17.  नागालेंड  5.00  रू०  प्रतिदिन  (18-5-87)

 18.  .  ठड़ीसा  25.00  रू०  प्रतिदिन  (1-7-90)

 19.  पंजात्र  35.55  Go  प्रतिदिन बिना  मोजन  के  या  31.55 रू०  प्रतिदिन  भोजन  के
 खाथ  (1-9-90)

 20...  राजस्थान  22.00  रू०  प्रतिदिन  (2-7-9)

 32
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 21...  सिक्किम  14.00  रू०  प्रतिदिन  (1-10-87)
 22...  तमिलनाडु  14.00  रू०  प्रतिदिन  (3-4-89)
 23.  त्रिपुरा  17.80  रू०  प्रतिदिन  (1-10-90)
 24...  उत्तर  प्रदेश  18.00  रू०  प्रतिदिन  (24-4-89)
 25...  पश्चिम  बंगाल  22.88  रू०  प्रतिदिन बिना  भोजन  के  या  19.68  रू०  प्रतिदिन  दो  मुख्य

 मोजन  के  साथ  (1-10-90)

 पंघ  राज्य  क्षेत्र
 1.  अंडमान  ओर  निकोबार  ढीपसमृह  20.00  रू०  प्रतिदिन  21.00  रू०  प्रतिदिन

 12-7-89)
 2...  चंडीगढ़  29.30  रू०  प्रतिदिन  भोजन  के  35.30

 रू०  प्रतिदिन बिना  भोजन

 3.  द्ादरा और  नागर  हवेली  4.00  रू  प्रतिदिन  (5-10-89)
 4...  दिल्ली  34.00  रू०  प्रतिदिन  (1-2-90)
 5.  लक्ष्यदीप  10.00  रू०  प्रतिदिन  (1-9-88)
 6.  पांडीचेरी

 (0)  पांडीचेरी  क्षेत्र  4.00  रू०  प्रतिदिन  (2-1-90)
 (४)  गा६ह्ोी  क्षेत्र  12.00  रू०  प्रतिदिन  इल्के  कामों  के  लिए  और  15.00  रू०  प्रतिदिन

 भारी  कामों  के  लिए  (7-4-87)  -

 (ii)  यनम  क्षेत्र  11.00  6०  प्रतिदिन  (15-3-88)

 (४४)  करेकाल  क्षेत्र  8.00  रू०  प्रतिदिन  (16-5-86)

 नी  ोप  पप्िाीनीभनीयख  न्‍च“ह“॥“पग2>ाीना--ानननत  ता  ततततनन्‍तननतनतनतनभननतन-+-+

 बछ्छचावत  आयोग  की  रिपोर्ट

 ्ली  शाम  विलास  पासवान  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन-किन  राज्यों  ने  बछावत  आयोग  की  रिपोर्ट  कार्यान्वित  की  हे  :  ओर

 ठन  राज्यों  के  नाम  क्या  हें  जिन्होंने  इस  रिपोर्ट  को  बिल्कुल  लागू  नहीं  किया  अथवा  आंशिक  रूप  से

 लागू  किया  हे  ठया  क्या  कारण

 अम  मंग्राक्षय  में  राज्य  मंत्री  के०  ओर  विभिन्‍न  राज्यों  संघ  राज्य  क्षेत्र
 प्रशासनों  से  प्राप्त  मूचना  के  आघार  पर  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  में  समाचार  पत्र  प्रतिष्ठानों  द्वारा
 बह्चावत  वेतन  बोर्डों  की  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  के  बारे  में  स्थिति  नीचे  दी  गयी  हे  :--

 1.  पूरी  तरह  से  जल्ञागू  किया  :  पांडिचेरी

 2...  आशिक  रूप  से  लागू  किया  :  आंध्र  अरूणाचल  हरियाणा
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 हिमाचल  मध्य  राजस्थान

 गग्रिनग्डू  उत्तर  धकेहश  एरिक्‍म  बफ्ल  बिल्ली  /

 3...  ज्ञागू  नहीं  किया  :  जम्मू  एवं  प्रिक्किम  और

 त्रिपुरा  ।

 4...  अंडमान  एवं  निकोबार  दादरा  और  नागर  लक्षदीप  ओर  दमन  एव  दीव  के  संघ
 राज्य  क्षेत्रों  मे ंबछावत  वेतन  बोर्डों  की सिफारिशों  के  अन्तर्गत  आने  वाला  कोई  समाचार  पत्र  प्रतिप्ठान
 नहीं  हे  ।

 5.  समाचार  पत्र  प्रतिष्टान  द्वारा  सामना  की  जा  रही  वित्तीय  परेशानियों  और  बछ्छावत  वेतन  बो्ों  की
 सिफारिशों  के  खिलाफ  सर्वोच्च  न्यायालय  में  लम्नित  रिट  याचिकाओं  को  समाचार  पत्र  प्रतिप्ठानों
 द्वारा  सिफारिशों  लागू  न  करने  के  मामले  में  मुख्य  कारण  माना  जा  रहा  हे  ।

 न्यू  पैटर्न  हुढको  fare

 *]93  श्री  रामनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्‍या  शहरी  विकास्त  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  पेटर्न  हुडको  स्कीम  ,1979  के  पंजीकृत  आवेदकों  की
 आवासीय  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  में  असफल  रहा  हैं

 यदि  तो  अनावश्यक  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  ओर

 ऐसे  प्रत्येक  पंजीकृत  आवेदक  को  अगले  दो  वर्षों  मे ंआवासों  का  आबंटन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या
 कदम  ठठाये  गये  ढे

 शहरी  विकास  मंत्री  शीला  :  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  नवीन  पद्धति
 1979  पेटर्न  के  अंतर्गत  पंजीकृत  आवेदको  की  पूरी  आवश्यकताओं  को  पूरा  नहीं  कर  सका  है  ।  इस
 योजना  के  अंतर्गत  पंजीकृत  कुल  1,71.272  आवेदकों  में  से  अब  तक  1,06,669  फ्लैट  आबंटित  किए  गए
 हे  ।

 भूमि  उपलब्धता  ओर  मृलमूत  सुविधाओं  के  अभाव  के  कारण  शेष  पंजीकृत  व्यक्तियों को  अभी  तक
 फ्लैट  आरबटित  नहीं  किए  जा

 1994-95  तक  इस  योजना  के  अंतर्गत  पिछले  बकाये  को  पूरा  करने  के  लिए  ठोस  योजनाएँ
 अनाई  गई  हे  ।

 शारीरिक  रूप  से  विकत्ञांग  व्यक्तियों  की  घड़ायता  संबंधी  योजना

 194  श्री  वी०  शोभनाद्रीरतर  राव  वाइडे  :  कया  कल्याण  मंत्री  यह  कृपा  करेंगे

 देश  में  शारीरीक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  की  श्रेणीवार  अनुमानित  संख्या  कितनी  हे ओर  शारीरिक
 रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  की  सहायता  संबंधी  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  हे  ?

 वर्ष  1990-91  के  दोरान  केंद्रीय  सरकार  ने  विकज्ञांग  व्यक्तियों  के  कल्याण  के  लिए  कितनी  घनराशि
 निर्धारित  की  ओर
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 fe)  ठप्युक्ठ  अवधि  के  दोरान  वास्तव  में  कितनी  धनराशि  छर्त  की  गई  7.

 ढापाग  मतन्त्री  (#  ध्वीगरोत्र  (6)  विकार  हहत  है
 3223  लाख  रु०  ।

 3162.32  लाख  रू०  ।

 विवरण

 राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  संगठन  न०  झ०  दारा  1981  में  किए  गए  सर्वैक्षण  के  अनुसार  120
 क्ाख  लोग  किसी  न  किसी  प्रकार  की  शारीरिक  विकलांगता  से  पीढ़ित  हैं  ।  श्रेणीवार  अलग-अलग  विवरण

 निम्नानुसार

 54.3  लाख  लोकोमोटर  विकलांगता

 34.7  ज्ञाख  दृष्टि  विकलांगता

 30.2  लाख  श्रवण  विकलांगता

 17.5  लाख  _  वाणी  विकलांगता

 योजनाओं  का  विवरण  नीचे  दिया  गया  हे  :--

 साध्यन/उपस्कर  सर्थरीदने/लगवाने  के  त्तिए  विकलांग  व्यकित्तयों  को  घरहायता  :

 3600  रू०  तक  की  लागत  के  सट्ठायता  साधन  और  उपस्कर  विकलांग  व्यक्तियों  को  यदि उनकी  आय  1200
 रू०  प्रति  माद्द  स ेकम  हो  तो  नि:शुल्क  और  यदि  उनकी  आय  1200--2500  रू०  के  बीच  हो  तो  लागत  के  50  प्रतिशत
 पर  प्रदान  किए  जाते  हैं  ।

 हर  वर्ष  लगभग  एक  लाख  व्यक्तियों  को  कृत्रिम  पद्चिएदार  ब्रेल
 श्रक्‍्श  सहायक  साधनों  आदि  जैसे  3600  रू०  तक  की  लागत  के  सहायक  साधन  और  ठपकरण  ठपलब्ध

 करवाए  जाते  हें  ।  इस  समय  देश  में  152  कृत्रिम  अंग  लगाने  के  केन्द्र  हें  ।

 2...  विकल्लांग  व्यक्तियों  के  लिए  छात्रवृत्तियां  :

 भारत  सरकार  विकलांगों  को  शिक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  हाई  स्कूल  से  आगे  एक  छात्रवृत्ति  योजना
 का  संचालन  करती  हे  ।

 3.  विकक्लांग  व्यक्तियों  के  त्तिए  हंगठणों  को  सड़ायता  :

 विकल्का॑ंगों  क ेकल्याण  कार्यक्रम  अधिकांशत  :  गेर-सरकारी  संगठनों  के  माध्यम  से  लागत  प्रभावी  ओर  जलचीले
 टंग  से  चत्ाए  जाते  हें  ।  देश  में  इस  क्षेत्र  में कार्यरत  लगभग  1500  गैर  संगठन  हैं  ।  इस  योजना  के  माध्यम
 से  विकलांगों  को  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  ओर  पुनर्वास  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  गेर  संगठनों को
 90%  ठक  वित्तीय  सह्ठायता  दी  जाती  हे  ।

 (!)).  विकलांगों  पैट्रोज़/डीजतल  सहायता  अनुदान  ,  राष्ट्रीय  पुरस्कार  ओर  अन्य  विविध
 बोजनाएं  :  पेटोज्/डीजल  सहायता  अनुदान  योजना  के  मोटरयुक्त  वाहन  रखने  कक्ले  विकलांग  प्यक्तियों
 को  ठनके  ढारा  खरीदे  गए  पेटोज्त/डीजल  के  वास्तविक  व्यय  पर  50%  का  सहायता  अनुदान  दिया  जाता

 *
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 4.  राष्ट्रीय  संस्थान

 विकल्लांग  जनसंख्या  की  बहु-आयामी  समस्याओं  से  प्रभावी  दंग  से  निपटने  के  लिए  विकलांग  के  प्रत्येक  प्रमुख

 क्षेत्र  में  निम्नलिखित  4  राष्टीय  संस्थानों  की  स्थापना  की  गई  हे  :-

 (1).  राष्टीय  अस्थि  विकलांग

 (2)  राष्ट्रीय  दृष्टिबाधितार्थ  देहरादून

 (3)  राष्टीय  मानसिक  घविकलांग  सिकन्दराबाद

 (4).  राष्टीय  भ्रवण  विकलांग  बम्बई

 ये  संस्थान  अपने  क्षेत्र  में  विकलांगों  की  जनशक्तति  के  व्यवसायिक

 अनुसंधान  समुचित  सेवा  माडलों  के विकास  ओर  कम  लागत  के  पुनर्वास  सह्ठायक  यंत्रों  के  लिए  प्रमुख
 शोर्षस्थ  स्तर  के  संगठण  हें  ।  दो  अन्य  संगठन  अर्थात  :--

 (1)  विकलांग  जन  नई  दिल्ली  ।

 (2)  राष्ट्रीय  पुनर्वास  प्रशिक्षण  तथा  अनुसंघान  उड़ीसा

 शारीरिक  रूप  से  विकलांगों  के  लिए  सेवा  केन्द्र  हें  जो  आकुपेशनल  प्रोस्थेटिक
 ठकनीशियनों  आदि  को  प्रशिक्षण  देने  की  सुविधाएं  प्रदान  करते  हैं  ।

 (5)  प्रामौण  पुनर्वाद्य  की  जिला  पुनर्वाद्य  केन्द्र

 प्रामीण  क्षेत्रों  में  व्यापक  पुनर्वास  सेवाओं  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  जहां  अधिकांश  विकलांग
 जनसंख्या  रहती  जिला  पुनर्वास  केन्द्र  नामक  एक  योजना  1983  में  आरंभ  की  गई  थी  ओर  तब  से  विभिन्‍न  राज्यों में
 ऐसे  12  केन्द्रों  की  स्थापना  की  जा  चुकी  हे  ।

 (6)  विकल्लांगों  को

 रोजगार  योग्य  विकलांगों  की  सहायता  के  लिए  देशमर  में  23  विशेष  रोजगार  सामान्य  रोजगार
 कार्यालयों  में  55  विशेष  कक्ष  तथा  17  व्यावसायिक  पुनर्वास  केन्द्र  काम  कर  रहे  हें  -।  ये  सभी  श्रम  मंत्रालय के
 अधीन  कल्ष्याण  मंत्रालय  दारा  विशेष  सेलों  के लिए  शत-प्रतिशत  के  आघार  पर  ओर  विशेष  रोजगार  केन्द्रों  के
 लिए  50%  के  आधार  पर  निधियां  प्रदान  की  जाती  हें  ।  व्यावसायिक  पुनर्वास  केन्द्र  पूर्णतया  श्रम  मंतऋलय  द्वारा  वित्त
 पोषित  किए  बाते  हें  ।
 (7)  विकज्तांगो  के  पुनर्वास्न  हेतु  टेकनोलोजी  के  प्रयोग  पर  मिशन  मोढ  में  एस  एच्ड  टी

 परियोजना  :

 प्रोद्योगिकी  क ेलाभ  विकलांगो  के  जीवन  तक  पहुंचाने  जिससे  कि  उनकी  उत्पादकता  देनिक  जीवन
 की  कोटि  बेहतर  हो  सके  और  वे  समाज  में  एकीकृत  हो  सके  ।  देश  भर  में  क्यनित  संस्थानों  के  माध्यम  से  मिशन  मोड
 में  एस  एण्ड  टी  परियोजना  की  स्कीम  के  अधीन  अआनुसंघान  परियोजनाओं  को  समर्थन  दिया  जा  रहा  हे  ।

 उड़ीसा  के  जाजपुर  में  म्यूजियमਂ  ओर  ठप-कार्यात्षय  की

 *]95.  झी  अनादि  चरण  दाम  :  कया  मानव  पसंघाघन  विकाश्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 छा
 क्या  बोद  ओर  जेन  धर्म  के  महत्वपूर्ण  प्राचीन  स्मारकों  की  थे तर  देखभाल  ओर  ठनके  संरक्षण  हेतु

 कटक  जिल्ते  स्थित  जाजपुर  में  पुरातत्व  सर्वेक्षणਂ  के  म्यूजियमਂ  ओर  ठप-कार्यालय  की
 स्थापना  की  कोई  मांग  की  गई  ओर

 a.
 36.
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 यंदे  ठो  ठस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 आनव  ब्वापन  नत्री  (#  ब्क  /2/  0

 (i)  जब  तक  जमीन  उपलब्ध  न  तब  तक  सरकार  स्थल  संप्रहालय  बनाने  की  मांग  पर  विचार

 करने  में  असमर्थ  हे  ।

 (४)  इस  समय  जाजपुर  में  ठप-मंडल  खोलना  आवश्यक  नहीं  समझा  गया  हे  ।

 और  ठाणे  में  प्रदूषणਂ

 °196.  राम  कापसे  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  यद्द  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 ठाणे  क्षेत्र  में  प्रदूषण  से  प्रभावित  आदिवासियों  की  संख्या  कितनी  ओर

 मुंबई  ओर  उाणे  क्षेत्रों  में  प्रदूषण  को  कम  करने  अथवा  नियंत्रित  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किये

 गए

 परयविरण  ओर  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  ait  क्षेत्र  में  आदिवासी
 आबादी  पर  प्रदूषण  के  व्यापक  प्रभाव  पढ़ने  की  कोई  रिपोर्ट  नहीं  लेकिन  एक  मामले  में  धातु  के  जहरीला  होने
 के  कारण  38  थ्यक्तियों  और  445  -  पशुओं  के  प्रभावित  होने  की  रिपोर्ट  मिली  हे  ।

 मुंबई  ओर  उाणे  क्षेत्रों  में  प्रदूषण  नियंत्रण  के  ज्ञिए  निम्नलिखित  ठपाय  किए  गए
 हें  :--  ह

 (१)  परिवेशी  वायु  और  जल  गुणवत्ता  मानक  निर्धारित  किए  गए

 (2)  पर्यावरण  1986  के  अन्ठर्गत  वायु  ओर  जल  प्रदूषण  फेलाने  वाले  ठद्योगों  के
 लिए  मानक  निर्धारित  किए  गए

 (3)  दाघ्योगों  के  स्थान  निर्धारण  ओर  प्रचालन  के  लिए  पर्यावरणीय  दिशा-निर्देश  तेयार  किए
 गए

 (4)  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  सरकार  के  परामर्श  से  प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए  एक  समयबद  कार्य  योजना
 ठेयार  की  जिसके  अंतर्गत  प्रदृषण  फेलाने  वाली  इकाइयों  से  31  1991  तक  मानकों
 का  पालन  करने  की  ठपेक्षा  की  गई  हे  ।

 वन  1980  के  अन्तर्गत  राज्यों  को  शक्त्तियों  का  प्रत्यायोजन

 *197.  श्री  झुशील  चन्द्र  क्‍या  पयविरषा  और  वन  मंत्री  यट्ट  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  वन  1980  के  अंतर्गत  विकास
 परियोजनाओं  के  लिये  वन-भूमि  में  पेड़  काटने  की  स्वीकृति  प्रदान  करने  के  लिए  राज्यों  को  शक्तियों  का
 प्रत्यायोजन  करने  ओर  वनों  की  क्षतिपूर्ति  हेतु  वनरोषण  करने  पर  बत्त  न  देते  हुए  25  1980  से  पूर्व
 आरम्म  की  गई  परियोजनाओं  को  उक्त  अधिनियम  के  क्षेत्रधिकार  से  बाडर  रखने  का  भी

 क्‍या  इस  प्रकार  मंजूरी  देने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  परियोजनाओं  के  क्षागत  मृल्यों
 में  वृद्धि  हुई



 कब्कल sar ees see 2  कूराई  का
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  इस  प्रयोजन के  लिए  शीघ्र  मंजूरी  देने  का

 बद्दि  तो  ठसके  क्‍या  कारण

 47/  कत  /980  के  स॑कध  में  सतकारिया  आयोग  ढारा  की  गई  सिफाटिलें  क्या

 और

 ठस  पर  क्‍या  अनुवर्ती  कार्रवाई  की  गई

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  नहीं  ।  यदि  वन  क्षेत्रों
 के  अनारक्षण  अथवा  उपयोग  में  लाने  संबंधी  विशेष  आदेश  25-10-1980  के  पूर्व  जारी  किए  गए  हों  तो  प्रस्तावों
 पर  केन्द्र  सरकार  की  पूर्व  मंजूरी  लेनी  अपेक्षित  नहीं

 (=)  से  परियोजना  प्रस्तावों  को  निर्धारित  दिशा-निदेशों  के  अनुरूप  हर  तरह  से  पूरा  करके  प्रस्तुत
 किए  जाने  पर  इस  प्रकार  के  मामलों  को  शीघ्र  निपटा  दिया  जाता  हे  ओर  इन  पर  लागत  अधिक  नहीं  आती  हे  ।

 अधूरे  प्रस्तावों  को  राज्य  सरकार  को  वापस  भेज  दिया  जाता  है  ताकि  वे  जरूरी  ब्योरों  सहित  उन्हें  केन्द
 सरकार  को  प्रस्तुत  कर  सके  ।  अधिनियम  के  अन्तर्गत  वन  भूमि  को  उपयोग  में  लाने  के  प्रस्तावों  के  बारे  में
 राज्य  सरकारों  द्वारा  पूरी  सूचना  भेजी  जाने  के  बाद  ही  ठनके  गुणावगुण  के  आघार  पर  मंजूरी  दी
 जाती  हे  ।

 ओर  एक  विवरण  संलग्न  हे  ।

 विवरण

 वनों  के  संबंध  में  सरकारिया  आयोग  ने  कुछ  सिफारिशें  दी  हें  ।  संबंधित  पेराओं  को  निम्नानुसार
 ठद़्घृत  किया  जाता  हे  :--

 15.5.01:  बन  1980  की  धारा  2  के  अन्तर्गत  बन्द  किए  गए  ठनेक  मामलों  को

 प्रस्तुत  किए  जाने  के  कारण  ठनकी  समीक्षा  किए  जाने  की  आवश्यकता  हे  ताकि  कारणों  का  पता
 ज्ञगाया  जा  सके  ।  पर्यावरण  वन  और  वन्यजीव  मंत्रालय  के  किसी  वरिष्ठ  अधिकारी  को  ऐसे  सभी
 मामलों  की  जांच  करनी  चाहिए  जिन्हें  बन्द  कर  दिया  गया  है  तथा  इनके  कारणों  का  पता  लगाकर
 राज्यों  को  सूचित  किया  जाना  चाहिए  ।  जिन  मामलों  पर  राज्यों  के  साथ  कार्रवाई  की  जानी  हे

 उन्हें  फिर  से  खोला  जाए  ओर  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  चर्चा  करके  गुण
 दोध  के  आघार  पर  उनपर  निर्णय  लिया

 15.5.02  :  5  हेक्टेयर  तक  आरक्षित  वन  भूमि  को  विशेष  आवश्यक  सार्वजनिक  प्रयोजनों  के  लिए  ठपयोग  में
 ज्ञाने  के  लिए  राज्यों  को  शक्तियां  प्रत्यायोजित  की  जानी  चाहिए  ।

 15.5.03  :  बन  संसाधनों  का  संरक्षण  ओर  सुधार  राष्ट  के  लिए  अत्यक्षिक  महत्वपूर्ण  दे  ।  केन्द्र  सरकार  तथा
 दोनों  द्वारा  इस  बारे  में  कार्रवाई  करना  अनिवार्य  हे  ।  साथ  ही  यह  सुनिश्चित  किया  जाना

 भी  जरूरी  हे  कि  इनके  विकास  प्रयासों  में  बाधा  न  पहुंचे  ।  प्रत्येक  संबंधित  राज्य  सरकार  के
 परामर्श  से  लम्बित  मामलों  की  दो  वर्ष  में  पुनरीक्ष  की  आनी  चाहिए  ।  केन्द्र  द्वारा  राज्यों  को
 फ्रत्योजित  किए  जाने  के  लिए  जिन  शक्तियों  की  सिफ्ररिश  की  गई  उनके  आधार  पर  म॑जूरियों
 की  पुनरीक्षा  के  लिए  इस  उावसर  का  ठपयोग  किया  जाना  चाहिए  ।

 :  आरक्षित  वनों  के  काफी  क्षेत्र  ज्लमग्न  होने  पर  इनसे  संबंधित  बढ़ी  परियोजनाओं  के  मामले  में
 जहां  तक  संभव  हो  वन  अधिनियम  1980  की  घाद्य  2  के  अन्तर्गत  इन  वनों  के  वनेत्तर
 प्रयोजनों  के  लिए  ठपयोग  में  ज्ञाने  कौ  अनुमति  ठथया  केन्द्र  सरकार  द्वारा  मंजूरी  साथ-साथ  दी
 खाए  ।  परियोजना  की  तेयारी  के  शुरू  से  ही  केन्द्र  सरकार  की  एजेंसी  को  इस  काम  में  शामिल
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 श्रादण

 1913  लिखित  ठत्तर

 डिय  बाए  ताकि  न  शक्ल  तारक्षित  कीं ही  हरि  ही  ढत्रिं  के  किए  एम्रप्त  उपाय किए  बाएं

 बल्कि  प्रारम्म  से  ही  वन  संसाधनों  में  सुधार  किया  जा  सके  ।

 छारकारिया  थ्रायोग  की  घ्विफारिशों  के  कार्यान्‍्यन  के  बारे  में  वर्तमान  स्थिति  :  सरकार
 द्वारा  वों  के  संबंध  में  सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  की  जांच  कौ  जा  रही  हे  ।  इस  समय  इस  मामले  को  अन्तर
 राज्य  प्ररिषद्त  की  रिपोर्ट  पर  ठनके  विचार  जानने  के  लिए  भेजा  गया  हे  ।

 भारतीय  प्रोद्योगिकी  संस्थान  में  सीटों  की  संख्या  में  वृदि  करना

 *]98.  झ्ली  दिल्लीप  सिंह  क्‍या  मानव  संसाधन  विकाप्त  मंत्री  यड  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  कानपुर  और  खड़गपुर  स्थित  मारतीय  प्रौद्योगिकी
 संस्थानों  में  चालू  शिक्षा  सत्र  में  कुछ  विषयों  में  सीटों  की  संख्या  बढ़ाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 मानव  संसाधन  विकाहम  मंत्री  अर्जुन  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  ठठता  ।

 प्रत्येक  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  समय  समय  पर  अपने  समी  कार्यक्रमों  का  मुल्यांकन  करता  हे
 तथा  उनका  अनुश्रवण  करता  हे  शेक्षिक  सत्र  के  शुरू  होने  से  काफी  समय  पहले  पाठ्यक्रम  में
 दाखिले  के  संबंध  में  निर्णय  ले  लेता  हे  ।  इन  संस्थानों  में  संच्ोज्ञित  विभिन्न  कार्यक्रमों  में  स्थानों  की  संख्या  में
 किसी  भी  प्रकार  का  छात्रावास  के  संकाय  संख्या  जेसी  आधारभूत  सुविधाओं  के
 अधिकाधिक  ठपयोग  को  ध्यान  में  रखते  किया  जाना  हे  ।

 केरल  में  ज्रियूर  मेडिकल  कालेज  को  मान्यता  देना

 »199.  प्रो  थामश्य  :  कया  स्वास्थ  और  परिवार  कल्याष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  केरल  में  त्रिचूर  मेडिकल  कालेज  को  मान्यता  देने  का

 यदि  तो  कब  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 स्वास्थ  और  परिवार  कक्याण  मंत्री  एल  :  से  कालीकट

 केरत्ष  से  संबघ्द  मेडिकत्त  त्रियूर  को  काल्लौकट  विश्वविद्यालय  ढारा  दी  जाने  वाली

 एम्र०बी०बी०एस०  टिग्री  के  संबंध  में  मारठीय  चिकित्सा  परिषद्‌  डारा  ठीन  वर्षों  उर्यात  1988,  1989  ओर  1990

 के  लिए  अस्थायी  माम्यता  प्रदान  की  गई

 स्थायी  मान्यता  प्रदान  करने  के  लिए  1991  में  सारतीय  चिकित्सा  परिषद्‌  की  ओर  से  एक
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 लिखित  उत्तर
 ;

 ज्ाणणजण-+
 _  _  "७  १७)

 निरीक्षण  एप  ॥  ')|  परिषद  ने  घृच्चित  किया  कि  निरीक्षण  रिपोर्ट  कार्यकरी  छग्रि7'फी  म्‌  वा
 करने  के  जिए  लम्बित  पढ़ी  है  /

 परिषद  की  विभिन्‍न  समितियां  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  के  आदेशों  के  अनुपालन  में  फिल्लहाल  कार्य  नहीँ
 कर  रही  हैं  ।  मामला  ठच्चतम  न्यायालय  में  विचरार्थ  लम्बित  पढ़ा  हे  ।  इस्र  संबंध  में  सरकार  द्वारा  अगली
 कार्रवाई  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  की  सिफारिश  प्राप्त  हो  जाने  पर  की

 उल्तर  प्रदेश  में  मेडिकल  कालेजों  की  स्थापना

 *200.  श्री  झातोध  कुमार  क्‍या  ह्वास्थ  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  में  किन-किन  स्थानों  पर  मेडिकल  कालेजों  की
 स्थापना  का  प्रस्ताव  हे  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  एल  :  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  सूचित
 किया  हे  कि  राज्य  सरकार  के  पास  साधनों  की  कमी  की  वजह  से  इस  समय  इस  राज्य  में  किसी  भी  जगह
 राजकीय  मेडिकल  कालेज  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हे  ।

 ब्लांदा  जिले  में  चित्रकूट  के  आसपास  आपुर्वेदिक  जढ़ी-घूटियां

 201.  श्ली  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  क्या  स्वास्थ  ओर  परिवार  कल्याश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  ठत्तर  प्रदेश  में  बुन्देलखण्ड  क्षेत्र  के  बांदा  जिले  में  स्थिर  चित्रकूट  में
 ओर  ठसके  आसपास  आयुर्वेदिक  जढ़ी-बूटियां  पाए  जने  की  जानकारी

 यदि  तो  ठन  जड़ी-बूटियों  का  पठा  ज्ञगाने  ओर  उनके  संरक्षण  के  लिए  कोई  योजना  तेयार  की
 गई  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  एम«  एल-«  :

 ओर  केन्द्रीय  आयुर्थेद  ओर  सिद्व  अनुसंघान  परिषद्र  के  ठतर्गत  क्षेत्रीय  आयुर्वेद  अनुसंघान
 संस्थान  ग्वालियर  के  एक  मेषज-वानस्पतिक  सर्वेक्षण  दल  ने  वर्ष  1985  में  चित्रकूट  में  पाए  जाने  वाले  भेष्जीय
 पादपों  का  सर्वेक्षण  किया  था  ।  आयुर्वेदिक  चिकित्सा  में  फ्रकेग  में  छ्लए  जाने  वाले  लगपग  39  महत्वपूर्ण  मेषजीय
 पादप  चित्रकूट  क्षेत्र  में  पाए  गए  ।  बन  भेषजीय  पापों  की  जानकारी  संक्तरन  विवरण  में  दी  गई  हे  ।  इनमें  से

 बहुत  से  पादप  -  स्थानीय  लोगों  ढारा  वाणिज्यिक  प्रयोजन  क्े  लिए  एकत्र  किए  जाते

 पर्यावरण  और  वन  मंतऋ्र्तय  से  फ्राप्त  सूचना  के  अनुसार  भारतीय  वानस्पतिक  सर्वेक्षण  के  केन्द्रीय  अचल
 इक्ताडाबाद  ने  बुन्देलखंड  क्षेत्र  में  प्राथमिकता  के  आघार  पर  ख्लोज  कार्य  की  योजना  तेयार  की  हे  ।  ठनके  ढारा  कई
 फील्ड  खेरे  भी  किए  जा  चुके  हें  ।
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 क्रसं  आयुर्वेदिक  नाम  वानस्पतिक  नाम
 ।  2  3

 निर्गुण्डी  मूल  ऐलेक्टा  पेरासाइटिका
 2...  बिदारीकन्द  प्यूरोरिया  ट्यबेरोसा
 3.  वराहीकन्द  डायसकोरिया  बल्वीफेरा
 4.  मुसल्ली  सफेद  क्लोरोफिटम  आअराउडिनेकम
 5.  मुसली  काली  कुरकुलिंगों  आकिओड्स
 6...  शालपर्ण  ढेस्मोडियम  गेंगटेम
 7.  कलिहारी  ग्लोरिओस्सा  झृ्पर्बा
 8.  केबुक  कॉस्टस  स्पेसिओसस
 9.  व्योतिष्मती  सेलास्ट्स  पनिकुलाटा

 कष्टकारि  सोलनम  एक्सान्यीकारपम
 टिकुलस  टेररोस्टिस

 उशिर  विटिविरा  जिजानिआइड्स
 कुश  ढेस्मोस्टाचय  विप्पिनाटा
 नज्ञ  साकरम  स्पाटेनियम
 बिल्व  एग्ले  मारमेलोस
 श्योनाक  ओरोक्सीलम  इंडिकम

 -  गम्भारी  जिमेलिना  -  अनो  रिया
 पाटला  स्टेरेओोस्पेटमम  सावेओलन्स
 अरणी  क्लोरोडेन्दम  फ्लोमोडइस

 20...  अर्जुन  टरमिनालिया  अर्जुन
 बुआसर  पेटेरोकारपस  मारसपियाम

 22.  असन  टरमिनालिया  टेमन्टोसा
 23.  बिभतक  टेरमिनालिया  बलेरिका

 गुड़मार  जिमनिमा  साइलवेह्टिस
 25.  शतावरी  एपाराकस  रासेमोसस
 26...  लज्जालु  मियोसा  पुडिका
 27...  वासा  अष्कतोटा  वासिका
 28...  दुधिका  यूफोर्निया  हिर्ता
 29...  निर्गुण्डी  विटेक्स  नेगुडो
 ३30.  शल्ज़की  बोस्वेल्लिया  सेराटा

 धव  जनोजेसस॒  लटिफोलिया
 32...  घिगंनी  जोडिना  भ्रुडियर
 33.  धव  अनोजिसस  लटोफोलिया
 34...  कचनार  बउडिनिया  वरिगटा
 35.  इस्ेष्माठक  केजिया  मिक्स
 36...  पारिजात  नाइकटायस  एपेंटिहस्टिस

 ,



 द्रोललड्ेनिय
 रिघाटिया  टोयेटोसा
 हेमिडेत्सस  इन्डिकस

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्वास्थ्य  सेवायें

 *202.  श्ली  एन»  ढेनिस  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  प्रामीण  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  स्वास्थ  सेवा  के  माध्यम  से  स्वास्थ्य  सेवाओं  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  केन्द्र
 सरकार  द्वारा  उठाये  गए  कदमों  का  ब्योरा  क्‍या

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  एम०  एल»  :  प्रामीण  क्षेत्रों  में  स्वास्थ्य  सेवाएं
 राज्य  सरकारों  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  प्रशासनों  द्वारा  प्रदान  की  जाती  हैं  ।  केन्द्र  सरकार  प्रामीण
 परिवार  कल्याण  केन्द्रों  ओर  ठप  केन्द्रों  के  लिए  घन  राशियां  प्रदान  करती  हे  ।  प्रामीण  क्षेत्रों  में  स्वास्थ्य  सेवाओं

 की  अआनुपूर्ति  करने  के  लिए  विशेष  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  घन  राशियां  मी  प्रदान  की  जाती  हें  ।  ऐसे
 विशेष  कार्यक्रमों  में  व्यापक  रोग  प्रतिरक्षण  कार्यक्रमों  समेत  ग्रामीण  स्वास्थ्य  संबंधी  आधारभूत  मातृ  एवं
 शिशु  स्वास्थ्य  परिचर्ग  कार्यक्रमों  और  दृष्टिह्लीनता  की  रोकथाम  ओर  क्षयरोग  और  काला-अजार
 जैसे  रोगों  के  नियंत्रण  से  संबंधित  कार्यक्रमों  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  क्षेत्रीय  विकास  परियोजनाएँ
 शामि  A  हें  ।

 कालाजार  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  ब्रिहार  को  सहायता

 है
 °203.  मोहमम्द  अली  अशरफ  फातम्ी  |  क्या  स्वास्थ  और  परिवार  कल्याश  मंत्री  यह

 हो  राम  लखन  सिंह  यादव  |
 ह

 न

 बताने  की  कृप  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  कालाजार  रोग  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  बिहार
 सरकार  को  कोई  सडायता  प्रदान  की  हे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  रोग  के  कारणों  का  पता  लगाने  तथा  इसे  नियंत्रित  करने  के  उपाय

 सुझाने  के  लिए  एक  दल  भ्रिद्दार  मेजा

 यदि  दल  द्वारा  दी  गई  रिपोर्ट  का  ब्योरा  क्‍या  ओर

 (<)  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कदम  ठठाए

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  एम०  एस  :  से  मारत  सरकार

 काक्षाजर  नियंत्रण  के  क्षिए  बिहार  सरकार  को  नगद  ओर  सामग्री  के  रूप  में  सहायता  देती  रही  हे  ।  पिछले  तीन

 वर्षों  के  दोरान  दी  गई  सहायता  इस  प्रकार  हे  :--
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 7  झ्ञावण  1913  शिखिठ  ठत्तर

 रुपयों

 वर्ष  नगद  सामग्री  कुल

 1  2  3  4

 1988-89  150.00  135.74  285.74
 1989-90  100.00  270.20  370.20
 1990-91  389.49  389.49

 भारत  सरकार  द्वारा  डा०  सी०  पी०  ठाकुर  की  अध्यक्षता  में  गठित  एक  विशेषज्ञ  दल  ने  कालाजार  नियंत्रण
 कार्यक्रम  का आकलन  करने  के  लिए  बिहार  राज्य  के  साहेबगंज  ओर  पटना  जिलों  तथा  पश्चिम  बंगाल
 के  मुर्शिदाबाद  ओर  कलकत्ता  का  1990  में  दोरा  किया  तथा  14-12-90  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  ।

 हस  दल  की  मुख्य  सिफारिशें  हस  प्रकार  हैं  :--

 स्वास्थ  केन्द्र  ओर  जिला  स्तर  पर  नेदानिक  सुविधाओं  को  सुदृढ़  करना  ओर  मेडिकल
 कालेजों  के  अस्पतालों  को  प्रशिक्षण  ओर  अनुसंधान  केन्द्रों  के  रूप  में  कार्य  करने  के

 लिए  तेयार  करना  ।

 के  दोरान  और  उसके  बाद  रोगियों  की  नियमित  रूप  से  देखरेख  ।

 सरकार  हारा  1989  में  गठित  विशेषज्ञ  समिति  ढारा  सुझाई  गई  ठपचार  विधि  को
 अपनाना  ।

 डी  टी  का  कारगर  ढंग  से  तथा  ठप्युक्त  समय  पर  छिड़काव  सुनिश्चित  करना  ।

 को  ठपयुक्त  ओर  समय  प्रर  रिलीज  करना  ।

 नियन्त्रण  कार्यकलापों  में  लगे  स्वास्थ्य  कार्मिकों  के  बार-बार  तबादले  न  करना  ।

 नियन्त्रण  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  वित्तपोषित  एक  अलग  राष्ट्रीय  कार्यक्रम
 तेयार  करना  ओर  कार्यान्वित  करना  ।

 --  प्रभावशाली  स्वास्थ्य  झलिक्षा  संगठित  करना  !

 विशेषज्ञ  दल  की  सिफारिशों  के  आघार  बिहार  में
 साहिबगंज  ओर  पूर्णिया  के  दस  स्थानिकमारी  वाले  जिलों  के  लिए  एक

 प्रदालन  योजना  तेयार  की  गई  जिसमें  1991  में  चार  वर्षों  के लिए  39.68  करोड़  रूपए  की  लागत
 शामिल  हे  ।  1991-92  की  प्रचालन  योजना  संशोधित  की  गई  ओर  राज्य  सरकार  से  परामर्श  करके  1991
 में  इसे  अन्तिम  रूप  दिया

 इस  योजना  मेंਂ  आयातित  ओषध  (पेंटामिडीन)/कीटनाशकों  की  खरीद  और  आपूर्ति  तथा  बिड्ार  सरकार
 दारा  खरीदी  आने  वाली  देशी  निर्मित  ओषध  की  क्गठ  के  लिए  वित्तीय  सहायत्म  देने
 का  प्रस्ताव  हे  ।  बिहार  सरकार  काज्ञाजार  नियन्त्रण  कार्यों  के  लिए  स्वास्थ्य  केन्द्र  स्तर)/ठपकेन्द्र/प्राथमिक
 स्वास्थ्य  केन्द्र  में  स्वास्थ्य  कार्मिकों  का  पता  ज्लगाएगी  और  ठपकेन्द्र/प्राथमिक  स्वास्थ्य  ढ्रेन्द्र/सामुदायिक  स्वास्थ्य
 केन्द्र  ओर  जिस्ता  अस्पताल  में  ठपचार  के  लिए  सुविधाएं  स्थापित  करेगी  ।  काल्लाजर  नियन्त्रण  कार्यकलापों  और
 स्वास्थ्य  शिक्षा  में  स्वास्थ्य  कार्मिकों  और  चिकित्सकों  का  प्रशिक्षण  बिहार  सरकार  द्वारा  आयोजित  किया
 जाएगा  ।  राज्य  स्तर  का  कालाजार  नियन्त्रण  बोर्ट  स्थापित  किया  जाएंगा  ।



 लिख  उत्त  ee  ,____  29  1991

 बिहार  सरकार  को  1991  तक  समय  पर  डी  डौ  टी  के  कारगर  छिड़काव  आयोजित  करने
 ये  ।  1901  से  1992  के  मध्य  गहन  रोगी  चिकित्सा/लर्भ-चिकित्सा  कार्मिकों
 के  प्रशिक्षण  और  स्वास्थ्य  शिक्षा  कार्यकलाप  आयोजित  किए  जाने  थे  ।

 1991-92  (10  1991  के  भारत  सरकार  ने  (i)  छिड़काव  करने  के  लिए  डी  डी  टी
 के  806.500  मेट्रिक  टन  ओर  (ii)  आयातित  ओऔषध  की  10,000  शीशियां  सप्लाई

 प्राप्त  हुई  सूचना  के  अनुसार  बिहार  सरकार  न  तो  दो  बार  कारगर  छिड़काव  करने  में  सक्षम  रही  हे  ओर
 न  ही  ठन्होंने  खबतक  स्वीकृत  प्रचालन  योजना  में  किए  गए  उल्लेख  के  अनुसार  संगठनात्मक  टांचे  की  स्थापना
 की

 रामनगर  में  विकास  कार्य

 781.  श्री  कालका  दास  :  कया  शहरी  विकाझ्न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्लम  विभाग  द्वारा  दिल्ली  में  रामनगर  क्लकरनगर  में  गत  दो  वर्षों  के  दोरान  किये  गये  विकास
 कार्यों  का  ब्योरा  क्‍या

 इस  विभाग  दारा  इन  स्थानों  में  अधिक  शेच्ालयों  के  निर्माण  के  लिए  क्‍या  कदम  जा  रहे  हें
 ओर  इन  स्थानों  की  जनसंख्या  के  अनुपात  मेंਂ  वहां  पर्याप्त  शोचालय  कब  तक  निर्मित  कर  दिये

 इन  क्षेत्रों  में  इस  विभाग  डारा  निर्मित  समुदाय  केन्द्र  जनता  के  ठपयोग  के  लिए  कथ  तक  खोल
 :

 दिये

 इन  क्षेत्रें  में  रेसे  समुदाय  केन्द्रों  की  संछ्या  कितनी  जिनका  निर्माण  पूरा  झो  गया  किन्तु
 जनता  के  ठपयोग  के  लिए  नहीं  खोले  गये  ये  किन-किन  स्थानों  पर  हें  ओर  इन्हें  जनता  के  ठपयोग  के  लिए
 नहीं  खोले  जाने  के  क्या  कारण

 क्या  इन  क्षेत्रों  में  कुछ  ओर  समुशय  केन्  खोलने  का  विच्षार  ओर

 यदि  तो  ये  किन-किन  स्थानों  पर  खोले  ओर  यदि  तो  इसके  क्या
 कारण  हें  ?

 शहरी  विकाह्म  मंत्रालय  में  हराज्य  मंत्री  एम  :  दिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  के  स्लम  विंग  ने  इस  क्षेत्र  में  पानी  की  लाइनें/सीवर  ज्ाइनें  ओर  क़ंड्ीट  सीमेंट  इत्यादि

 मुहेया  कराने  के  लिए  रुपये  व्यय  किए  हें  ।  इसके  इस  क्षेत्र  में  इसी  प्रकार  के  विकास
 कार्य  करने  के  लिए  सलम  विग  हारा  दिल्‍ली  नगर  निगम  में  24  ज्ञाख  रुपये  जमा  कराए  गए
 हें

 चल्तू  वित्तीय  वर्ष  के  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  विद्यमान  जलमलाघार  सीटों
 सी०  के  रूपान्तरण  के  बाद  83  सीटों  के  षांच  करें--ठपयोग  करेंਂ  एंड  जन

 पुविधा  परिसर  मुेया  कराने  की  योजना  डे  ।  नए  जन  सुविधा  परिसरों  के  निर्माण  ठपयुक्त  स्थलों  की

 उपलब्धता  के  साथ  जुड़े  हुए  हें  जिसके  त्तिए  कोई  सुनिश्चित  समय-सीमा  नहीं  दी  जा

 से  कटरा  नबी  करीम  में  जनता  के  ठपयोग  के  लिए  एक  समुदाय  केन्द्र  पढले  से  ही

 इसके  सम्पत्ति  संख्या  6108  के  स्थज्न  पर  एक  ओर  समुदाय  केन्द्र  निर्माणाधीन  हे  ।  इस  समुदाय
 केन्द्र  का  निर्माण  कार्य  पूर्ण  होने  की  उग्रिम  अवस्था  में  हे  ।

 ५44
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 __..  ७  तलिल्त  उतर |  न  मनमनननवननान-न+म  भयानक  ने  का

 झरकारी  अस्पतालों  में  शैगियों  की  सेवा-सुश्चपा  मे  गिरावट

 782.  श्री  एम०  थी०  सन्ट्रशेखार  मूर्ति  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केंद्रीय  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  हे  कि  देश  के  विभिन्‍न  महानगरों  में  स्थित
 सरकारी  अस्पतालों  में  रोगियों  की  उपलब्ध  सेवा  सुश्रुषधा  की  सामान्य  स्थिति  में  ठचित  दवाइयों  एवं  उपकरणों  के
 अभाव  तथा  डाक्‍टरों  एवं  सर्जनों  में  संवाभाव  की  कमी  के  कारण  और  अधिक  गिरावट  आई

 क्या  संबंधित  सरकारी  अधिकारी  भारी  मात्रा  में  घनराशि  की  ठपलब्धता  के  बावजूद  रोगियों  के
 प्रति  लापरवाही  को  रोकने  में  समर्थ  नहीं  हे  और  न  डी  उन्होंने  इस  संबंध  में  कोई  प्रभावी
 कदम  उठाए

 यदि  तत्संत्ंघी  तथ्य  तथा  ब्यौरा  क्‍या  ओर

 केंट्रीय  सरकार  द्वारा  देश  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  जिन  अस्पतालों  को  घनराशि  दी  गई  हे
 उनके  नामों  सब्ठित  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  एम०  एल«  :  से  सामान्य  तौर  पर
 जनसंख्या  विशेषकर  बढ़े  कस्बों  में  जनसंख्या  वृद्धि  के  परिणामस्वरूप  सरकारी  अस्पतालों  द्वारा  प्रदान  की
 जा  रही  सेवाओं  की  मांगों  में  सदा  वृटि  होती  रही  दे  ।  इससे  कभी-कभी  अस्पतालों  द्वारा  प्रदान  की  जा  रही
 सेवाओं  में  कुछ  खामियों  का  पता  चलता  हे  ।  तथापि  कुल  मिला  कर  प्रदान  की  जा  रही  सेवाएं  संतोषजनक  हें
 ओर  प्रयोगशाला  सुविधाएं  आदि  आमतौर  पर  पर्याप्त  हैं  ओर  उन्हें  समय  समय
 अच्चतन/ब्रेहतर  बनाया  जाता  डे  ।  तथापि  इन  अस्पतालों  द्वारा  प्रदान  की  जा  रही  सेवाओं  में  सुधार
 की  गुंजाइश  हे  ।

 जहां  राज्य  सरकारों  ढवारा  चलाए  जा  रहे  अस्पतालों  पर  राज्य  सरकारों  द्वारा  घन  खर्च  किया  जाता
 वहां  संलग्न  विवरण  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कुछ  प्रमुख  अस्पतालों  के  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  ढारा

 दिए  गए  बजट  प्रावधान  को  दर्शाता  हे  ।

 विवरण
 लाख  रुपये

 संस्थाओं  के  नाम  बजट  बजट  अनुमान  बजट
 88-89

 89:90
 90-91

 ||  2  4

 प्लान  नॉन  प्लान  प्लान  नॉन  प्लान  प्लान  नॉन

 सफदरजंग  अस्पताल  और  सफंदजंग  185.00  1183.00  200.00  1350.00  210.00  1907.00
 अस्पताल  में  स्थित  पुनर्वास  केन

 राममनोहर  लोहिया  अस्पताल  125.00  775.00  125.00  864.00  165.00..  1062.00

 केन्द्रीय  मनश्चिकित्सा  23.00  137.00 =  15.00  160.00  10.00  199.00

 खिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  480.00  2080.00  480.00  2528.00  600.00  3400.00
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 लिखित
 उत्त  -

 |:
 29  -1991

 विवरण-जारी

 2  3  4

 स्नातकोत्तर  आयुर्विज्ञान  शिक्षा  ओर  700.00  1392.00  646.00  1641.00  700.00  2050.00

 अनुसंघान  चण्डीगढ़
 ओषधों  की
 लत  छुड़ाने

 को

 जवाहरलाल  स्नातकोत्तर  आयुर्विज्ञान  90.00  310.00  175.00  381.00  100.00  555.00
 शिक्षा  ओर  अनुसंघान  सं

 लेडी  हार्दिंग  मेडिकल  कालेजों  95.00.  830.00  120.00  960.00  58.00.  1115.00
 श्रीमती  सुचेता  कृपलानी  तथा

 कालेज  और  विश्वविद्यालय  के  प्राध्यापकों  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  की
 योजना  के  लाभ

 783.  श्री  कोडढीकुनील  सुरेश  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकाझ्म  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कालेज  ओर  विश्वविद्यालय  के  अध्यापकों  के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  की  योजना
 के  कार्यान्वयन  की  तारीख  से  ही  सेवारत  कुछ  प्राध्यापकों  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  की  योजना  के  लामों
 से  वैचित  किया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  ठठाये  गये  दें  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  की
 योजना  के  कार्यान्वयन  की  तारीख  को  कार्यरत  सभी  अध्याफकों  को  इस  योजना  का  लाभ  मिले  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  से  सभी  केट्रीय  विश्वविद्यालयों  द्वारा
 1-1-1986  से  विश्वविद्यालयों  तथा  कालेजों  के  शिक्षकों  के  वेतनमानों  में  संशोधन  की  योजना  ओर  ठच्च  शिक्षा  मे

 मानकों  के  अनुरक्षण  के  जिनकी  घोषणा  22-7-1988  को  की  गई  कार्यान्वित  किए  गए  हैं  ।  जहां  तक
 राज्य  विश्वविद्यालयों  ओर  कालेजों  का  संबंध  राज्य  सरकारों  को  सलाद  दी  गई  थी  कि  वे  स्थानीय  स्थितियों
 को  ध्यान  में  रखकर  इस  योजना  को  1-1-1986  अथवा  ठसके  बाद  की  किसी  तारीख  से  कार्यान्वित  करने  के

 लिए  अपने  विवेकानुसार  निर्णय  करे  ।  सभी  राज्यों  ने  इस  वेतन  संज्ञोघन  की  योजना  को  स्वीकार  कर  लिया  डे
 ओर  सरकार  के  पास  ठपलब्ध  सृचना  के  अधिकांश  राज्यों  ने इस  योजना  को  1-1-1986  से  कार्यान्वित
 कर  दिया  हे  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  दारा  विश्वविद्याज्यों  को  अनुदान
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 गठ  हीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  विश्वविद्यालय  उनुददन  आयोग  ने  देश  मेंਂ  प्रत्येक
 विश्वविद्यालय  को  किठनी  धनराशि  का  अआनुशन  स्वीकृत

 इन  विश्वविद्यालयों  के  प्रत्येक  विश्वविद्वालय,से  सम्बद  कालेजों  के  नाम  क्या  हैं  और  वर्ष  1990-
 91  के  छैरान  उनमे  कितने  छात्रों  को  प्रवेश  किया

 मानव  ६वद्वापन  विकाह्  मंत्री  अर्जुन  (5)  उृचना  एकत्र  की  वा  रही  है  और
 सम्रापटल  फ-रख  दी  जाएगी  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  ठन  कालेजों  की  विश्वविद्यालयवार  जिसमें  उनके  नाम
 और  ठनकी  स्थापना  का  वर्ष  दिए  गए  जिन्हें  विःअ०आ०  अधिनियम  की  धारा  के  अंतर्गत  मान्यता
 प्रदान  की  जाती  को  एक  मुद्रित  दस्तावेज  के  रूप  में  प्रकाशित  की  हे  ।  आयोग  दारा  1990  में  प्रकाशित

 सूची  में  2।  1989  की  स्थिति  के  अनुसार  विभिन्‍न  विश्वविद्यालयों  से  संबद  4070  कालेजों  के  नाम  और
 उनकी  स्थापना  के  वर्ष  दिए  गए  हस  प्रकाशन  की  प्रति  संसद  पुस्तकालय  के  लिए  उपलब्ध
 करा  दी  गई

 शैक्षिक  वर्ष  1991-92  में  प्रत्येक  संबद  कालेज  में  दाखिल  किए  गए  छात्रों  की  संख्या  के  सम्बन्ध  में
 आयोग  के  पास  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  हे  ।

 राजस्थान  में  वन  रोपण  योजनाओं  के  लिए  विदेशी  खह्ायता

 785.  श्री  दाऊदयाल  क्‍या  परयावरश  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 राजस्थान  में  वन  रोपण  योजना  के  लिए  कोई  विदेशी  सहायता  दी  गयी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  ओर

 इस  संबंध  में  क्‍या  प्रगति  हुई

 प्रयावरश  ओर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमत्त  :  से  राजस्थान  में  दो
 विदेशी  सहायता  प्राप्त  परियोजनाएं  कार्यान्वत  की  जा  रही  हें  :--

 (1)  विश्व  बैंक  तथा  यूसेड  द्वारा  सहायता  प्राप्त  राष्टीय  सामाजिक  वानिकी  परियोजना  के  भाग  के  रूप
 में  राजस्थान  की  जिसमें  कि  16  जिले  शामिल  1985-86  से  कार्यान्वित  की  जा  रष्डी
 है  जिसके  कि  1993  तक  जारी  रहने  की  संभावना  हे  ।  स्वीकृत  परियोजना  दस्तावेज  के

 अनुसार  इस  परियोजना  के  लिए  252  मिलियन  अमरीकी  डालर  विदेशी  सहायता  के  रुप  में  हें  ।
 1991  तक  हुआ  कुल  व्यय  47.80  करोड़  रुपये  हे  ।  विभिन्‍न  वनीकरण  कार्यकलापों  के  लिए

 1,20,800  हेक्टेयर  कुल  लक्ष्य  की  तुलना  में  मार्च  1991  तक  समस्त  कार्यकलापों  के  अन्तर्गत
 ठपलब्धि  लगभग  1,07,543  हेक्टेयर  हे  !

 (2)  ओवरसीज  इकॉनॉमिक  कोआपरेशन  जापान  हारा  सहायता  प्राप्त  गांधी  नहर  के
 किनारे  वनीकरण  तथा  चरागाह  विकास  परियोजनाਂ  नामक  एक  राजस्थान  राज्य  में
 कार्यान्वित  किए  जाने  के  लिए  5  1991  को  स्वीकृत  की  गई  थी  ।  परियोजना  की  कुल
 कागत  107.5  करोड़  रुपए  हे  ।  इस  परियोजना  के  7,869  मिलियन  जांपानी  येन  विदेशी
 सहायता  के  रूप  में  हे  ।  परियोजना  के  अन्तर्गत  मार्च  1991  तक  आरंभिक  कार्यकलापों  पर  हुआ
 व्यय  2.69  करोड़  रुपए
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 .  786,  औ  गोविन्द्राव  निकम  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  हा यह  बताने  ।
 |

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  की  जनगणना  के  अनुसार  देश  में  स्त्रियों  की  जनसंख्या  में  गिरावट  आ
 रही

 यदि  तो  इसके  क्‍या  काएण  हा

 पुरुष  और  स्त्री  का  जन्म-अनुपात  क्‍या  और

 क्या  सरकार  का  पुरुष-स्त्री  जन्म-अनुपात  के  अन्तर  को  कम  करने  का  प्रस्ताव  हे  ?

 मानत  संसाघन  विकास  मंत्रालय  कार्य  और  खेल-कूद  विभाग  तथा  महिला  और
 घाल-विकाशस्म  में  राज्य  मन्त्री  ममता  जी  नहीं  ।

 प्रषन  नहीं  उठा

 सेम्पल  रजिस्टेशन  सिस्टम  के  अनुसार  पुरुषों  ओर  मद्िलाओं  का  अनुमानित  जन्म  जो
 में  सेम्पल  था  वह  में  के  तक  हो  गया  हे  ।

 अनुसृचित  जातियों/अनुशस्म॒चित  जनजातियों  के  छात्रों  के  लिए

 श्ली  राम  नागयण  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्यों  में  अनुस्चित  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  छात्रों  के  हॉस्टलों  की  स्थिति

 बहुत  खराब  हे

 कया  यह  सच  हे  कि  छात्रों  के  इन  हॉस्ट॑ल्लों  में  अच्छा  बिजली  और  आवास  जेसी

 आम  सुविधाओं  की  कमी  हे

 क्‍या  सरकार  का  छात्रों  के  इन  डॉस्टलों  की  स्थिति  सुधारने  के  लिए  अधिक  वित्तीय  सहायता
 अथवा  विशेत्र  केन्द्रीय  अनुदान  देने  का  विचार  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 कल्याण  मंत्री  सीताराम  से  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के

 लड़के/लड़कियों  के  लिए  हात्रवासों  की  केन्द्र  फ़्योजित  योजनाओं  के  छात्रावासों  के  भवनों  के  निर्माण
 पु

 हेतु  राज्य  सरकारों  के  बराबर  अनुदान  के  आघार  पर  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती  हे  ।

 इन  डोस्टलों  के  संचालन  तथा  अनुरक्षण  का  व्यय  राज्य  सरकारों  द्वारा  दिया  जाता  हे  ।  मारत  सरकार  इस
 प्रयोजन  हेतु  कोई  केन्द्रीय  सहायता  नहीं  देती  ।

 गुजरात  में  फाालसशीपेरम  मलेरिया  के  मामक्ते

 788.  डा«/के०  डी०  जेसवानी  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  ह
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 7  आवण  1913  सलिंखित न  शा

 गुजराठराठ्य  में  पिछले  एक  कर्ष  के  छेरान  फाक्षसीपेरम  मलेरिया  के  किठने  मामलों  का  पता  चली

 (a)  क्या  गुजरात  के  केरा  बिले  मेंਂ  एक  मलेरिया  अतुह॑बात  केन्द्र  कार्य  कर  रहा  और

 यदि  तो  इसके  कार्यकरण  का  व्योरा  क्‍या

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कक्याण  मंत्री  एम«  एल  :  वर्ष  1990-91  के  दोरान

 गुजरात  राज्य  द्वारा  बताए  गए  फालसीपेरम  मलेरिया  के  रोगियों  की  संख्या  इस  प्रकार  हे  :--

 --- ना  -

 वर्ष  पी०  फालसीपेरम  के  रोगी

 1990  1,34,21

 1991  17,301

 हां  ।  1983  में  गुजरात  के  नाडियाड  खेड़ा  जिले  में  मल्लेरिया  अनुसंधान  केन्द्र  का
 एक  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोला  गया

 यह  क्षेत्रीय  कार्यालय  (i)  मलेरिया  के  जैवपर्यावरणिक  (ii)  मच्छरों  के  पनपने  के
 नियंत्रण  पर  (iii)  स्वास्थ  विभाग  ओर  सहयोगी  अभिकरणों  के  स्टाफ  का  (४)  स्वास्थ
 विभाग  को  प्रौद्योगिकी  का  (₹)  ठपचारी  ठपायों  के  प्रभाव  का  पता  लगाने  के  लिए  अनुवीक्षण
 पढ्ति  का  विकास  और  (५)  पूरे  जिले  के  लिए  कार्य  योजना  तेयार  करने  से  संबंधित  प्रदर्शन  कार्य  में  लगा

 इवा  हे  ।

 ध्गवान  जगन्नाथ  ठड़ीया

 789.  श्री  गोविन्द  चन्द्र  क्‍या  मानव  संसाधन  विकाझ्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  गत  ठीन  वर्षों  के  खेरान  उड़ीसा  सरकार  से  भगवान  जगन्नाथ  मंदिर  की  दीवारों

 में  दरार  पढ़ने  के  बारे  में  कोई  जानकारी  मिली

 यदि  तो  तत्सम्बंधी  ब्योरा  क्‍या  हे  ओर  सरकार  का  चालू  वर्ष  के  ढेरान  इस  मंदिर  के

 पुनर्ति्माण  त्या  मरम्मत  के  लिए  कुल  किठनी  धनराशि  स्वीकृत  करने  का  विचार  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  -

 मानव  झंश्ाध्न  विक्य  मंत्री  आर्जुन  :  से  विगत  ठीन  वर्षों  भारतीय

 पुरातत्व  सर्वेक्षण  को  भगवान  पुरी  के  मुख्य  मंदिर  में  दरारों  के  बढ़ने  के  बारे  में  ठढ़ीसा  सरकार  से
 कोई  विशिष्ट  सूचना  मंहीं  मिलते

 विशेषज्ञों  की  सिफारिशों  पुरी  स्थित  भगवान  जगन्नाथ  मंदिर  ठया  छोटे  देवाल़यों पर  संरक्षण  कार्य

 फ्राति  पर  जिसके  लिए  वर्तभान  वित्तीय  वर्ष  में  6.75  लाख  रूपये  का  आाबंटन  किया  गया

 |
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 कम  हि  धघ्ारतीय  चिकित्सा  पढ्टति  इनातकोत्शरें  क्रो  हमातकोल्तर  शरत्तशा

 790  औऔ  रोशन  क्या  स्वास्थ  और  परिषार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  में  कार्यरत  मारतीय  चिकित्सा  पढति  के  स्नातकोत्तर  हाक्टरों
 को  स्नातकोर्तर  पमत्शा  दिया  जाता

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 (5)  क्या  सरकार  का  ऐसे  डाक्टरों  को  स्नातकोत्तर  भत्ता  देने  का  विचार  पर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 ह्वास्थ्ण  ओर  परिवार  कल्याक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  के०  ताराटेसी
 :  हां  ।

 से  कण्र  हो  देखते  हुए  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 छेन्ट्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  के  निराशाजनक  परीक्षा  परिणाम

 701  डा०  कृपाणिन्शू  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 जया  वर्ष  1990-91  में  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  की  दसवीं  कक्षा  की  परीक्षाओं  का  परिणाम
 दत्यन्त  निगाशाजनक

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उन  विद्यार्थियों  को  अगली  कक्षा  में  अस्थायी  रूप  से  प्रवेश  देने  का  विचार
 है  जो  अहुत  ही  कम  अंकों  से  अनुत्तीर्ण  रह  गये  हें

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  हे  स्कूलों  विशेष  रूप  से  राजकीय  बालिका
 उच्चतर  माध्यमिक  स्कूल  अश्ञोक  दिल्ली  द्वारा  अपने  ही  स्कूल  के  अनुत्तीर्ण  हुए  नियमित  विद्यार्थियों
 को  प्रवेश  नहीं  दिया  जा  रहा  ओर

 )  यदि  तो  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  ठठाए  हे  कि  अनुत्तीर्ण  हुए
 विद्यार्थियों  को  उन्हीं  स्कूलों  में  पुनः  प्रवेश  मिलन  सके  जहां  से  उन्होंने  परीक्षा  में  भाग  लिया

 मानव  संताधन  विकाझम  मंत्री  अर्जुन  नहीं  |  के०मा०शि०बो०  द्वारा
 आयोजित  माध्यमिक  %)  स्कूल  1991  की  उत्तीर्ण  प्रतिशतता  62.8%  थी  जबकि  1990  में  यह
 प्रातेशतता  65.6

 लागू  नहीं  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  हे  ।

 क्‍या  कुछ  स्कूलों  दारा  अनुत्तीर्ण  छात्रों  को  दाखिला  देने  में  इनकार  सम्बंधी  रिपोर्ट  शिक्षा
 दिल्‍ली  प्रज्ञासन  को  फ्राप्त  हुई  ।  19-7-91  को  शिक्षा  दिल्ली  प्रशासन  ने  दिल्ली/नई  दिल्‍ली

 के  सभी  निजी  ओर  सरकारी  स्कूलों  के  प्रघानाक्षयों  को एक  परिपत्र  जारी  किया  जिसमें  उन्हें
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 7  आफण  93  (ers)  ि  लिखित  ठत्तर

 निदेश  दिया  गश्  था  कि  वे  यह  सुनिश्चित  करें  कि  ठनके  स्कूल  के  किसी  भी  अनुत्ठीर्ण  छात्र  को  स्कूल  में
 रादिला  देने  से  इनकार  न  किया  जाए  ।  जहां  तक  राजकीय  गर्ल्स  उच्चतर  माध्यमिक  अशोक
 दिल्ली  का  सम्बंध  ठस  क्षेत्र  के  दिल्ली  प्रशासन  के  शिक्षा  अधिकारी  ने  स्कूल  का  दौरा  किया  और  सभी
 सम्बंधित  छात्रें  को  आश्वस्त  किया  कि  किसी  भी  अनुत्तीर्ण  छात्र  को  स्कूल  में  दाखिला  देने  से  हनकार  नहीं
 किया

 प्रामीण  क्षेत्रों  में  ग्राम  स्वास्थ्य  गाइड

 792.  श्री  शत्यगोपाल  मिश्र  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  ग्रामीण  त्लोगों  क॑  लाप  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्वास्थ्य  गाहटਂ
 योजना  को  फ़ेत्साहित  करने  के  लिए  कोई  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्सम्बंधी  ब्योरा  क्‍या  डे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  प्राम  स्वास्थ्य  गाइडों  को  दिये  जा  रहे  मानदेय  में  वृद्धि  करने  ऊ  ऊो६
 निर्णय  लिया

 बदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 (8)  यदि  तो  इसके  कया  कारण

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  तारादेखी
 :  (6)  ओर  प्रामीण  स्वास्थ  ग्रहड़  योजना  अब  भी  जारी  हे  ।  प्रामीण  स्वास्थ्य  गाइड  ग्रामीण

 समुदाय  द्वारा  चुने  हुए  स्वयंसेवी  कार्यकर्ता  हैं  और  वे  प्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रारम्भिक  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 सेवाएं  प्रदान  करते  हैं  ।  ठनको  प्रतिमाह  50  रुपये  का  मानदेय  दिया  जाता  हे  ।

 से  (&)  वित्तीय  कठिनाई  के  कारण  मानदेय  को  बढ़ाना  ओर  चिकित्सा  किटों  की  व्यवस्था  करना
 संभव  नहीं  हो  सका  हे  ।

 उड़ीसा  की  परियोजनाओं  को  स्वीकृति

 793.  श्री  श्रज  किशोर  त्रिपाठी  :  क्या  शहरी  विकाह्म  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  नगर  विकास  कार्यक्रमਂ  के  अंतर्गत  परियोजनाओं  को  स्वीकृति
 प्रदान  करने  के  लिए  केन्‍्ट्र  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  भेजा  था

 यदि  ठो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  ओर

 इस  उद्देश्य  के  लिये  कितनी  घनराशि  आश्ंटित  करने  का  प्रस्ताव

 शहरी  विकाद्य  मंत्रालर  में  राज्य  मेत्री  एम«  :  से  उड़ीसा  सरकार
 ने  नगर  विकास  के  लिए  विदेशी  सहायता  प्राप्त  करने  ढेतु  1892  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  का  एक
 प्राशम्मिक  परियोजना  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  था  ।  इस  मंत्रालय  दारा  प्रस्ताव  की  जांच-पड़ताल  की  गई  थी  ।  यह
 पाया  गया  था  कि  प्रस्ताव  में  सांस्थानिक  सामर्थ्य  तथा  प्रतिरूप  निध्िकरण  के  लिए  राज्य  सरकार  का  सामर्थ्य  भी

 सुस्यष्ट  नहीं  किया  गया  था  ।  एक  सार्थक  परियोजना  तेयार  करने  के  लिए  प्रस्ताव  ठढ़ीसा  सरकार  को

 लोटा  दिया  गया  उड़ीसा  सरकार  से  संशोध्ति  परियोजना  रिपोर्ट  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुई
 है  ।



 ,  लिकित  उत्तर

 794.  ज्ली  रामाञ्मय  प्रद्माद  सिंह  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे

 दुर्गा  पार्क  दिल्ली  में  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  के  सब-स्टेशन  और  बारात  घर  के
 लिए  निर्धारित  भूमि  पर  कुछ  लोगों  ने  अधेघ  कब्जा  कर  लिया  हे

 बदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  ओर

 सरकार  हारा  हस  भारे  में  क्‍या  कार्रवाई  की  गई  हे  अथवा  करने  का  विचार  हे  ?

 शहरी  विकाधश्व  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  दिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  हे  कि  दुर्गा  पार्क  एक  अधिकृत  कालोनी  हे  ।  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  अभी  तक
 ना  तो  इस  क्षेत्र  क ेलिए  कोई  योजना  बनाई  हे  और  ना  ही  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  के  सब-स्टेशन  अथवा
 बारात  घर  के  लिए  कोई  भूमि  चिन्हित  की  हे  ।  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  ने  सृचित  किया  हे  कि

 विद्युत  सब-स्टेश्न  के  निर्माण  के  लिए  उन्हें  दुर्गा  पार्क  वेलफेयर  एसोसिएशन  ने  दो  भूखण्डों  का  प्रस्ताव  किया
 था  ।  एक  भू-खण्ड  पर  अतिक्रमण  हो  गया  था  ।  अतिक्रमण  करने  वालों  के  विरुद्ध  फ््थम  सूचना
 रिपोर्ट  दर्ज  करने  की  सूचना  मिली  हे  ।

 कनाट  प्छेश  में  पैदल  चलते  वालों  के  लिए  योजना

 795.  श्री  बत्खभ  पाणिग्रड्ठी  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  ने  कनाट  प्लेस  में  पेदल  चलने  वालों  के  लिए  कोई
 योजना  बनाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  को  योजना  को  लागू  न  करने  के  लिये  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 (६)  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम«  :  तथा  नई  दिल्ली
 नगर  पाखिका  ने  सृचित  किया  हे  कि  कनाट  प्लेस  क्षेत्र  के  समग्र  नवीकरण  के  लिए-एक  योजना  तेयार  की  गई
 हे  ।  इस  व्यापक  योजना  क्षेत्र  का  ठप  मार्गों  का  पेदल  चलने  वालों  के  लिये  पेदल  पथ

 बहटीयर  पार्किंग  का  अतिरिक्त  जन  सुविधाओं  की  कनाट  प्लेस  के  मध्य  से  गुजरने
 वाले  यात्ाथात  को  हतोत्साष्ठित  प्रमुख  रेडियल्ल  सड़कों  का  वायु  तथा  शोर  प्रदूषण  की  मात्रा  में
 कमी  कनाट  प्लेस  विशेषकर  आन्तरिक  सर्किज्ञ  में  वाहन  यातायात  को  कम  खआन्तरिक  सर्किल
 रोड़  को  कड़न  यातायात  और  पेदल  चलने  वाल्तों  के  लिये  बन्द  करना  शामिल  हे  ।  पेदल  चलने  वालों  के  लिये

 सुविधा  इस  योजना  का  एक  घटक

 तथा  (a)  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  मे  यह  सृचित  किया  हे  कि  कुछ  अम्यावेदन

 प्राप्त  हुवे  हें  ।,  1.5
 ह

 ()  दि  दिल्ली  पेटोडीलर्स  एसोसिएशन  ने  याहर  अनुरोध  करते  हुए  एक  पत्र  लिखा  था  कि  योजना  को
 अन्तिम  रूप  देने  से  पूर्व  उन्हें  विश्वास  में  क्षिया  जाना  चाहिए  ।
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 न्यू  दिल्‍ली  टेटर्स  एसोसिएशन  के  अध्यक्ष  ने  एक  पत्र  लिख  कि  पार्किंग  ल्ाट्स  में  परिवर्तित

 >  प्रवेजश्ञ  को  केवल  प्रयोग  की  अवधि  मेंਂ  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  एसोसिएशन  के

 2  कबैगनिक  हित  ने  एक  और  पत्र  सिक्का  कि  कुल  असोयग  हो  उनका  कोर्ड  सप्यत्था  नर्ीं  2
 :  उन्होंने  18-7-1991  को  एक  तार  मी  यह  व्यक्त  करते  हुए  मेजा  कि  वे  इस  समझौते  से  अलग  हो

 गये  हें  ओर  वे  इस  प्रयोग  का  प्रथल  विरोध  हैं  ।

 (४)  कनाट  प्लेस  रेजिडेन्ट्स  एसोसिएशन  ने  गृह  राज्य  मंत्री  को  एक  अभ्यावेदन  मेज  कि  उनको  यह
 योजना  अस्वीकार्य  हे  क्योंकि  इसमें  उनके  हितों  की  उपेक्षा  की  है ओर  आपातकालीन
 चिकित्सा  आवश्यकता  के  लिये  उनको  नजदीक  ही  परिवष्तन  साधन  उपलब्ध  नहीं
 होगा  ।

 नई  दिल्ली  नगर  पालिका  ने  यह  भी  सृचित  किया  हे  कि  दिल्ली  पेटोडीलर्स  एसोसिएशन  को  हस
 मामले  पर  बाठचीत  के  लिये  आमंत्रित  किया  गया  था  परन्तु  उन्होंने  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  ।  उनसे  मामले  पर
 बातचीत  करने  का  अनुरोध  किया  गया  हे  ।  नई  दिल्ली  टेडर्स  एसोसिएशन  के  साथ  नियमित  बेठके  की  गई
 थी  ओर  प्रयोग  के  पूरा  हो  जाने  के  पश्चात  एक  कार्यशाला  आयोजित  करने  के  लिए  परस्पर  सट्ठमति  हुई  थी  ।

 नई  दिल्ली  नगर  पालिका  ने  बताया  है  कि  कनाट  प्लेस  रेजिडेन्ट्स  एसोसिएशन  की  आशंकाएं  निराघार  हें

 क्योंकि  सी  ब्लाकों  में  पार्किंग  स॒विधाएं  उपलब्ध  है  सिवाय  इसके  कि  प्रवेश  और  निकास  रेडिय्ल  सढ़कों  से  हे
 ओर  पार्किंग  सुविधाओं  में  कोई  कमी  नहीं  हुई  हें  ।

 अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  लिये  आरक्षण  नीति  की  हमीक्षा

 196.  श्ली  तेज  नाशयण  सिंह  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  अनुसूचित  जाति/जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  नीति  की  समीक्षा  का
 निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  मंत्री  :  से  संविधान  के  अनुच्छेद  334  के  अतर्गठ  की  गई
 व्यवस्था  के  अनुसार  लोक  सपा  में  तथा  राज्य  विधान  सभाओं  में  अनुसूचित  जातियों  ठथा  अनुसूचित  जनजातियों
 के  लिए  स्थान्ें  के  आरक्षण  का  पुनरीक्षण  हर  दस  वर्षों  के  बाद  किया  जाता  हे  ।  वर्तमान  आरक्षण  25-1-2000
 तक  के  लिए  हे  ।

 नगर  भूमि  अधिकतम  सीमा  अधिनियम  में  संशोधन

 है|
 797.  श्री  काशीराम  हशाा  |. an

 ब्
 4  #*:  क्या  शाहरा  विकास  मंत्री  यह  अताने  की  ॥

 झ्ली  राम  विलाहम
 पाचवबान  |

 कृपा  करेंगे

 क्‍या  यथट  सच  हे  कि  सरकार  नगर  भूमि  अधिकतम  सीमा  अधिनियम  में  संशोधन  करने  का
 कर  रहो

 है  ओर  ॥॒  >
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 ग्री  of  29  हाकार  की  शत  करें  में  कया  अतिक्रिया

 शहरी  विकास  राज्य  मंत्री  एम०  :  और  अधिनियम  में  संशोधनों  के
 प्रस्तावों  को  प्रतिपादित  कर  लिया  गया  हे  ।  इन  संशोघधनों  से  विद्यमान  त्रुटियों  को  समाप्त  अधिनियम  के

 अधिक  प्रप्तावी  कार्यान्वयन  में  सहायता  और  खाली  शहरी  भूमि  के  ओर  अच्छे  उपयोग  आदि  की  सम्मावना  हे  ।
 ठ्यापि  इन  प्रस्तावों  पर  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  हे  ।

 राज्य-वार  नवोदय  विद्यालय

 798.  श्री  मोरेश्वर  झ्वावे  :  क्या  मानव  संसाधन  विकाझ्म  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  नई  शिक्षा  नीति  के  अन्तर्गत  अब  तक  कुल  कितने  नवोदय  विद्यालय  खोले  गये  तथा
 तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्योरा  क्‍या  हे

 उक्त  विद्यालयों  में  छात्रों  और  अध्यापकों  की  अलग-अलग  संख्या  कितनी  ओर

 ठक्‍त  नवोदय  विद्यालयों  में  कितने  प्रतिशत  छात्र  पिछड़े  वर्गों  से  संबंधित

 मानव  संश्याघन  विकास  मंत्री  अर्जुन  ओर  अब  तक  देश  में  275  नवोदय
 विद्यालय  खोले  जा  चुके  हें  ।  इनमें  से  14  चालू  शैक्षिक  वर्ष  में  स्वीकृत  किए  गए  हें  जहां  छात्रों  के  दाखिले  ओर
 शिक्षकों  की  नियुक्ति  की  प्रक्रिया  चल  रही  हे  ।  275  नवोदय  विद्यालयों  का  राज्य-वार  ब्योरा  तथा  31-3-91  की
 स्थिति  के  अनुसार  261  विद्यालयों  में  छात्रों  ओर  शिक्षकों  की  स्थिति  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 इस  प्रकार  के  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  ।  31-3-91  की  स्थिति  के  अनुसार  अनुसूचित  जाति  ओर

 अनुसूचित  जन  जाति  के  छात्रों  की  प्रतिशतता  नीचे  दी  गई  हे  :--

 अनुश्नचित  जाति  19  %

 अनुसूचित  जनजाति  11  %

 विवरण

 श्रष्न  सक  खोले  गए  विद्यालयों  की  राज्यवार  छात्रों  की  संछ्या  और  शिक्षकों  की  संख्या  के
 ब्योरे  दशाने  वाला  विवरण

 क़म  राज्य  का  नाम  विद्यालयों की  संख्या  31-3-91  की  स्थिति के  अनुसार
 स॑०  261  विद्यालयों  में

 छात्रों की  संख्या  शिक्षकों  की  संख्या
 1  2  3  4  5

 कू  अ्य  2  ऋ्ऋ
 2...  अरुणाचत्ष  प्रदेश  5  418  67
 3...  बिहार  25  7254  424
 4.  गोषा  2  284  27
 5.  गुक्रात  1724  105
 6.  हरियाणा  9  2654  145
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 एप्रएए-णए

 1  2  3  ब  5

 7.  शिग्रावल्  प्रा  6  1160  Ms
 8.  जम्मू  ओर  काश्मीर  14  2169  202
 9.  केरल  10  3030  163

 10.  कनटिक  18  4961  307
 11.  मध्य  प्रदेश  29  6022  419
 12.  महारष्ष्ट  20  5758  332
 13.  मणिपुर  7  1517  99
 14...  मेघालय  4  320  48
 15.  मिजोरम  2  154  26
 16.  उड़ीसा  12  3502  211
 17.  पैजाब  7  1880  125
 18.  राजस्थान  21  5264  323
 19.  सिक्किम  ]  107  15
 20.  नागाछैण्ड  2  138  15
 21.  त्रिपुरा  2  285  11
 22.  ठत्तर  प्रदेश  35  7253  442
 23.  अंडमान  ओर  निकोबार  2  298  34
 24...  चंडीगढ़  ]  173  15
 25.  द्वारा  व  नगर  हवेली  137  17
 26.  दमन  ओर  दीव  2  189  25
 27...  दिल्‍ली  2  216  11
 28...  लक्षद्वीप  1  114  10
 29.  पॉडिचेरी  4  ६82  63

 योग  :  275  64517  4142

 हरिनगर  में  अनधिकृत  निर्माण

 77
 १99.  श्री  दस्तात्रेय  थंडारू  :  कया  शहरी  दिकाझ्म  मंत्री  यह  बल़ाने  कौ  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राशधकरण  के  आवासों  के  नई  दिल्ली  के  आबंटियोਂ  ने

 विज्ेष  रूप  से  हरिनगर  के  पाकेट  के  फ््यम  तल  के  आबंटियों  ने  अनधिकृत  निर्माण  कर

 लिये

 यदि  ठो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया

 -  कितने  खावासों  में  भूमि  ठत्त  के  पानी  के  टेंकों  को  अनधिकृत  निर्माण  हा  स्थानांतरित  कर  दिया

 गया  हे/बदल  दिया  गया  ओर
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 इस  संबंध  मेंਂ

 दिल्की
 :  विकास  प्राधिकरण  क्या  कार्रवाई  गई  हे  अपवा  करने

 a,

 विचार  है  १  ५४६४  Ff  27
 ः

 हक
 व  न 2०

 |  शहरी  विछाध्य  अश्राल्य  में  राज्य  मंत्री  एम«  :

 |  (a)  नई  दिल्‍ली  के  20  फल्लैटों  में  बितीय  ठल  पर  अनधिकृत  निर्माण  किया  गया

 (7!  ठत्त  हे  फलेटों  के  आरबटितियों  हरा  पांच  मूं  तल  फलैटों  की  पानी  की  ट॑कियों  को  दितीय
 तल  के  टेरेस  पर  स्थानान्तरित  किया

 आबंटन/पट्टे  की  शर्तों  के  अनुसार  ठपरोक्‍त  सपी  मामलों  में  नोटिस  जारी  किए  गए  हें  ।

 पेढ़  काटने  के  लिए  झजा

 800.  श्ली  राजवीर  सिंह  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वनों  के  अवेध  कटान  के  लिये  देश  में  चालू  वर्ष  के  दोरान  कितने  लोगों  को  गिरफ्तार  किया
 गया

 ठनके  विरुधष्द  की  गई  कार्रवाई  का  ब्योरा  क्‍या

 पर्यावरण  और  उन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  ओर  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  हे  तथा  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 रोहिणी  में  स्ेवा-निवृत्त  व्यकतियों  को  एल०  आई०  जी०/एम०  आई०  जी०  फ्ल्लैटों  का
 आब्नटन

 802.  प्रो०  प्रेम  धूमत्त  -  कया  शहरी  वजिकाझ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रोहिणी  के  सेक्टर  18  में  सेवा-निवृत्त  सरकारी  कर्मचारियों  को  आशोटित  किये  गये
 अधिकांश  एम०  आई०  जी०  और  एल०  आई०  जी०  फलेटों  आबंटन  के  18  माद्द  की  अवधि  व्यठीत  होने  के
 बाद  ठनके  आमंटियों  दारा  इनका  कब्जा  नहीं  लिया  गया  हि

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हे  तथा  इस  संबंध  में  ब्योरा  क्‍या

 सेक्टर  18  में  ए  और  बी  ब्लाकों  मे ंएम०  आई०  जी०  तथा  सेक्टर  18  में  डी  एज०  आई०  जी०
 फ्ल्तेटों  का  अभी  ठक  कितने  व्यक्तियों  ने  कब्जा  लिया  ओर

 सरकार  ढारा  शार्बटियों  को  आबंटित  फलेटों  का  कब्जा  लेने  डेतु  फ्रोत्साहित  करने  के  लिए  इस
 सेक्टर  में  आवश्यक  सुविधायें  ठपलब्ध  कराने  हेतु  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  हे  अथवा  करने  का
 विचार  हे  ? ह

 शहरी  विकाधह्य  मंत्रात्षय  में  राज्य  मंत्री  एम०  नहीं  |

 प्रश्न  ही  नाहीं

 सेक्टर  18,  ब्लाक  ए  तथा  बी  में  निम्न  आय  वर्ग/मध्यम  आय  वर्ग  फ्लेटों  के  आर्थटितियों  को

 1593  कब्जे  के  पत्र  जारी  किए  गए  1273  आ्थोटितियों  ने  कब्जा  से  लिया  हे  ।

 जल्ञ  नातियां  ओर  बिजली  सेवाएं  पहले  डी  उपलब्ध  होने  की

 सूचना  दी  गई  हे  ।  ;
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 913  कक  दिखिंठ  उत्तर
 इनक  इक  रारााााआ  भा  +-  २  ७७७७एएछा.॥

 !  श्रौद्योगिक  और  परियोजनाओं  छो  मंजूरी  म  देना
 रा  !  ८

 60. शी क्यों इदावहा करी का हैत्री बह बने की कृपा करेंगे कि ऐसी ओद्योगिक और विद्युत परियोजनाओं का ब्योरा क्‍या जिन्हें वर्ष के देरान पर्यावरणीय कारणों से सरकार ने मंजूरी नहीं दी मंजूरी न दिए जाने के क्‍या कारण मंजूरी न देने ओर प्रत्येक परियोजना के प्राप्त होने के बीच की समयावधि कितनी ओर क्‍या आवेदकों को कोई उपचारात्मक उपाय का सुझाव दिया गया था ताकि म॑जूरी देने हेतु उसकी फिर से समीक्षा की जा सके ? पर्यावरण ओर वन मंत्रालय के राज्य मंत्री कमल से एक विवरण संलग्न हे । न प्रस्ताव को रद्द करने के कारणों की जानकारी प्रस्तावकों को दे दी गई हे । विवरण में प्राप्त औद्योगिक तथा विद्युत परियोजनाओं का जिन्हें सरकार ने पर्यावरणीय कारणों से मंजूरी नहीं दी क्रम परियोजना का नाम प्राप्ति की मैजूरी न दिए जाने का कारण सं० 2 का 3 जा 4 आन्चध्ा प्रदेश ओद्योगिक गोदावरी टर्मिनल सुविधा ँ से । फरवरी 9] 0] में विचार किय | गया । पूर्ण उत्पादन--तेल एवं प्राकृतिक गैस पर्यावरणीय डाटा और कार्य योजनाएँ आयोग प्रस्तुत नहीं की गई । सूचना का एक भाग में प्रस्तुत किया गया । 2. काकीनाडा मेंਂ 90 अभयारण्य के समीप स्थित्त होने के परियोजना-हइस्सर लिमिटेड कारण 90 में नामंजूर कर दिया गया । 3. बोकारो में बोकारो कन्वर्टर्स शॉप का 90 90 में विचार किया गया । पूर्ण स्टील अथारिटी जाफ परयविरणीय ढाटा तथा कार्य योजमाएं ईंडिया प्रस्तुत नहीं की गई । सूचना का बाकी भाग में प्राप्त हुआ । 57
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 प्र  रा  विवरणा--णारी
 /

 प्र  पा  ४  िि  ॥

 कायाशशाता
 ध्माा

 :
 सात  न

 4. नवागत डिसाक्टिंग प्लांट-तेल एवं 90 में विचार किया गया । पूर्ण प्राकृतिक गैस आयोर पर्यावरणीय डाटा तथा कार्य योजनाएं प्रस्तुत नहीं की गई । झभ्ूचना का एक प्राग में प्राप्त हुआ । 5. पी बी आर ओर पी पी 9 तथा में विचार किया विस्तार-आई पी सी एल गया । पूर्ण सूचना अभी प्राप्त होनी हे । 6. पी ए डी सी सुविधाएं तथा कार्बन - वही फाइबर प्लांट-आई सी 7. हीरा में पेटोकेमिकल मार्च परियोजना को में नामंजूर कर काप्पलेक्स - रिलायंस दिया गया । क्योंकि पूर्ण पर्यावरणीय केमिकल्स आंकड़ा प्रस्दुंत नहीं किया गया या । डरियाणा 8. पलवल में उर्वाक फरवरी 9 मा 9] में विचार किया गया । एणं योजना-कृझको सूचना अभी प्राप्त की जानी है । 9... ऑटोमोबाइल संयंत्र का 9] में ठिचार किया गया संशोधिट विस्तार-मारूति उद्योग लि« पर्यावरणीय प्रभाव मृुल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की ज्वनी हे । पेलेटाइजेशन प्लांट तथा 90 नवम्भर , 90 तथा में विचार श्रेनिफिसिएशन प्लांट किया संशोधित पर्यावरणीय आई ओ सी एल प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी ब्लास्ट फेस काम्पलेक्स-बी आई 90 90 में विचार किया एस एल हु अतिरिक्त सूथना 9] में प्राप्त हुई । मंगलौर में 9 परियोजना प्राध्टिकारियों के अनुरोध पर प्रण्डारण सुविधा प्रस्ताव को विचार के लिए आस्थगित केरल रखा गया । रिफाहनरी का विस्तार-सी आर 90 मे विचार किया एल अतिरिक्त सूचना में महाराष्ट प्राप्त हुर्द || डिमिथाइल फार्मामाइड प्लांट-आर 90 में विचार किया सी एफ राज्य सरकार से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा हे । एम डी आई परियोजना-एच ओ सी 90 ब्योरों की ठया अपेक्षित सुचना के अभाव के कारण 90 में नामंजूर कर दिया



 ?  श्रावण  1913
 7  शाण  1903  |

 २.

 24.

 उड़ीसा
 समेकित  एल्युमिना  काम्पलेक्स  91

 नेल्को  ।

 तलचा  में  उर्वरक  संयंत्र  90

 एफ  गार्ड

 लणजिएनाहु
 कोयशअत्टूर  में  कण्ड्रा  मिल  का  91

 राष्टीर  वस्त्र  निगम

 उत्तर  प्रदेश
 ऑरिया  में  गैस  क्रकर  90
 काम्पलेक्घ--जी  ए  आई  एल

 अषिकेश  में  एन्टीनायोटिक्स  यूनिट  90
 में  डी  जी  सेट-आई  डी  पी
 एल
 स्टील  रोड  मास्टर  91
 कम्पनी

 रबढ़  रबढ़  सोल-केलाश  9!

 शाहजहांपुर  बिंदल  एग्रो-केमिकल्स  90

 एच  बी  जे  पाहफलाहन  का  दर्जा  9

 बढ़ाना-जी  ए  आई  एल  ।

 9  में  प्रस्तुत  किए  जाने
 के  लिए

 अतिरिक्त  सृचना  प्राप्त  की  जानी

 हे  ।
 9!  में  विचार  किया  गया  और

 विस्तृत  सुनना  के  उम्राव  में  रद्द  कर
 दिया  गया  ।

 पूर्ण  स्चना  अभी  प्राप्त  की  जानी
 हे  ।

 अक्तूबर  90  में  विचार  किया  गया  ।  पूर्ण
 सृचना  अभी  प्राप्त  की  जानी  हे  ।

 विस्तृत  सूचना  अभी  प्राप्त  की  जानी
 हे  ।

 _

 --

 विस्तृत  सूचना  प्राप्त  नहीं हुई  अतः
 90  में  रद्द  कर  दिया

 गया  ।

 91  में  विचार  किया  गया  अतिरिक्त

 सूचना  91  में  प्रस्तुत  की
 गई  ।

 ताप  विज्युत  परियोजनाएं
 आन्खय  प्रदेश  पि

 गोदावरी  गेस  आधारित  विद्युत  90
 मे०  एन०  टी०

 पी०  सौ०

 अभयारण्य  के  समीप  स्थित  होने  के
 कारण  91  में  रद्द  कर  दिया
 गया  ।
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 2.  जागुएपाड़ा  में  गैस  आधारित  ताप

 विद्युत  मे०
 जी०  टी०+  10135  मे०  वा०

 एस०  टी-आन्ध्र  प्रदेश  राज्य

 विद्युत  बोर्ड

 बिहार

 3.  चॉडिल  ताप  विद्युत  फरियोजना
 29500  मे०  वा०-बिहार  राज्य

 विद्युत  बोर्ड/सी  ई  एस  सी  लि०

 गुजरात
 4.  नर्मदा  ताप  विद्युत

 मे०  वा०-गुजरात
 विद्युत  बोर्ड

 5.  सिक्‍का  ताप  विद्युत
 मे०  वा०-गुजरात

 विद्युत  बोर्ट

 ज़िपुरा
 6.  अगरतल्ला  में  गेस  पर  आधारित

 मिजली  .  में०
 वा०-एन  टी  पी  सी

 पश्चिम  बंगाल

 7.  बजबज  ताप  बिजली  परियोजना
 29290.  मे०  Mo  कलकत्ता
 इलेक्टिक  सप्लाई  कम्पनी  लि०

 91

 91

 91

 परियोजना  पर  दो  बार  विचार  किया
 गया  ।  पूर्ण  पर्यावरणीय  डाटा  और  कार्य
 योजनाएं  प्रस्तुत  नहीं  की

 अतिरिक्त  सूचना  अभी  प्रस्तुत  की
 गया

 मार्च  अतिरिक्त  में  परियोजना  पर  विचार  किया
 गया  ।  अतिरिक्त  सूचना  प्रस्तुत  की

 जानी  हे  ।

 को  परियोजना  चर्चा  करने  का
 प्रस्ताव  था  ।  परियोजना  प्राधिकांरियों  से
 चर्चा/विचार  को  स्थगित  करने  का

 अनुरोध  किया  गया  ।

 अभयारण्य  और  राष्टीय  ठद्चान  के  निकट
 होने  के  कारण  इसे  91  में  रदद  कर
 दिया  गया  ।

 परियोजना  का  स्थान  अभयारण्य  के
 निकट  होने  के  कारण  प्रस्ताव  को
 9]  में  अस्वीकार  कर  दिया

 अतिरिक्त  सूचना  91  में  दा
 गई  ।



 9»

 पर्यावरणीय  आंकड़े  और  कार्य  योजनाएँ

 अधूरी  होने  के  कारण  प्रस्ताव  को

 ग्रस्वीकार  कर 90  में

 दिया  गया  ।

 पर्यावरणीय  आंकड़े  और  कार्य  योजनाएं

 खधघूरी  होने  के  कारण  प्रस्ताव  को

 90  में  अस्वीकार  कर  दिया

 अधूरी  होने  के  कारण  प्रस्ताव  को
 90  में  अस्वीकार  कर

 पर्यावरणीय  आंकड़े  ओर  कार्य  योजनाएं
 अधघूरी  होने  के  कारण  प्रस्ताव  को

 90  में  अस्वीकार  कर

 बीनीनीीतदतीदी नन्‍नीी>ग२गपगपनऋ+++++
 जिला  पिथोरागढ़  में  च्रम्पावत  में  नवोदय  विद्यालय  स्ोलना

 ९04.  झी  जीवन  क्‍या  मानव  संश्वाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 जम्मू  और  कश्मीर
 3.  सेवा  हाइडल

 केरल

 4...  बूयनकेट्टे  सिंचाई  परियोजना  के
 तद्दत  ब्रिजली  विकास

 5  चम्बुकादावा  लघु  हाइडल
 परियोजना

 मध्य  प्रदेश

 6.  मतनार  जल  विद्युत  परियोजना

 उत्तर  प्रदेश

 7.  जल  विद्युत
 2

 8.  गोरीगंगा  जल
 ओर  2.

 9.  बसुली  लघु  हाइडल  स्कीम

 लिए  भूमि  का  अधिग्रहण  किया  ओर
 कया  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  के  जिला  पियोरगढ़  में  चम्पावत  में  नवोदय  विद्यालय  खोलने  के



 wide  उर्ता  29  1991 --+++
 .-  यदि  ठोਂ  इस  विद्यालय  के  कथ  हक  कार्य  शुरू  कर  दिये  जाने  कौ  संभावना

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  और  नवोदय  विद्यालय  का  खोलना

 संबंधित  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  के  प्रस्ताव  पर  आधारित  होता  हे,.-जो  विद्यालय  खोलने  के  लिए

 नि:शुल्क  30  एकड़  ठपयुक्‍त  भूमि  ओर  पर्याप्त  भवन  तथा  अन्य  अवस्थापना  की  व्यवस्था  करती  है  ।  ठत्तर
 प्रदेश  के  फ्थोिरागद  जिले  के  चम्पावत  -  में  नवोदय  विद्यालय  खोलने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव
 प्राप्त  नहीं  हुआ  हे  ।

 नई  भ्रम  नीति

 $05.  श्री
 विश्वनाथ  शास्त्री  ।

 :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 भी  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  )

 क्‍या  सरकार  का  विचार  नई  श्रम  नीति  बनाने  का  और

 यदि  तो  उक्त  नीति  की  घोषणा  कब  तक  की  जाएगी  ?

 भ्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के०  राम  :  ओर  1990  में  आयोजित
 भारतीय  श्रम  सम्मेलन  के  29  वें  सत्र  में  एक  नया  औद्योगिक  संबंध  कानन  बनाने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  गया
 था  ।  हसकी  सिफारिशों  के  अनुसरण  में  हससे  संबंधित  विशिष्ट  प्रस्ताव  तेयार  करने  के  लिए  श्री  जी०  रामानुजम
 की  अध्यक्षता  में  एक  द्विपक्षीय  समिति  का  गठन  किया  गया  था  ।  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  के  अगले  सत्र  में
 समिति  की  रिपोर्ट  पर  विचार  करने  का  प्रस्ताव  हे  ।

 विस्थापित  व्यक्त्तियों  के  पुनर्वास  राष्ट्रीय  नीति

 806.  श्री  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  क्‍या  कल्याशा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  आदिवासियों  के  विस्थापन  को  रोकने  तथा  पहले  विस्थापित  किये  जा  चुके
 आदिवासियों  के  पुनर्वास  हेतु  एक  नई  राष्ट्रीय  नीति  तेयार  करने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  राजस्थान  में  किन-किन  क्षेत्रों  की  कितनी  आदिवासी  जनसंख्या  इस  योजना  से
 लाभान्वित

 कल्याण  मंत्री  सीताराम  :  ओर  परियोजना  विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास
 हेतु  एक  व्यापक  राष्टीय  नीति  विचाराघीन  हे  ।

 अस्पताल  खोलने  के  लिए  केन्‍्ट्रीय  घरकार  के  निर्देश

 807.  श्लीमती  झ्रमित्रा  महाजन  |  ,  छल्यारं  मं भरी  प्रभु  दयाल  कंठेरिया  |
 :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याशा  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  निदेश  जारी  किये  हें  कि  प्राथमिक  स्वास्थ्य  रक्षा

 सुविधाओं  से  संबंधित  केन्द्रीय  सरकार  की  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अन्तर्गत  क्षय  कैंसर  तथा  अन्य  खतरनाक
 बीमारियों  के  इलाज  के  लिए  प्रत्येक  जिले  में  ब्लॉक  स्तर  पर  छोटे  अस्पताल  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 62
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 श्रावण

 1913  लिदछित  उत्तर
 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंश्रालय  में  राज्य  मंशत्री  डी०  के०  तारादेबी :  (5)  ओर  (8)  वर्तमान  ऐटर्न  के  चातुसार  ग्रामीण  क्षेत्रों  मेंਂ  विशेषज्ञ  स्वास्थ्य  परिचर्या  छुविधाएं

 करने  ने  लिए  60000  से  120,000  आबादी  पर  एक  सामुदायिक  स्वास्थ्य  क्षेन्द्र  स्थापित  किया  जाता  है  ।
 सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र

 में  कम  से  कम  30  पलंग  और  4  विशेषज्ञ  होते  हैं  जो  शल्य
 कालविकित्सा  ठ्या  प्रम्तति  और  स्त्री  रोग  विज्ञान  के  होते  हैं  ।  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  राज्य/संघ

 राज्य  क्षेत्र  सरकारों  द्वारा  खोले  ओर  चलाए  जाते  हैं  ।  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  अंतर्गत  प्राथमिक  स्वास्थ्य
 केन्द्र  होते  हें  जो  राज्य/रुंघ  राज्य  क्षेत्र  सरकारों  द्वारा  खोले  और  चलाए  जाते  हैं  ।  ये  केन्द्र  20.000

 से  30000  आबादी  को  प्राथमिक  स्वास्थ्य  परिचर्या  प्रदान  करते  हें  ।  सामुदायिक  स्वास्थ्य

 केन्द्र  प्रथम  स्तर  के  रेफरल  अस्पताल  हैं  जो  या  तो  किसी  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  का  दर्जा  बढ़ाकर  अथवा

 स्थानीय  ठए  जिला  स्तरीय  अस्पताल  में  स्थापित  किए  जाते  हैं  ।  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  ठपलब्ध

 सेवादं  में  एक्सरे  प्रयोगशाला  सुविधाएं  आदि  शामिल  हैं  ।  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  अपने  अन्तर्गत

 आने  वाले  फ्रदमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के सहयोग  से  ठपने  स्थानीय  क्षेत्र  में  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  सेवाएं
 प्रदान  करते  हैं  जिनमें  विभिन्‍न  रोगों  का  उण्चार  भी  शामिल  हे  ।

 पूमंडल  का  गर्म  होना

 808.  श्लीमती  दिल  कुमारी  क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सूच  हे  कि  और  पर्यावरण  केन्द्रਂ  तथा  ऊर्जा  अनुसंधान  संस्थानਂ
 दारा  कराये  गये  अध्ययन  के  अनुसार  भारत  मूमंडल  के  गर्म  होने  के लिए  ठतना  उत्तरदायी

 नहीं  हे  जिठना  संसाधन  संस्थानਂ  के  अध्ययनों  में

 और

 यदि  तो  उसके  प्रति  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  हे  ?
 > ओर  वन  मंत्रालय  के  हाज्य  मंत्री  कमत्त

 वर्ल्ड  रिसोर्सेज  इन्स्टीट्यूट  की  रिपोर्ट  में  विश्व  के  तापमान  में  वृध्दि  के  त्तिए  भारत  की  जिम्मेदारी
 के  बारे  में  दी  गई  टिप्पणियों  की  भारत  में  अब  तक  किए  गए  वैज्ञानिक  अध्ययनों  से  पुष्टि  नहीं  होती  हे  ।  यह
 एक  ऐसा  क्षेत्र  जहां  जलवायु  परिवर्तन  ओर  चिश्व  के  तापमान  में  वृध्दि  के  उसकी  गति  एवं  उसके
 प्रभाव  के  बारे  में  अत्यधिक  वेज्ञानिक  अनिश्चितता  बनी  हुई  हे  ।  वेज्ञानिक  ओर  विशेषज्ञ  इन  पहलुओं  पर
 गहराई  से  अध्ययन  करने  में  पहले  ही  लगे  हुए  हें  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  वेज्ञानिक  तथा  अन्य  मंचों  पर  आयोजित
 चर्चाओं  में  भारत  द्वारा  किए  गए  उध्ययनों  की  ओर  ध्यान  आकर्षित  किया  गया  हे  ।

 घीतामढ़ी  जिले  में  नवोदय  विद्यालय

 809.  श्री  नवज्ष  किशोर  क्या  मानव  संझाघन  विकाह्म  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 ः

 क्‍या  सरकार  का  निकट  भविष्य  में  बिहार  के  सीतामदी  जिले  में  नवोदय  विद्यालय  की  स्थापना
 करने  का  विद्वर



 जिखित  उत्तर  -
 __29

 1991

 यदि  ठो  कम  तक  ओर  तत्संबंधी  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या
 कारण  और  प
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 चुके  हें  तथा  वर्ष  1991-92  के  दोरान  कितने  छोले  जाएंगे  और  ये  स्कूल  किन-किन  स्थानों  पर
 खोलते  बाएंगे  ?

 मानव  संस्ाघन  विकास  मंत्री  अर्जुन  ओर  नवोदय  विद्यालय  संबंधित
 राज्य  सरकार  से  प्राप्त  प्रस्तावों  के  आधार  पर  खोले  जाते  हें  ।  बिहार  के  सीतामद्ी  जिले  में  एक  नवोदर
 विद्यालय  खोलने  का  प्रस्ताव  हाल  ही  में  प्राप्त  हुआ  हे  ।

 नवोदय  विद्यालयों  की  योजना  में  एक  जिले  में  एक  नवोदय  विद्यालय  खोलने  की  परिकल्पना  की

 एई  है  ।  अब  तक  275  नवोदय  विद्यालय  खोले  जा  चुके  हैं  उनमें  से  25  बिहार  में  हें  ।  1991-92  के  दौरान
 बिहार  के  लिए  जिला  सीवान  में  एक  नवोदय  विद्यालय  स्वीकृत  किया  गया  हे  ।

 आगरा  में  प्रदूषण

 810.  श्री  भगवान  शंकर  रावत  :  कया  प्रयावरणा  ओर  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृण

 आगरा  में  पर्यावरणीय  प्रदूषण  फेलाने  वाली  औद्योगिक  हकाइयां  किस  प्रकार  की

 आगरा  में  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  ठपचारात्मक  कदम  ठठाए  गए

 क्या  सरकार  का  ऐसा  कोई  विचार  हे  कि  इन  ठद्योगों  को  प्रदूषण  नियंत्रण  ठपकरणों  को  लगाने  से
 जो  हानि  हुई  ठसकी  भरपाई  हेतु  प्रावधान  किया  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 क्या  आगरा  में  ऐसे  ठद्योगों  की  स्थापना  की  कोई  योजना  हे  जो  पर्यावरणीय  प्रदूषण  नहीं  फेलाते
 ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्राज्लय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  आगरा  में  चर्म  शोधन
 गत्ता  ओषध  निर्माण  चमडढ़ा  इलेक्टोप्लेटिग  ओर  मांस  संसाधन  हकाइयां  जल

 प्रदूषण  ओर  फाउन्डीज  वायु  प्रदूषण  फेला  रही  हें  ।

 आगरा  में  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  ठपचारात्मक  ठपाय  किए  गए  *

 1.  राज्य  सरकार  के  परामर्श  से  प्रदूषण  के  नियंत्रण  के  लिए  एक  समयबध्द  कार्य  योजना  तेयार  की  गई
 है  जिसके  अन्तर्गत  प्रदूषक  इकाइयों  के  लिए  3  1991  तक  निर्धारित  मानकों  को  पूरा
 करना  अपेक्षित  हे  ।

 2.  वायु  प्रद्षषण  फेलाने  वाले  ठद्योगों  को  1983  से  खआगरा  में  चलाए  जाने  की  अनुमति
 '

 नहीं  हे  ।

 3.  फॉंसिल  ईघन  इस्तेमाल  न  करने  वाले  ठद्योगों  को  चलाए  जाने  की  अनुमति  प्रमाव  मूल्यांकन  .
 अध्ययन  करने  के  पश्चात  ही  दी  जाती  हे  ।

 :

 नहीं  ।  है

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 तन
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 ।  लिखित  उत्तर 811. श्रीमती महेन्द्र कुमारी : क्‍या मानव संश्लाधन विकास मंत्री यह बताने करतਂ  तर

 : 7... राक्‍स्यान में वि्ल्ताड्राढ़ ढिले में स्थित प्रादीन स्मारक श्लीमती महेन्द्र कुमारी : क्‍या मानव संसाधन विकाध मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : ड़ क्या राजस्थान में चित्तौड़गढ़ बूंदी और अलवर के किलों मे स्थित प्राचीन स्मारकों के रखाव के लिये पर्याप्त व्यवस्था की गयी और यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या क्या उपर्युक्त किलों में स्थित प्राचीन स्मारकों के फोटो ख्रींचना पुरातत्व विभाग दारा प्रतिबंधित और यदि हां तो उसके क्‍या कारण मानव संसाधन विकाझ मंत्री जुन : और जी हाँ । चित्तौड़गढ़ ऊित्मे एवं बूंदी किले में चित्रशाता ऊं केन्‍्ट्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों के उचित रख्यरम्त्राव के लिए समुचित वार्ड ल रह ही पर व्यवस्था कर दी गई है । अलवर स्थित किला एक कन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारक नहीं हे । ऊपर वर्णित स्मारक्तों के रखरखाव संरचनात्मक रासायनिक परिरक्षण एवं उद्यान विस्तार हेतु यथोचित राशि आबंटित कर दी गई है ओर अभी तक हाथ के केमरे के उपयोग के से फोटोग्राफी करने की अनुमति हे । ह परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए प्रोत्साडन योजनाओं में खंशोघन श्ली राजेन्द्र कुमार शर्मा : कया स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या केन्द्रीय सरकार का विचार परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत चत्ष रही प्रोत्साइन है योजनाओं में संशोधन करने का यदि तो तत्संबंधी ब्योरा क्‍या क्या हाल के जनगणना निष्कर्षों को देखते हुए सरकार का विचार जन्म दर कम करने हेतु नई योजनायें शुरू करने का ओर यदि तो हस संबंध में क्‍या कदम उठाये गये स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री डी० के० तारादेवी : देश में परिवार कल्याण कर्म्यक्रम के नवीकरण के लिए सम्पूर्ण नीति के एक भाग के रूप विभिन्‍न प्रस्ताव और जिनमें प्रोत्साहन ओर हतोत्साहन से संबंधित प्रस्ताव शामिल विचाराधीन हैं ओर इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया हे । ओर 2000 ईसवी तक जनसंख्या की संस्तुलित वृद्धि प्राप्त करना हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य हे । अखतन जनगणना परिणाम यह दशति हें कि हमारी जनसंख्या की वर्तमान वृद्दि दर अभी भी 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक दे और सरकार इस करे में गम्मीर रूप से सोच रही हे । तेजी से बढ़ती जनसंख्या वृद्धि क्रो नियंत्रित करने की दृष्टि से नई पहल करना उत्यावश्यक समझा जाता हे । इस संदर्भ परिवार कल्याण कार्यक्रम के * कार्यान्वयन के समी पहलुओं की जांच की जा रही है । इसमें राज्य/संघ राज्य सरकारों के साथ गहन परामर्श 65



 उनलकित
 उत्ता  29  1991

 «
 करके  सम्पूर्ण  कार्यान्वयन  मशीनरी  को  तुरन्त-दुरूस्त  जज्वा-बच्चा  स्वास्थ्य  परिचर्या  कार्यक्रमों  पर  ,
 अधिक  ब्त  नवीन  शिक्षा  ओर  संचार  प्रयास  शुरू  सेवाओं  की  गुणवत्ता  में
 स्वीकारकर्ताओं  के  घर  पर  ही  गर्भीनोरोधकों  की  सप्लाई  और  वितरण  की  ठचित  गर्भधारण  मे
 अन्तराज्ष  हेतु  गर्भनिरोधक  विधियों  के  अतर्गत  उच्च  प्रजनन  क्षमता  वाले  यूथा  दम्पत्तियों  की  कवरेज  को
 अन्तर-सेक्टर  समन्वय  के  लिए  व्यवस्था  का  संगस्थनीकरण  हऔऔर  परिवार  कल्याण  सेवाओं  के  वितरण  पुरक
 ओर  अ  नुप्रक  सरकारी  प्रयत्नों  मे  गैर-सरकारी  संगठनों  की  भागीदारी  प्राप्त  करने  के  लिए  पढलशकिसत  और  इन
 सेवाओं  की  मांग  को  प्रेदा  करना  शामितन  हे  ।

 टिल्ती  में  रहस्यमय  गोग  के  कारण  मोौते

 $11  ञ्लो  यशवंतराव  पाटिल
 |]  ,  ज़्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  ऊं

 प्रा७  के  शखी०  थामत्य  )

 कृण  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यड  सच  हे  कि  एक  गहस्यमय  रोग  से  दिज्ली  में  पिछले  एक  सप्ताड़  में  17  व्यक्तियों  मे

 मृत्यु  हो  गई  ;

 क्या  सभी  मामलों  में  रोग  के  लक्षण  समान

 दिल्ली  के  विभिन्‍न  अस्पतालों  में  इस  रोग  से  पीड़ित  कितने  रोगियों  को  भर्ती  कराय
 गया  ओर

 यदि  तो  दिल्‍ली  ओर  उसके  पड़ोसी  क्षेत्रों  में  इस  रोग  को  फेलने  से  रोकने  ह्वेत्‌  क्‍या  कार्रवाई
 की  गई  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ढी०«  के  तारादेवी
 :  से  जून  के  आखिरी  सप्ताह  ओर  1991  के  पहले  10  दिनों  के  दौरान  दिल्ली  के

 कुछेक  अस्पतालों  में  तेज-ज्वर  से  पीड़ित  तथा  अर्धघ-चेतन/ठअचेतन  अवस्था  में  अनेक  रोगी  दाखिल  किए  गए  ।
 उनमें  किसी  विशेष  रोग  को  प्रकट  करने  वाला  कोई  अन्य  नेदानिक  संकेत  या  लक्षण  नहीं  पाया  गया  ।  ये  रोगी
 गर्मी  के  कारण  अतिज्वर  से  प्रस्त  पाए  गए  ।  इसे  रहस्यमय  रोग  नहीं  कहा  जा
 सकता  डे  ।  जहां  तक  इस  रोग  को  फेलने  से  रोकने  पर  कार्रवाई  करने  का  संबंध  विशेषज्ञों  का  यह  मत  हे
 कि  चूंकि  यह  एक  संचारी  किस्म  का  रोग  नहीं  इसके  फेलने  की  कोई  आशंका  नहीं  हे  ।  संलग्न
 विवरण  में  दाखिल  हुए  ओर  मृत  रोगियों  का  आअस्पताल-वार  विवरण  दिया  गया  हे  :--

 विवरण

 दाखिल  हुए  ओर  मृत  रोगियों  छा  अस्पताल-वार  विवरण

 अस्पताल  भर्तो  मौतें

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  30  21
 सफवरयंग  अस्पताल  13  13

 हिन्दू  राव  अस्पताल  1
 क्ेढ़ी  डार्टिंग  मेडिकल  कालेज  ह  2  2
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 अस्पताक्ष  भर्ती  मौतें

 2  3

 *
 होली  फैमिली  2
 दीन  दयाल  उपाध्याय  अस्पताल  rr  उ
 अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  4  4

 16 3

 ।>  ंधुआ  मजदूरों  का  पुनर्वास
 :...

 झ्ली  साग्ये  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 बंधित  श्रम  पध्दति  को  लागू  करने  की  राज्यवार/संघ  राज्य
 वार  स्थिति  क्‍या  हे  :

 प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  में  बंधुआ  मजदूरों  की  अनुमानित  संख्या  क्‍या  हे  ओर  अब  तक  उनमें

 .  से  कितने  लोगों  की  पहचान  कर  ली  गई

 ६०  3]  ठक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  कितने  बंधआ  मजदरों का  पुनर्वास  किया  गया

 .  ओर

 |  बंघुआ  मजदूरों  की  पहचान  और  उनके  पुनर्वास  के  लिये  स्वेच्छिक  संस्थाओं  की  मागीदारी  ओर
 योगदान  क्‍या

 अमर  मंत्रात्तय  के  राज्य  मंत्री  के०  से  बन्धित  श्रम  पध्दति
 क्‍या हे  के  अन्तर्गत  25  के०  से  सारे  देश  में  बंधुआ  श्रम  पद्ति  समाप्त  कर  दी  गयी  हे  ।

 *धिनियम  में  सभी  बन्धुआ  श्रमिकों  को  दासता  से  मुक्त  करने  ओर  साथ  ही  उनके  कर्जों  के  परिसमापन  पर
 विचार  किया  गया  हे  ।  अधिनियम  को  लागू  करने  की  जिम्मेदारी  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  की  हे  ।  31-3-91

 ,  की  स्थिति  के  अनुसार  राज्य  सरकारों  ने  2.55.608  बन्धुआ  श्रमिकों  की  पहचान  की  सृचना  भेजी  हे  जिनमें  से

 2.22.935  को  पुनर्वासित  किया  जा  चुका  हे  ।  31-3-1991  की  स्थिति  के  अनुसार  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  द्वारा <  न

 *_  पहचान  किए  गये  ठथया  पुनवासित  किए  गये  बंघुआ  श्रमिकों  की  संख्या  दशनिवात्या  विवरण  संलग्न
 ।

 \?
 ह

 मजदूरों  की  पहचान  करने  तथा  ठनके  पुनर्वास  में  स्वयं  सेवी  एजेन्सियों  की  भागेदारीਂ
 योजना  30-10-1987  को  आरम्प  की  गयी  थी  ।  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  था  कि  योजना  के  बारे  में

 व्यापक  रूप  से  प्रचार  करें  जिससे  कि  बन्धुय  श्रमिकों  की  पष्दचान  तथा  पुनर्वास  के  कार्य  के  ज्िए  अधिक  से
 अधिक  स्वयंसेवी  एजेन्सियां  आगे  आयें  ।  अभी  तक  महाराष्ट  ठया  मध्यप्रदेश  में  एक-एक  एजेन्सी  इस  कार्य  के

 सिए  हे
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 विवरण

 की  स्थिति के  अनुसार  की

 बंधुआ  अ्मिकों  की  संख्या  स्थिति  के  अनुसार  पुनर्वास  के
 क़मांक  राज्यों  का  नाम  —--—--—-———  पुनर्वास  के  लिए  लिए  ठपलब्ध

 पहचान  किए  गये  पुनर्वासित  शेष  नहीं

 बंधुआ  श्रमिक

 2  3  4  5  6

 आन्ध्र  प्रदेश  35810  25397  10,413  न

 बिहार  12525  11378  31  1116

 कर्नाटक  68876  53835  6430  8611
 मध्य  प्रदेश  12535  11236  390  909  t

 महाराष्ट  1382  1300  न  82  *

 उड़ीसा  49913  46654  73  3186

 राजस्थान  7300  7164  38  98

 38347  38015  272  60
 उत्तर  प्रदेश  27489  27048  441

 गुजरात  है  ।  64  -  _

 हरियाणा  544  21  न  523  ९९

 _  केरल  823  823
 न  न

 योग  2,55,608  2,22,935  18.088  14,585

 टिप्पशी  :  उपरोक्त  आंकद़े  ठपलब्ध  सृचना  तथा  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  की  24-4-91  को  आयोजित

 बैठक  में  दी  गई  सूचना  के  आघार  पर  तैयार  किए  गये  हैं  ।

 1  893  बंघुओआ  श्रमिकों  को  ठनके  गृष्द  राज्यों  को  प्रत्यावर्तित  कर  दिया  गया  हे  तथा  16  बंधुआ  श्रमिकों
 की  मृत्यु  हो  गई

 *  महाराष्ट  सरकार  ने  बताया  हे  कि  82  बंघुआ  श्रमिकों  को  पुनर्वास  सडडायता  की

 आवश्यकता  नहीं  हे  ।

 °°  हरियाणा  राज्य  की  सूचना  के  अनुसार  523  बंघुआ  श्रमिकों  का  ब्योरा  इस  प्रकार

 है  ह

 बंधुआ  श्रमिक  स्वयं  चले  गये  हे  ।  96  डरियाणा  राज्य  से  जाने  के  इच्छुक  नहीं

 बंघुआ  श्रमिकों  की  स्वामाविक  रूप  से  मृत्यु  छो  गई  हे  ठया  321  बंघुआ  श्रमिकों  को  उनके

 गूंड  राज्य  अर्थात  ठत्तर  मध्य  ठड़ीसा  ठथा  मध्य  प्रदेश  मेज

 दिया  गया  है  ।  एक  बंघुआ  श्रमिक  ठाभी  गुड़गांव  के  कार्यालय  में  कार्य  कर
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 ॥॒  भूमि  का  अन्य  कार्यों  में  उपयोग

 ु

 8५...  भी  मारये  क्‍या  प्र्याक्‍टश  और  कनत  मंत्री  यह  बठाने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 गैर-बन्य  कार्यों  के  लिए  बन-भूमि  के  ठपयोग  की  प्रतितर्ष  ओसत  दर  अब  क्‍या

 ओर

 वर्ष  1988  से  गैर-वन्य  कार्यों  के  लिए  वर्ष-वार  ओसतन  कितनी  का
 उपयोग  किया

 पयटिरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  वन  अधिनियम
 1980  के  बनने  से  पूर्व  वन  मूमि  के  बनेतर  प्रयोजन  हेतु  उपयोग  में  ओसत  दर  प्रति  वर्ष  1.5  लाख

 हेक्टेयर  के  रेंज  में  हुआ  करती
 थी  ।  अधिनियम  के  बन  जाने  से  अब  वन  मूमि  के  वनेतर  प्रयोजन  की  औसत

 दर  घट  कर  लगभग  27000  हेक्टेयर  प्रति  वर्ष  हो  हे  ।

 1988  से  वन  भूमि  की  बनेतर  प्रयोजन  के  लिए  उपयोग  की  वर्ष-वार  स्थिति  नीचे
 दी  गई  हे  :--

 वर्ष  क्षेत्र  हेक्टेयर  में

 1988  18765.35
 1989  20365.05
 1990  1.38551.33  है
 1991  190.09

 (30-6-1991

 शणजीत  नगर  दिल्ली  में  क्चवार्टरों  की  मरम्मत

 816.  श्री  कालका  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्ली  प्रशासन  ने  रणजीत  नगर  स्थित  स्‍लम  विभाग  के  टूटे  चार  मैजिले  क्वार्टरों  की

 |  के  लिए  कोई  योजना  तेयार  की  ओर

 यदि  तो  तत्सम्मंधीਂ  ब्योरा  क्या  हे  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम  नहीं  ।

 दिल्‍ली  में  मलिन  बस्ती  उन्मूलन  योजना  के  अन्तर्गत  बनाये  नये  टेनामेन्टों  के  सम्बन्ध  में

 चिरस्थाई  पट्टा  स्वामित्वाधिकार  प्रदान  करने  के  लिये  भारत  सरकार  ने  एक  निर्णय  लिया  था  ।

 आबंटियों  ढारा  अपने  टेनामेन्टों  का  रख-रखाव  अपनी  लागत  पर  किया  जाना

 दिल्‍ली  में  झंढेवालान  देखी  मन्दिर  छा  विकास

 817.  झौ  क्ाक्षका  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि
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 क्‍या  यह  सच  हे  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  जामा  मस्जिद  क्षेत्र  के  समूचे  विकास  के  लिये  एक  विशाल

 बनराशि  की  मंजूरी  दी  थी  और  वहां  से  मलिन  बस्ती  को  डटा  ढिया

 दि  बहि  ते  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  झंडेवालान  देवी  मन्दिर  के  विकास  हेतु  और  वहां  पर  अनधिकृठ  निर्माणों
 और  ठसके  आस-पास  की  मलिन  बस्ती  को  हटाने  के  लिये  भी  उतने  ही  धन  की  मंजूरी  देने  का  हे  जितने  घन
 की  इससे  पडले  जमा  मस्जिद  के  लिये  मंजूरी  दी  और

 बदि  तो  कब  तक  ओर  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और  दिल्ली
 विकास  प्राधिकरण  ने  वर्ष  1990-91  के  दौरान  60.00  लाख  रुपये  के  बजट  प्रावधान  की  तुलना  में  36.39  लाख
 रुपये  ष्यय  किए  ।  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  भी  इस  प्रयोजनार्थ  15.00  लाख  रुपये  का  बजट
 प्रावधान  हे  ।

 ओर  इस  समय  एसी  कोई  नहीं  है  ।

 करोलभआग  नह  दिल्‍ली  मे  कठपुतली  कालोनी  का  विकास

 818.  ज्ञी  काज़्का  क्‍या  शड्टरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नई  दिल्ली  में
 कठपुतली  कालोनी  के  लिये  कोई  विकास  योजना  तेयार  की  गयी

 मदि  तो  तत्संबंधी  घ्योरा  क्या  हे  और  यह  योजना  कब  तेयार  की  गयी  ओर

 कड  विकास  कार्य  कञ्॒  शुरू  किया  जायेगा  तथा  इसके  कब  तक  पूरा  होने  की
 सम्मावना  हे  ९

 शहरी  जिकाश्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम  हां  पं

 और  डी०  डी०  ए०  ने  सृचित  किया  हे  कि  उन्होंने  कठपुतली  कालोनी  के  नाम  से  सात  झुग्गी
 धोपड़ी  समृष्ठों  में  रह  रह्टे  मूले  बिसरे  कलाकारों  के लिए  स्‍लम  ओर  अनौपचारिक  आश्रम  के  उन्‍नयन  के  लिए
 एक  योजना  तेकार  की  हे  ।  यह  योजना  रोटरी  क्लब  आफ  मिडवेस्ट  के  सहयोग  से  बनायी  गयी  थी  जिन्हें  40
 लाख  का  अशद्षन  करना  था  ओर  इतनो  ही  राशि  स्लम  स्कंघ  द्वारा  स्वयं  मुद्देया  कराई  जानी  थी  ।  योजना  बनाते
 समय  ठस  भूमि  का  जिस  पर  यह  समृह्  स्थित  रिट्टायशी/प्राइमरी  स्कूल  के  प्रयोजनार्थ  था  ।

 बृहत  कोजना  200।  के  अनुसार  अब  इस  स्थल  का  ठपयोग  मास  रेपिढ  टांसपोर्ट  सिस्टम  के  लिये  किये
 जाने  की  सम्भावना  हे  ।  इस  स्थल  पर  उन्नयन  सम्भव  नहीं  हे  ।  अब  इस  समृद्द  को  स्यानान्तरित  करने
 पर  विचार  किया  जा  रहा  हे  जो  कि  वास्तविक  और  वित्तीय  संसाघनों  तथा  वडां  पर  रह  रहे  लोगों  के  सहयोग
 पर  निर्भर  करता  हे  ।

 खाद्य  अपमिश्रणा  निवारण  अधिनियम  ,  1954  में  संशोघन

 819.  ज्लौ  स्तोध  कुमार  गंगवार :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याश  मंत्री  यड्ध  बठाने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 (5)  क्‍या  सरकार  को  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1954  में  सैशोघन  करने  के  लिए  कोई
 अप्यावेबन  प्राप्त  इच्चा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  का  आगे  ओर  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  के०  तारादेवी
 से  सरकार  को  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1954  के  कुछ  उपबंधों  का

 सैशोधन  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों/उपभोकता  संघों/व्यापारिक  संघों  से  प्राप्त  किए  गए  अभ्यावेदनों  की
 जानकारी  हे  ।  हन  अभ्यावेदनों  में  मुख्य  प्रस्ताव  इस  प्रकार  हें  :--

 ()  की  परिभाषा  ओर  स्पष्ट  होनी  चाहिए  ।

 (४0)  उपभोक्ताओं  को  उसी  प्रकार  की  शक्तियां  दी  जानी  चादिए  जेसी  कि  खाद्य  निरीक्षकों
 को  दी  गयी

 (॥)  उपमभोक्‍ताओं  के  लिए  नमूना  प्रक्रिया  को  सरल  बनाया  जाए  ।

 (४)  खाद्य  मानकों  की  केन्द्रीय  समिति  को  व्यापारियों  को  ओर  अधिक  प्रतिनिधित्व  देना

 चाहिए  ।

 (५)  न्यायालयों  में  मृुकदमें  चलाने  के  लिए  समय  सीमा  निर्धारित  की

 अपराधों  की  गम्भीरता  के  अनुसार  दण्ड  के  ठपबंधों  का  वर्गीकरञ  किया  जाए  ।

 करोल  दिल्ली  में  झवनों  का  अनधिकृत  निर्माण

 820.  श्री  राजनाथ  झोनकर  क्‍या  शहरी  विकाझ्म  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  4  1991  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  इन  करोल  झाग

 डिमोलिश्डਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  करोल  बाग  दिल्ली  के  शेष  अनधिकृत  निर्माण  कार्यों  तथा  दिल्ली  के  अन्य  क्षेत्रों  के

 अनधिकृत  निर्माण  कार्यों  का  ब्योरा  क्‍या  ओर

 सरकार  हारा  सभी  अनधिकृत  निर्माण  कार्यों  को  गिराने  के  लिए  क्‍या  कदम  ठठाये  गये  हें  अयवा

 उठाने  का  विचार

 शहरी  विकाश्व  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम«
 दिल्ली  नगर  निगम  ने  जून  1991  तक  करोल  बाग  में  अनधिकृत  निर्माण  कार्य  के  1203  मामले

 दर्ज  किए  हैं  ।  इसके  क्षेत्राधिकार  के  ठंतर्गत  दिल्ली  के  अन्य  भागों  में  इस  अवधि  के  दोरान  ऐसे  7563  मामलों

 की  सूचना

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सृचित  किया  हे  कि  जब  अनधिकृत  निर्माण  कार्य/अतिक्रमण  का  पठा

 चलता  ठनके  ढवारा  कानून  के  तहत  तत्काल  कार्रवाई  की  झाती  हे  ।  वर्ष  1990-91  के  दोरान  दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण  ने  6204  अनधिकृत  निर्माण/अतिफ्रमणों  को  ढटाया  ओर  इस  प्रकार  अपनी  286.16  एकड़  मूमि
 वापस  प्राप्त  की  ।

 7]



 /

 त  ,  29  1991

 ay 199!  ह  हैक  न  दिली  का  गतिका  मारते  क्रेकेफिकर  में  कुल  एक  के  पा  कफए  गए

 मामलों  की  संख्या  129  हे  ।  ह

 अनधिकृत  निर्माण/अतिक्रमण  के  विरुद्ध  कार्रवाई  करना  एक  सतत  प्रक्रिया  है  ।  जब  भी  इस
 प्रकार  का  क्रिया-कलाप  ध्यान  में  आता  संबंधित  प्राधिकरणों  दारा  दिल्ली  विकास  1957,  दिल्ली
 नगर  निगम  1957  तथा  पंजाब  म्युनिसिपज्ष  1911  कि  नई  दिल्ली  नगर  पालिका
 के  मामले  में  प्रयोज्य  के  तहत  सील  हटाने  आदि  जैसी  कार्रवाई  की  जाती  हे  ।

 दिल्ली  में  अनधिकृत  भोज-कक्षों  की  संख्या  में  वृदि  होना

 821.  श्लरी  एम्र०  ती०  संट्रपोरार
 शहरी  वि  हि  ने

 की कक  :  क्‍या  |  काछझ्म  मंत्री  यह श्री  वी०  श्रीनिवास  प्रश्ताट  ।
 शहर  हम  मत्री  यह  बताने  कृपा

 क्या  दिल्ली  में  विशेषकर  प्रीत  बिहार  में  अनधिकृत  मोज-कक्षों  की  संख्या  में  तेजी  से  वृद्दि  हो  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 सरकार  का  विचार  इस  बारे  में  क्‍या  कदम  उठाने  का  हे  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  से  प्रीत  बिहार  में  4
 मोज-कक्ष  हैं  ।  25  मोज-कक्षों  को  बिना  किसी  वेध  लाहसेंस  के  चलाए  जाने  की  सूचना  हे  ।  16  मोज-कक्षों  के
 मालिकों  पर  पहले  ही  से  मुकदमा  चलाया  गया  हे  तथा  श्षेष  9  के  विरुद  कार्रवाई  आरम्भ  की
 जा  चुकी  हे  ।

 घोबी  समुदाय  को  अनुसूचित  जातियों  की  स्ृच्षी  में  सम्मिलित  किया  जाना

 822.  श्ली  शोभनाद्रीश्वर  राव  कया  कक्याशा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 बल

 क्या  सरकार  को  कुछ  राज्यों  में  घोषियों  ढारा  अपने  समुदाय  को  अनुसूचित  जातियों  की  सूची  में
 सम्मिक्षित  करने  की  कड़ी  मांग  की  जानकारी  है

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  ठनके  समुदाय  को  अनुमृक्तित  जातियों  की  सूची  में  सम्मिलित  करने
 की  सिफारिश  की

 यदि  तो  सरकार  ने  क्या  कार्रवाई  की  ओर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 कल्याए  मंत्री  सीताराम  ओर  जी

 और  निर्णय  लेने  से  फ्हले  भारत  के  मद्ठापंजीयक  के  परामर्श  से  सिफारिशों  की

 जांच  की  जाती  हे  ।
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 -  अनुसूचित  खाति  कौ  विद्यमान  सृचियों  में  कोई  भी  संक्षोघन  संविधान  के  अनुच्छेद  3410)  क्या  ।
 निर्धारित  संसद  छे  एक  अधिनियम  के  माध्यम  से  ही  किया  जा  सकता  हे  ।

 ७  खनजातीय  भाधाओंਂ  को  प्रोत्याष्न  देना

 823.  श्री  भाग्ये  क्‍या  मानव  प्ंग्याघन  विकाझ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  निदेश  दिया  है  कि  भाषायी  अल्पसंख्यक  य़रूपों  के  बच्चों
 को  शिक्षा  के  प्रारम्मिक  चरण  में  मातृ-भाषा  में  शिक्षा  देने  की  पर्याप्त  सुविधाएं  उपलब्ध  करायी  जैसा  कि
 मारत  के  संव्धन  के  अनुच्छेद  के  अन्तर्गत  निर्दिष्ट

 क्या  उड़ीसा  ओर  पश्चिम  बंगाल  के  कुछ  मागों  में  बोली  जाने  वाली

 बिरहड़  आदि  जैसी  अधिकांश  जनजातीय  भाषाओं  को  केन्द्रीय  सरकार  अथवा  संबध्द  राज्य  सरकारों  के
 संरक्षण  के  अभाव  में  ओर  ठनका  समर्थन  न  मिलने  के  कारण  उपेक्षित  रही  ओर

 यदि  तो  इस  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  हहे

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  से  संविधान  के  अनुच्छेद  में

 यह  व्यवस्था  की  गई  हे  कि  प्रत्येक  राज्य  और  स्थानीय  प्राधिकरण  को  राज्य  के  अंतर्गत  भाषाई  अल्पसंख्यक  वैगों
 के  बच्चों  को  क्रिक्ष  के  प्रारंभिक  स्तर  पर  मातृभाषा  में  शिक्षा  देने  के  लिए  पर्याप्त  सुविधा  देने  के  लिए  प्रयास
 करने  चाहिए  ।  इस  व्यवस्था  के  अनुसरण  में  सरकार  की  यह  नीति  रही  हे  कि  माषाई  अल्पसंख्यकों  के  छात्रों  के
 लिए  प्रारंभिक  स्तर  की  शिक्षा  मातृभाषा  के  माध्यम  में  जबकि  एक  स्कूल  में  कम  से  कम  40  छात्र  अथवा
 कक्षा  के  छात्र  इस  प्रकार  की  सुविधा  लेना  चाहते  हों  ।  आमतोर  पर  अधिकतर  राज्य  इस  नीति  का  अनुसरण
 कर  रहे  हैं  ।  विभिन्‍न  मातृभाषाओं  के  माध्यम  से  शिक्षण  प्रदान  लिपि  का  विभिन्‍न
 पाषाओं  में  फठ  सामग्री  ठथा  संदर्भ  पुस्तकों  को  तेयार  आदिवासी  भाषाओं  में  दक्षता  प्राप्त  पर्याप्त  संख्या
 में  शिक्षकों  की  उपलब्धता  आदि  के  लिए  प्रशासनिक  तथा  वित्तीय  संभावनाओं  के  लिए  कठिनाइयों  का  सामना
 करना  पढ़  रहा  हे  ।

 णः

 भाषा  शिक्षण  सामग्री  ओर  प्राश्मरों  के  उत्पादन  के  लिए  केन्द्रीय  भारतीय  भाषा  संस्थान

 मेसूर  के  सदकेग  से  कार्यक्रम  आयोजित  किए  जा  रहे  हें  ताकि  जनजातीय  मातृभाषा  के  माध्यम  से  प्रारम्मिक
 स्तर  में  शिक्षा  शुरू  की  जा  सके  ओर  इसे  घीरे-घीरे  क्षेत्रीय  भाषा  में  परिवर्तित  किया  जा  सके  ।  हस  संबंध  में
 प्रशिक्षण  और  शिक्षक  अनुस्थापन  को  मी  शुरू  किया  जा  रहा  हे  ।

 दिल्ली  में  खुले  मेनहोलों  के  कारण  हुई  मोते

 824.  श्ली  मदन  जाल  कया  शहरी  विकाह्म  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  कार्यकरण  के  संबंध  में  किसी  प्रकार  का  मूल्यांकन
 किया  गया  हे  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 छुसे  मेनहोलों  के  कारण  दिल्ली  में  कितनी  मौतें  हुई
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 क्या  इस  प्रकार  हुई  मोतों  के  ज्िए  उत्तरदायित्व  निर्धारित  किया  गया  हे  और  शोक  संठप्ठ
 परिवारों  को  मुखआाबणा  दिया  गया

 वदि  तो  तत्संबंधी  थ्यौरा  क्या  और

 दिल्ली  में  अभी  मी  कितने  मेनहोल  ढक  हुए  नहीं  हे  ?

 शहरी  विकाश्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और  निम्नलिखिट
 समितियों/अभिकरणों  द्वारा  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  कार्यकरण  का  मृल्यांकन  किया  गया  है  :--

 काया

 ()  विशेषज्ञें  की  समिति  (1976-78)

 (09  टाटा  परामर्शी  सेवा  (1984-86)

 iii)  सातवीं  लोक  सभा  की  प्राककलन  समिति  (1984-85)

 ४४)  दिल्ली  के  ढांचे  की  पुनसरचना  समिति  (1987-89)

 इन  समितियों/अभिकरणों  की  सिफारिशों  में  इस  नात  पर  बल  दिया  गया  हे  कि  दिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  से  वे  सभी  असम्ब्ध्द  कार्य  हटा  लेने  चाहिए  जो  उसे  व्यतिक़म  में  प्रदत्त  किए  गए  हैं  तया  दिदली
 विकास  प्राधिकरण  को  दिल्ली  के  सुनियोजित  विकास  ओर  भूमि  के  अधिग्रहण  तथा  विकास  के  ठापने  मुख्य
 उद्देशय  पर  संकेन्द्रित  होना  चाहिए  ।

 से  (&)  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  केवल  दो  मौतों  की  सूचना  दी  गई  एक  तो
 1987  में  ओर  दूसरी  1989  में  ।  1989  पीतमपुरा  जहाँ  एक  भ्ालिका  की  मृत्यु  हुई
 पुलिस  में  कोई  शिकायत  दर्ज  नहीं  कर  दी  गई  तथा  परिवार  के  सदस्यों  को  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के
 कर्मचारियों  के  प्रति  कोई  शिकायत  नहीं  थी  ।  दूसरे  मामले  जिसमें  एक  12  वर्षीय  बालक  की  मृत्यु  हुई
 मामत्षा  न्यायालय  में  लंबित  हे  तथा  इस  प्रकार  इस  समय  कोई  उत्तरदायित्व  निर्धारित  नहीं  किया  जा  सकता  ।
 दिल्ली  नगर  निगम  ओर  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  क्षेत्रों  में  खुले  मेनहोलों  के  कारण  कोई  मृत्यु  होने  की  सूचना
 प्राप्ठ  नहीं  हुई  दे  ।

 दिल्ली  में  कोई  खुले  मेनहोल  होने  की  सूचना  नहीं  हे  ।

 ज्ञा-मेरिडियन  और  डालीडे-हन  होटलों  के  पट्टा-करार

 825.  श्लरी  रामाञ्नय  प्रसाद  कया  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 नई  दिल्ली  क्षेत्र  के  होटल  ला-मेरिडियन  और  होटल  हालीडे-इन  के  पट्टाकरारों  की  शर्तों  का
 ब्येरा  क्‍या

 क्या  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  ठाथवा  केन्द्र  सरकार  ने  पट्टे  की  शर्तों  में  कोई  दील
 थे

 यदि  तो  तत्संबंधी  म्योरा  क्‍या  ओर

 (a)  पटटे  की  गृह-कर  ओर  अन्य  प्रम्तारों  दोनों  छोटत्लों  के  मामले  में  अब  तक

 कुल  कितना  घाटा  हुआ

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  सरकार  ने  पाँच  तारा
 होटलों  की  स्थापना  के  ज्षिए  रायसीना  तथा  जनपथ  के  क्रासिंग  पर  ओर  कराखम्मा  रोड  पर  नई  दिल्ली  नगर
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 पाक्षिका  को  भूमि  ल्लीज  पर  दी  ।  नई  दिल्ली  मगर  पालिका  ने  क़म  से  इन  प्छाटों  को  मैसर्ज  सौ०  जे०
 इन्टरनेशलन  होटछ्स  लि०  ओर  मेसर्ज  भारत  होटलह्स  लि०  को  ज्ञाइसेंस  पर  दिया  हे  ।  नई  दिल्ली  नगर  पात्तिका
 और  ठपर्युकत  दो  पार्टियों  के  मध्य  लाइसेंस  करारों  की  मुख्य  विशेषताएं  संज्गन  विवरण  में  हैं  ।

 (@)  औ₹  (7)  हहकार  ने  नई  ढिल्‍ली  नगर  प्रालिक्रा  को  पट्टा  शर्तों  में  कोई  टील  नही  दी  जहाँ  तक

 इन  दो  पार्टियोਂ  को  उनके  लाइसेंस  शर्तों  में  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ढारा  दील  यदि  कोई  देने  का  सब्र  हैं
 की  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  हे  तथा  सभा  पटत्त  पर  रख  दी

 नई  दिल्ली  नगर  पालिका  की  ओर  पट॒टा  राशि  का  घुगतान  बकाया  हे  नई  दिल्ली  नगर  णालिका

 से  ब्याज  सहित  बकाया  की  वसृी  की  जाएगी  ।  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  से  बकाये  की  शीघ्र  वसूली  के  उपाय

 किए  जा  रहे  हैं  ।  जहाँ  तक  इन  दो  होटलों  से  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  द्वारा.वसूल  किए  जाने  वाले  गृह  कर
 और  उन्य  प्रभार  से  हुई  यदि  काई  हो  का  संबंध  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  ठया  समापटल  पर  रख  दी

 जाएगी  ।

 विवरण

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  व्दारा  डोटल  ला  मेरिडियन  के  ग्राथ  किए  गए  लाइप्मेम  करार  की  मुख्य
 विशेषताएं

 1.  लाइसेंस  99  वर्ष  की  अवधि  के  त्िए  2  6४  करोड़  रुपये  वार्षिक  लाइसेंस  फीस  अथवा  वित्तीय  वर्ष  के
 दोरान  लाहसेसघारक  के  सकल  विक़्री  टर्न  ओव  का  21%.)  इनमें  से  डो  भी  अधिक  पर  दिया
 गया  हे  ।

 लाइसेसघारक  को  वार्षिक  लाइसेंस  फीस  के  मुगतान  के  लिए  समय-समय  पर  विलम्बन  काल

 की  अनुमति  दी  गई  हे  ।  संचित  लाइसेंस  फीस  किस्तों  में  देय  है  ।  लाइसेंस  फीस  का  मुगतान  न  करने
 पर  लाइसेसधारक  को  %  प्रतिवर्ष  की  दर  पर  ब्याज  सद्दित  ताइसेंस  फीस  का  मुगतान
 करना  होगा  ।

 2.  लाइसेंसघारक  द्वारा  लाइसेंस  फीस  उसकी  ओर  बकाया  किसी  अन्य  मुगतान  की  अदायगी  न  किए
 जाने  पर  लाइसेंस  जारी  कर्ता  को  लाइसेंस  निरस्त  करने  का  पूर्ण  अधिकार  हे  ।

 3.  भूमि  का  पट॒टा  लाइसेंस  जार्री  कर्ता  के  पास  ही  रहेगा  ओर  उस  एर  बनने  वाले  भवन  मी
 इसमें  शामिल  होगा  ।

 4.  भूमि  का  एफ०  ए०  आर»  150  से  अधिक  नहीं  होगा

 5.  लाइसेंसघारक  एशियन  गेम्स  198?  शुरू  होने  से  पूर्व  निर्माण  कार्य  पूरा  करेंगे  और  पाँचतारा  श्रेणी  के
 होटलों  के  लिए  निर्धारित  सम्पूर्ण  सुविधाओं  युक्त  कम  से  कम  100-150  कमरे  तेयार
 करेंगे  ।

 6.  लाइसेंसघारक  उपर्युक्त  पाँततारा  होटल  में  त्रसूल  किए  जाने  वाले  शुल्क  के  बारे  में  पर्यटन  महानिदेशक
 का  पूर्व  अनुमोदन  प्राप्त  करेंगे  ।

 7...  ज्ञाइसेंसघारक  को  स्थल  पर  निर्मित  तायति  को  खरीदने  के  लिए  भूमि  का  बाजार  मुल्य  घटाने  के

 पश्चात  पूर्व-क्रय  अधिकार  होगा  ।

 8...  आबंटन  लाइसेंस  आधार  वर  किया  जाएगा  तथा  लाइसेंस-शुदा  निर्माण  किए  दाने  वाले  भवन
 परिसर  अधिनियम  के  आक्षय  के  ठतर्गत  एक  सार्वजनिक  परिसर  होगा  ।
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 9...  लाइसेंसधारक  पाँचतारा  होटल  स्वय॑  चज्लायेंगे  लाइसेंसघारक  कार  साईकिल्ल-स्कूटर
 स्टेण्ड  और  शापिंग  कार्यालय  आकेंड  के  आदि  के  त्षिए  ठप-लाइसेंस
 धारकों  को  अनुमति  दे  सकता  हे  ।

 10.  प्रवन  पूर्ण  हो  जाने  के  पश्चात  लाइसेसघारक  लाइसेंस  जारीकर्ता  की  पृर्वानुमति  के  ब्रिना  कोई

 परिवर्धन/परिवर्तन  नहीं  करेंगे  ।
 ध

 1].  लाइसेंस  की  किसी  भी  शर्त  और  निबन्धन  के  उल्लंघन  की  स्थिति  में  लाइसेंस  जारीकर्ता  लाइसेंस  को

 समाप्त  और  रद्द  कर  सकता

 12.  .  निर्धारित  न्यूनतम  वार्षिक  केवल  गारंटीशुदा  राशि  के  संबंध  में  लाइसेंस  फीस  में  प्रति  33  वर्ष  के  पश्चात

 वृध्दि  की  जाएगी  बशते  कि  वृध्दि  के  यथा-समय  से  शीघ्र  पूर्व  की  लाइसेंस  फीस  से  100%  से  अधिक

 वृध्दि  न  हुई  हो  ।

 13.  लाइसेंस  फीस  तथा  देय  अन्य  घुणतानों  की  कुल  बकाया  राशि  की  वसूली  मूमि  राजस्व  की  बकाया  राशि

 की  वसूली  की  भांति  की  जाएंगी  ।

 14.  शर्तों  तथा  निबन्धनों  और  इनके  निर्यचन  के  संबंध  में  किसी  प्रकार  के  विवाद  अथवा  मतभेद  होने

 पर  मामला  दिल्ली  के  उपराज्यपाल  के  अनन्य  मध्यस्थ-निर्णय  के  लिए  मेजा  जाएगा  ओर  मध्यस्थ  द्वारा

 दिया  गया  अवार्ट  लाइसेंसघारक  और  लाइसेंस  जारीकर्ता  के  लिए  बराध्यकारी

 सेन्ट्ल  इंस्टीट्यूट  आफ  हंडियन  मेसूर

 826.  श्ली  भाग्ये  गोवर्धन  :  क्‍यों  मानव  संसाधन  विकाझह्म  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 आधुनिक  मारतीय  भाषाओं  के  संवर्धन  ओर  विकास  के  संदर्म  में  मैसूर  स्थित  सेन्ट्ल  डंस्टीट्युट
 आफ  इंडियन  लेंगुएज  का  वर्तमान  दर्जा  कया

 क्‍या  जनजातीय  भाषाओं  के  संरक्षण  संवर्धन  ओर  विकास  में  इंस्टीट्यूट  का  कोई
 योगदान  हे

 ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  ओर

 जनजातीय  भाषाओं  संबंधी  कार्य  के  संबंध  में  इंस्टीट्युट  से  सम्बध्द  अथवा  इसमें  सेवारत  विशेषज्ञों
 का  ब्योरा  क्‍या

 मानव  संशाधघन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  केन्द्रीय  भारतीय  भाषा  मेसूर
 शिक्षा  विभाग  का  एक  अधीनस्थ  कार्यालय  हे  और  भारत  सरकार  की  भाषा  नीति  को  तेयार  कर  ठसे  कार्यान्वित
 करने  तथा  भारतीय  भाषाओं  के  विकास  को  समन्वित  करने  में  सह्ढायता  करने  के  लिए  1969  में  हसकी
 स्थापना  की  गयी  थी  ।  केन्द्रीय  भारतीय  भाषा  संस्थान  को  भाषा  विश्लेषण  शिक्षा  भाषा
 प्रेद्चोगिकी  तथा  समस्या  समाघान  ओर  राष्ट्रीय  एकता  के  प्रति  रुल्नान  सहित  भाषा  के  प्रयोग  के  क्षेत्रों  में

 अनुसन्धान  आयोजित  करने  का  उत्तरदायित्व  सौंपा  गया  हें  ।

 ठथा  संस्थान  ने  जनजातीय  ओर  सीमावर्ती  भाषाजों  सद्डित  अनुसन्धान  ओर  प्रशिक्षण  के
 विभिन्‍न  एकक  स्थापित  किये  हें  ।  संस्थान  ने  जनजातीय  भाषाओं  75  भाषाओं  पर  काम  किया  हे  ।
 विवरण  संतक्ग्न  हें  ।
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 कावाठीर  म्रकक्ों  ते  हंग्रभित  कार्य  कगटन  के  क्ैक्षिक  स्टाफ  ढारा  किया  काटा  जब  कभी

 जरुरी  होता  संस्थान  राज्य  शिक्षा  जनजातीय  अनुसन्धान  केन्द्र  और  ठत्तापूर्व  में  साहित्यिक
 सोसायटी  के  साथ  सहयोग  करता  हे

 विवरण  हि
 उन  जनजातीय  घायाओं  की  झ्ृत्ती  जिनमें  केन्द्रीय  सारतीय  छाया  मेझ्र  ने

 कार्य  किया
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 एम०  आय  जी०  फ्लैटो  क्षे  लिए  ह

 827.  श्री  मदन  ल्ञाल  क्‍या  शहरी  विकाझ्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 =| क्या  एस०  एफ०  एस०  फलैटों  की  तुलना  में  एम०  आई०  जी०  फलैटों  का  निर्माण  करने  के  लिए
 अतिरिक्त  प्रूजी  निवेश  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हे

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और  सूचना  एकत्र
 कीजा  रही  हे  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 जे०  जे०  पावर  कनैक्शन्स  ब्लवीड  हनक्रोच्तमेंट  शीर्ष  से  समाचार

 828.  श्री  मदन  लाल  खझूराना  :  क्‍या  शहरी  विकास्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  22  1991  के  एक्सप्रेस  में  जे०  जे०  पावर  कनेक्श्ञन्स  ब्रीड
 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  ओर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  विशेषज्ञों  की  सिफारिशों  पर  यदि  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार
 तो  उसका  ब्योरा  क्‍या  हे

 शहरी  विकास  मैँत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और  सूचना  एकत्रਂ
 की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 मकानों  के  निर्माण  में  गेर-सरकारी  क्षेत्र  का  सहयोग

 829.  श्री  मदन  लाल  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार  का  विचार  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  मकानों  को  बनाने  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  का
 सहयोग  फ्राप्त  करने  का  हे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  ओर

 यदि  तो  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  का  सभी  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  1993  के  अंत  तक  किस कृः
 प्रकार  आवास  प्रदान  करने  का  विचार  हे  ?

 शहरी  विकाश्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  हे  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 डिमाचल  प्रदेश  में  स्िमेंट  कारखाने

 ,  830.  श्री  के०  डी०  घुल्तानपुरी
 :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  -

 हिमाचल  प्रदेश  में  सीमेंट  कारखाना  लगाने  की  इच्छुक  कंपनियों  का  ब्योरा  क्‍या

 ओर
 .

 80
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 सरकार  ने  पयविरण  और  वन  के  ढष्टिकोश  हे  जिन  कंपनियों  को  स्वीकृति  दी  उनका  ब्यौरा
 क्‍या  हे  ?

 ह

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  भारत  सरकार  से  प्राप्त  सूचना  से
 पता  चलता  है  कि  नेसर्स  सी०सी०  टि मेसर्स  To  सी०सी०  प्न्  ग  रात  अम्मुजा  सीमेंट  एल०  एंड  टी०  छत्तीसगढ़
 डिस्टिलरीज  मालवा  काटन  स्पिनिंग  मिल्स  मोदीपोन  महाबली  सीमेंट  प्रा०  लि०  तथा  जीवन
 सीमेंट  एंड  केमिकल्स  प्राइवेट  ल्तमिटेड  नामक  आठ  कम्पनियों  ने  हिमाचल  प्रदेश  में  सीमेंट  संयंत्र  लगाने  का
 प्रस्ताव  रखा  हे  |  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  विचार  के  लिए  अभी  तक  कं  ई  प्रस्ताव  प्राप्त
 नहीं  हुआ  हे  ।

 सम्पदा  निदेशालय  द्वारा  आबंटित  दुकानों  को  किराये  पर  देना

 831.  श्री  राजनाथ  झोनकर  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  उन  दुकानदारों  जिन्हें  सम्पदा  निदेशालय  द्वारा  दिल्ली  में  दुकानें  आबंटित  की  गई  हे
 अपनी  दुकानों  के  हिस्से  को  तथा  अपनी  दुकानों  के  सामने  बरामदे  को  किराये  पर  दे  दिया  है  तथा  अपनी  दुकानों
 के  आसपास  की  जमीन  के  खाली  हिस्से  पर  अतिक्रमण  कर  लिया  ओर

 यदि  तो  बाजार-वार  कितने  दकानदारों  ने  अपने  दकानों  का  एक  हिस्सा  किराये  पर  दिया  हे दु  3
 तथा  अपनी  दुकानों  के  आसपास  खाली  भूमि  पर  अतिक्रमण  कर  लिया  तथा  दोषी  दुकानदारों  के  विरूद  क्‍या
 कार्यवाही  की  गई  हे

 शहरी  विकाझ्म  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  हे  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 आंध  प्रदेश  में  लिफ्ट  केैनाज्  स्कीम  को  स्वीकृति

 832.  झ्ली  वी०  शोभनादीश्वर  राव  वाढ़ढे  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  आंध्र  प्रदेश  में  कृष्णा  जिले  में  नागार्जुन  सागर  लिफ्ट  केनाल  सिस्टम  के  अन्तर्गत

 जकामपुटी  ओर  मचावरम  बढ़ी  नहर  योजनाओं  से  संबंधित  कार्य  शुरू  करने  की  स्वीकृति  दे  दी
 ओर

 यदि  तो  इन  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  देने  में  विज्मम्ध  के  क्‍या  कारण

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  इस  मंतऋलय में  इस  प्रकार
 का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त /  नहीं  हुआ  हे  ।

 फ्रान  नहीं  ठठताओ

 8]
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 प्र  महाराष्ट्र  मेंਂ  छातम्बे  गांव  में  नेश्र  और  सामान्य  अस्यताल  स्थापित  करने  के  किए

 ह

 चहावता 833. प्रो राम कापसे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्‍या सरकार को हस आशय का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ हे कि ग्राम जिला महाराष्ट में नेत्र ओर सामान्य अस्पताल स्थापित करने हेतु कल्याण सोशल सर्विस लीग महाराष्ट्र को पिल्तीय सहायता दी ओर यदि तो इस पर क्‍या कार्यवाही की गयी स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ही० तारादेती झिंदायी : ओर ग्राम जिला महाराष्ट्र में नेत्र एवं जनरल अस्पताल की स्थापना करने के लिए कल्याण सामाजिक सेवा लीग महाराष्ट की ओर से वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुता हे । हस संबंध में प्रो० राम कापसे की ओर से पत्र प्राप्त हुए थे और उनका उत्तर सहायतानुदान योजना की एक प्रति संलग्न करके दिया गया था ओर उनसे अनुरोध किया गया था कि संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जमा करने के लिए संस्था स कहें । संस्था की ओर से आवेदन की प्रतीक्षा की जा रही हे । ऊपरी वर्धा सिंचाई परियोजना 834. प्रो० राम कापसे : क्‍या परयावरण और वन मंत्री अतारांकित प्रश्न सं० 246 के 28 दिसम्बर , को दिये गये ठत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्‍या आवश्यक सूचना अब एकत्रित कर ली गई ओर यदि तो विलम्ब के क्‍या कारण प्रयविरण ओर वन राज्य मंत्री कमल : और राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त हो गई हे लेकिन 25 को उनसे कुछ अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है तया इस मामले को सूचना न पेजे जाने के कारण 25 को नामंजूर कर दिया गया हे । केरल में पानी की सप्लाई के लिए विश्व ब्लेंक की सहायता 835. श्ली कोदढीकुनील सुरेश : क्‍या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे है क्या केन्द्रीय सरकार को केरल से विश्व बेंक ऋण से राज्य के शहरी क्षेत्रों में पेय जल की भारी कमी को दूर करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ और यदि तो तत्संबंधी ब्योरा क्या हे ओर इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की हे ? शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री एम० : शहरों में जल आपूर्ति योजनाओं को पूरा करने के लिए पहले से चल रही विश्व बैंक सहायता प्राप्त केरल जल आपूर्ति ओर स्वच्छता खो कि प्रारम्भ में एल आई सी की सहायता से चलायी जा रही थी लेकिन निधियों की कमी के कारण पूरी नहीं की जा के लिए केरल सरकार ने एक संरचनात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत किया हे । 82
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 प्रस्ताव  निम्नलिखित  शहरों  की  नगर  जल  आपूर्ति  योजनाओं  को  शमिल्ल  किया

 गया  है  :--

 शहर  लागत

 करोड़ों

 कालीकट  14.929

 मंजेरी  2.18
 कनन्‍्नमकुलम  4.844

 पुन्नात्री  3.863

 अगामली  0.454

 कोथामंगलम  0.871

 थोदुपुष्ता  1.222

 छंगान्नूर  1.494

 प्रभनमथिट्टा  0.989

 मामले  को  विश्व  बेंक  अनुमोदन  के  लिए  भेजा  गया  हे  ।

 कालेजों  में  कम्प्यूटर  की  झृविधा

 836.  ञ्ली  कोड्डीकुनील  सुरेश  :  कया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  कालेजों  में  कम्प्यूटर  सुविधाओं  के  विकास  के  लिए  कोई

 योजना  तेयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  हे  तथा  इसके  पहले  चरण  के  कार्यान्वयन  की  अनुमानित  लागत
 कितनी

 क्‍या  हस  योजना  में  केरल  के  कालेज/विश्वविद्यालय  शामिल

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  ओर

 ठन  विश्वविद्यालयों  के  क्‍या  नाम  हैं  जहां  कम्प्यूटर  केंद्र  स्थापित  किए  जा  रहे

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  ओर  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग
 डारा  मेजी  गई  सूचना  के  आयोग  ने  उन  सभी  कालेजों  जो  चरणबद  तरीके  से  वि०  आ०  आ०
 सहायता  प्राप्त  करने  के  पात्र  संसाधनों  को  संपूर्ण  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  संगणक  प्रदान  करने  का
 निर्णय  किया  हे  ।  योजना  के  टैरान  790  कालेजों  को  कुल  6.83  करोड़  रूपये  की  लागत  पर  संगणक  ओर
 सहायक  सामग्री  प्राप्त  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  गई  थी  ।  योजना  के  आयोग  ने
 10.00  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  800  और  कालेजों  को  संगणक  प्रदान  करने  की  योजना  बनाई

 है  ।  अब  तक  258  कात्तेजों  को  के  देरान  3.23  करोड़  रुपये  की  ज्ञागत  पर  संगणक  प्रदान  किए  जा
 चुके  हें  ।

 से  केरल  में  कालीकट  केरल  विश्वविद्यालय  ओर  महात्मा  गांघी
 विश्वविद्यालय  को  29.00  लाख  रुपये  की  अनुमोदित  लागत  पर  संगणक  प्रदान  किए  गए  हैं  ।  जहां  तक

 रे



 लिखित  उत्तर
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 कहेंगे  का  धंमंघ  उपयुक्त  विश्वविद्यालयों  से  संबध्द  )।  कालेज  के  जिन्हे  घी  योजना  के  शषरान
 संगनक  प्रदान  किए  गए  दशने  वाला  एक  विवरण  संल्तग्न  हें  ।

 केरल  विश्वविद्यालय

 विकग

 लोयोला  सामाजिक  विज्ञान  त्रिवेन्ट्रम  ।

 एस०  डी०  कालेज  अलेपी  ।

 एस०  एन०  महिला  कालेज  ।
 महात्मा  गांधी  ।
 सेन्ट  जेवियर  ।
 श्री  नारायण  प्रशिक्षण  नोन्द्रनगन्डा  ।
 आल  सेन्‍्टस  केरल  ।
 सेन्ट  जोनस  आंचल  ।

 मिलाद-ए  शरीफ  मेमोरियल  कयामुकुलुम  ।
 टी०  के०  एम०  कला  ओर  विज्ञान  क्वीलोन  ।

 बिशपपूर केरल । सेन्ट जोसेफ महिला केरल । एन०एस०एस० पन्डालम । फातिमा माता राष्टीय क्वीलोन । क्रिश्चियन केरल । हकबाल पेरिन्गमाला डाक ॥ श्री नारायण चेम्पाजन्सी । श्री नारायण पुनालुर । एन०एस०एस० केरल । राजकीय कला त्रिवेन्द्रम । मद्िला त्रिवेन्द्रम । एन०एस०एस० केरल । श्री नारायण केरल । पीत मेमोरियल टेनिंग मवेतीकारा । माऊटटावीर प्रशिक्षण पाटनापुरम । सेन्टग्रेगोरीज कोटराकारा । टी०्के० मांघव स्मारक नैगियारकुलन्गारा । देवस्वम बोर्ट केरल । भार इवानिठोस त्िवेन्द्रम करमेला रानी प्रशिक्षण केरल । एस० एन० कालेज । “7
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 ओऔट्टापलम  ल्‍ः

 एम०  ई०  एस  ममपाद  कालेज

 पोन्आा०  ममफ़द

 एजकीय  िफ्टोरिय  करहेण  Ao),
 ।

 क्राइस्ट  कालेज

 इंरजिलाकुडा-680]2|

 कासारागोड  ॥
 एम०  ई०  एस०  असमाबी
 पी०  ओ०  पी०  ब्ेमबलुर

 ।
 एम०  ई०  एस०  पोन्‍्नानी  कालेज
 डा०  दक्षिण  केरल  ।
 सेन्ट  थामस  त्रिचुरा  ।
 फारूक  कालिकट  ।

 फारुक  प्रशिक्षण
 कालिकट  ।
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 सेंट  जेसेफ़
 काज्िकट  ।

 राजकीय  के०  के०  टी०  एम०
 ढाक०  केरल  ।
 निर्मलागिरि  कालेज

 हाक०  क्ालिकट

 विमला  कालिकट  ।
 प्रोवीडन्स  महिला  कालिकट  ।
 राजकीय  ब्रेनेन  कालेज
 तेलीचेरी  ।
 दि  जोमेनी  गुरूवयुरपन  कालेज

 कोजीकोडे  -673014  ।
 पोकेर  साहिब  आर्फनीज  मेमोरियल
 तिरूरन्गोडी  ।
 राजकीय  कला  ओर  विज्ञान
 कालिकट  ॥
 श्री  व्यास  एन०  एस०  एस०

 बढडाकोनचारी

 ज्रिसुर  ।
 राजकीय  संस्कृत

 पलक्कड
 ।

 लिटल  फ्लावर
 डाक०

 ॥
 नर्मदा  केरल  ।

 एन०  एस०  एस०  प्रशिक्षण
 केरल  ।

 सेंट  बचमिन्स  जि०  ।
 सेंट  जोसेफ  प्रशिक्षण  मन्‍नानग  ।
 सेंट  थामस  पिल्लई  ।
 सेंट  थामस  प्रशिक्षण  थिक्काकारा  ।
 भारत  माता  ।

 कुरयोकोस  इलियास  मन्‍नयाम  ।
 मेडिकल  कोट्टायम  ।
 सेंट  जेवियर  कालेज  फार  आलेव  ।

 एजमशन  चंगानाचेरी  ।

 न्यूमेन  थयोडुपुआ  ।

 यूनियन  क्रिश्वन  केरल  ।
 टिट्स  11  टीचर  केरल  ।
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 विवरणश--समाप्त

 गांधी  विश्व  महाराजा  इरनाकुलम  ।
 _  जारी  16.  सेंट  पेटर  कालेनचेरी  ।

 17.  सेंट  थामस  रानी  पजावनगढी  ।
 श्री  शंकर  कोलाचरी  ।

 19  मार  अथानारियस  कालेज  आफ  इंजीनियरी
 कोथायंगलम  ,  ।

 20.  सी०  एम०  एस०  ।
 21.  अलफोनसा  पलाई  ।
 22  दी  कोचिन  कोचिन  ।
 23.  सेंट  थामस  केजेनचेरी  ।
 24.  बिसहोप  कुरियलाचेरी  मद्ठिला  कोलेज

 अमलागिरि  डा०  केरल

 25.  सेंट  अलवरेटो  दक्षिण  मारत  ।
 26.  सेंट  स्फिन  उजाबूर  कोट्टायम

 केरल
 27.  सेंट  जोसफ  महिला  प्रशिक्षण  कोविलवाट्टाम

 कोचिन  ।
 28.  मार  थोमा  केरल  ।
 29  केयोल  केरल  ।

 प्रनुम्नचित  जातियों  पर  अत्याचार  >

 हर
 837.  श्लरी  भोगेन्द्र  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 जनजातियों  के  कितने  लोग  मारें  गए  ओर  उनके  कितने  घर  जलाए  ओर

 (a)  इन  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  क्या  ठपचारात्मक  कदम  उठाए  जा  रहे

 कल्याण  मंत्री  सीताराम  :  अनुसूचित  आतियों  के  ज्षिए  विवरण  1  तथा  अनुसूचित
 जनजतियों  के  लिए  विवरण  11  संलग्न  हें  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  पर  ठअत्याचारों  की  रोकथाम  हेतु  अनुसूचित  जाति
 तया  अनुसूचित  जनजाति  1989  30-11-1990  से  लागू  हो  गया  हे  ।  यह
 अधिनियम  अत्याचारों  के  अपराधों  को  निर्धारित  करता  शीघ्र  परीक्षण  के  लिए  विशेष  लोक  अभियोजकों
 सहित  विशेष  न्यायालयों  का  प्रावधान  तथा  इसमें  कठोर  सजा  के  फ्रावधान  शामित्त  हें  ।  अधिनियम
 के  प्रभावी  क्रियान्वयन  के  लिए  भारत  सरकार  राज्य  सरकारों  के  साथ  बराबरी  (50  :  50)  के  आधार  पर  व्यय  का
 डिससा  बटाठी  दे  ।
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 29  1991

 1  2  3  4  5  6  7  8

 1  आंघ्र  प्रदेश  26  12  4]  10  56  16
 2.  असम  न  न  02  न  --  न

 3.  बिहार  69  129  56  88  27.  43
 4...  गुजरात  14  10  14  12  18  16
 5.  हरियाणा  01  न  01  03  04  01
 6...  हिमाचल  प्रदेश  06  07  01  03  02  न

 7.  जम्मू  एवं  कश्मीर  -  01  02  05  न  न

 8...  कनटिक  22  40  08  23.  सूचना  नहीं  सूचना  नहीं

 ०...  केरल  07  06  08  15  -  12  12

 10.  मध्य  प्रदेश  78  106  74  65  81  82

 11.  महाराष्ट  15  16  19  10  18  04

 12.  ठड़ीसा  03  16  04  17  06  10

 13.  पंजाब  10  _  05  न  07  -

 4.  राजस्थान  27  $0  34  57  25  51

 15.  सिक्किम  03  01  न  न

 16.  तमिलनाडु  33  34  15  32  25  27

 17.  ठत्तर  प्रदेश  267  315  270  362  265  279

 18.  पश्चिम  बंगाल  न  -  01  02  _

 19.  दादरा  एवं  नगर  हवेली  01  -  न  न  -  न

 20...  पाण्डिचेरी  न  01  -  न  न

 कुल  579  745  556  703  548  559

 टिप्पणी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  संबंधित  सूचना  शून्य  हे  ।

 एन  नहीं  दी  गई  ।



 राज्य  झरकारो//संध  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  ययासृतित  1988,  1989  तथा  1990  के  दोरान  मारे
 गए  अनुश्ृृच्ित  जातियों  के  व्यक्तियों  की  हांरूया  तथा  उनके  जल्लाए  गए  मकानों  की

 संख्या

 1989

 iE

 5

 & ्ि

 न

 EE

 जी

 छल

 एड

 छि
 गा

 हि

 2०

 एच

 -

 ४

 8

 4

 4

 4॥

 है

 [8-६ ६.

 -

 ०

 ००३०७

 ६०८

 ६०

 ६-६, री

 हू तत्व
 ली
 चक्र
 बी
 ७
 ला
 ०
 ०छझ
 लेप

 छ३८०जऋओज
 ४०४

 थ८2पफ ०

 व

 433

 |

 70

 टिप्पणी राष्ज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित सुचना शून्य



 आर

 क्षिखित  उत्तर
 न  वतर Rt, 29

 191

 ay
 मई  दिल्‍सी  नगर  पाकिका  हारा  क्रंसाक्तित  सरणताल

 838.  श्री  द्राऊ  दयाल  क्या  मानव  संसाधन  विकाशय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  राजधानी  में  तरणतात्तों  का  संचालन  कर  रही

 यदि  तो  तरणतालों  की  कुल  संख्या  क्या  हे  ओर  प्रत्येक  ताल  में  कितने-कितने  प्रशिक्षकों  और
 अन्य  कर्मचारियों  को  नियुक्त  किया  गया

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  कि  ताल  का  पानी  प्रदूषित  नहीं  हे  ओर
 तेरने  के  लिए  ठपयुक्त

 इस  सुविधा  का  उपभोग  कर  रहे  पुरुषों  ओर  महिलाओं  की  कुल  संख्या  क्‍या  हे

 क्या  सभी  तालों  में  महिलाओं  के  अलग-अलग  पारियां  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा
 क्‍या  ओर

 यदि  नहीं  तो  मडिलाओं  के  लिग्रे  अलग  पारी  शुरू  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये
 गये  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  ओर  छोलकूद  विभाग  तथा  महिला  ओर  बाल
 विकाह्म  में  राज्य  मंत्री  ममता  बॉनर्जी):(क)  हां  ।

 नई  दिल्ली  नगर  पालिका  अपने  क्षेत्रिधिकार  में  5  तरणठालों  का  संचालन  कर  रही  हे  ।  हन
 ठरणतालों  के  संचालन  के  लिए  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  16  प्रशिक्षकों  सहित  74  कर्मचारी

 नियुक्त  किए  हैं  ।

 नई  दिल्ली  नगर  पालिका ने  प्रत्येक  तरणताल  में  फिल्टेशन  प्लांट  लगाए  हें  ।  जल  को  साफ  और

 प्रदूषण  रहित  रखने  के  लिए  इसमें  आवश्यक  रसायन  और  क्लोरीन  भी  मिलाया  जाता  हे  ।

 प्रतिदिन  कुल  1800  व्यक्ति  इस  सुविधा  का  ज्ञाम  उठा  रहे  जिनमें  .50  महित्ताएं  ओर

 छड़कियां  शामिल  हैं  जो  तालकटोरा  तरणताल  में  अलग  शिफ्ट  में  यह  सुविधा  फ़ाप्ठ  कर  रही

 महिलाओं  के  लिए  पृथक  शिफ्ट  की  सुविधा  इस  समय  केवल  तातल्कटोरा  तरणठाल  में  ठपलब्ध
 हे  ।

 *  यदि  पर्याप्त  संख्या  में  महिलाओं/लड़कियों  दारा  मांग  की  खाठी  हे  तो  नई  दिल्‍ली  नगर  पात्तिका
 हारा  संचालित  अन्य  तरणतालों  में  मी  अलग  शिफटों  की  व्यवस्था  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  ढारा  की  जा  सकती

 अनुसूचित  जाति/जनजातियों  के  लिए  जिला  ह्तर  पर  शिक्षण  संस्या

 839.  श्ली  राम  नारायण  क्या  कक्याश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  हे  कि  सिविज्त  बैंकिंग  सेवाओं  ओर  राज्य  प्रहासनिक  सेवाओं



 हु  ल्‍  जे

 7  श्रावण  __
 लिखित  ठत्तर

 हेंतु  अनुसूचित  खाठी/जनजातियों  के  उम्मीदवारों  को  प्रशिक्षण  देने  वाली  संस्थाएं  केवल  राज्यों  की  राजघानी  में

 कार्यरत

 क्‍या  सरकार  का  हन  प्रशिक्षण  केन्द्रों  को  जिला  स्तर  पर  स्थापित  करने  का  विचार  हे  ताकि
 ग्रामीण  क्षेत्र  के  उम्मीदवार  प्री  इनसे  लाभ  ठठा

 कल्याण  मंत्री  सीताराम  :  अनुसृचित  आति/अनुसृचित  जनजाति  उम्मीदवारों  को
 सिविल  राज्य  सेवाओं  तथा  बेकिंग  सेवाओं  आदि  के  लिए  कोचिंग  प्रदान  करने  हेतु  परीक्षा-पूर्व  प्रशिक्षण
 केन्द्र  राज्यों  की  राजघानियों  सहित  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  स्थापित  किए  गए  हे  ।

 ये  केन्द्र  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  ढारा  प्रस्तावित  स्थानों  पर  स्थापित
 किए  बाते  हे  ।

 ्

 आपरेशन  के  बह्लाद  के  लिए  उपकरणों  का  आयात

 840.  श्ली  एम  जी०  चन्द्रशेख्वर  मूर्ति  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  देश  में  विभिन्‍न  अस्पतालों  में  आपरेशन  के  बाद  चिकित्सा  के  लिए  कुछ
 आधुनिक  और  ठअत्याघुनिक  उपकरणों  की  आवश्यकता  अनुभव  की

 क्‍या  ये  ठपकरण  विशेष  रूप  से  विकसित  देशों  में  ठफ्लब्ध

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  इन  ठपकरणों  का  आयात  करने  का  विचार  और

 यदि  टो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  के०  तारादेवी  :
 केन्द्रीय  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकारी  अस्पतालों  में  इस्तेमाल  करने  हेतु  आपरेशन  के  बाद  की  चिकित्सा  के

 क्षिए  तत्याघुनिक  ठपकरणों  को  अलग  से  निर्धारित  नहीं  किया  हे  ।

 से  यह  प्रशनन  ही  नहीं

 हकूटर्स  इंडिया  त्िमिटेड  के  कर्मचारियों  छा  भविष्य  निशध्चि  खाता

 841.  झी  एम०  वी०  चन्दृशेखर  कया  भ्रम  मेत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  की  कंपनी  स्कूटर्स  इंडिया  ज्िमिटेड  के  कर्मचारियों  के  भविष्य  निधि  खाते  की
 घनराशि  नियोजकों  तथा  कर्मचारियों  दारा  ठोशदान  की  राशि  जमा  न  कराये  जाने  के  कारण  बकाया

 का  यदि  हां  तो  खातों  को  उद्यतन  बनाने  के  लिये  क्या  प्रयास  किये  जा  रहे  और

 तत्संबंधी  तथ्य  ओर  ब्योरा  क्‍या

 अम  मंखालय  में  राज्य  मंत्री  नहीं  ।

 ओर  प्रश्न  ही  नहीं

 |  दिकसली  में  शायंकालीन  कालेज

 हक  बा
 डा०  कृपासिन्स  भोई  :  क्‍या  मानते  संसाधन  विकास  मंत्री  यश  बताने  की  कृपा

 9]
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 29  1991 :  क्या  दिल्ली  में  सांयकालीन  कालेज  खोलने  का  मुख्य  उद्देश्य  रोजगार  में  लगे  व्यक्तियों को  शिक्षा
 दपलण्म  कराना

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  मी  जानकारी  हे  कि  रोजगार  में  लगे  ऐसे  व्यक्तियों  को  कार्यकाल
 के  पश्चात  सायंकाल्तीन  कालेज  में  समय  पर  उपस्थित  होने  कठिनाइयों  का  सामना  करना

 पढ़ता  ओर

 यदि  तो  दिल्ली  के  सायंकालीन  कालेओं  में  समय  की  पाबन्दी  का  पालन  किस  तरह  किया  जा
 रहा  हे  ओर  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्‍या  कदम  ठठाये  गये

 मानव  संणाधघन  विकास  मंत्री  अर्जुन  दिल्ली  विश्वविद्यालय  द्वारा  भेजी  गई
 सूचना  के  अनुसार  दिल्ली  में  सांध्य  कालेजों  को  खोलने  का  प्रारंभिक  उद्देश्य  मुख्यतया  कामकाजी  लोगों  की

 अपेक्षाएं  पूरी  करना  दिवा-कालेजों  में  प्रवेश  के  बदते  दबाव  को  समाप्त  करने  के  लिए
 विश्वविद्यालय  ने  सांध्य  कालेजों  को  उन  छात्रों  को  प्रवेश  देने  की  अनुमति  प्रदान  की  जो  रोजगार
 प्राप्त  नहीं  हें  ।

 तथा  दिल्ली  विश्वविद्यालय  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  दिल्ली  में  सांध्य  कालेजों  दारा
 पालन  किए  जा  रहे  समय  एक  समान  नहीं  हें  ।  विभिन्‍न  कालेजों  में  कक्षाएं  2.15--5.30  साय॑  बजे  के  बीच

 शुरू  होती  हें  ओर  7.15--9.30  रात्री  तक  चलती  रहती  हैं  ।  विश्वविद्यालय  ने  सृचित  किया  हे  कि  सांध्य
 कक्षाओं  में  जाने  में  रोजगार  प्राप्त  व्यक्तियों  दारा  तथाकथित  किसी  कठिनाई  का  सामना  किये  जाने  के  संबंध  में
 कोई  शिकायत  फ़्राप्ठ  नहीं  हुई  हे  ।  विश्वविद्यालय  ने  आगे  कहा  हे  कि  रोजगार  प्राप्त  व्यक्ति  भी  गैर  कालेजीय
 महिला  शिक्षा  बोर्ड  और  पत्राचार  तथा  सतत  शिक्षा  स्कूल  में  प्रवेश  प्राप्ट  कर  सकते  हैं  अथवा  अपना  अध्ययन

 विश्वविद्यालय  के  बाहय  छात्रों  के  रूप  में  जारी  रख  सकते

 843.  ज्ली  लेज  नारायशा  सिंह  :  क्‍या  छल््याष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 अनाथालयों  में  बच्छे

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  हे  कि  दिल्ली  के  अनायालयों  में  अनाथ  बच्चों  की  सही  देख-माल
 नहीं  हो  रही

 यदि  तो  ठनके  काम  को  सुचारू  बनाने  के  लिये  सरकार  क्‍या  कदम  उठा  रही

 पिछले  दो  वर्षो  के  दौरान  जनता  द्वारा  विभिन्न  अनाथालयों  से  ग्रेद  लिये  गये  बच्चों  की  संख्या  क्या

 और ख

 सरकार  ने  इन  उनायालयों  से  बच्चों  को  गोद  लेने  के  क्‍या  मापदंड  रखे  हें  ।
 ०

 श्

 कक्याण  मंत्री  सीताराम  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 दिल्ली  में  मान्यता  प्राप्त  स्वेच्छिक  दत्तक  प्रडण  एजेंसियाँ  हैं  ।  दत्तक  प्रहण  के  लिए  बच्चे

 स्वेच्छिक  दत्तक  ग्रहण  एजेंसियों  के  माध्यम  से  दिए  जाते  दें  ।  पिछले  दो  वर्षो  के  शेरान  इन  स्वेच्छिक

 एजेंसियों  से  देश  के  दत्ठक  ग्रहण  डेतु  दिए  गए  बच्चों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  डे  :-

 92
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 वर्ष  देश  के  छंदर  दत्तक  ग्रहण  में  दिए  गए
 1989  229
 1990  242

 देश  के  अन्दर  दत्तक  ग्रहण  के  लिए  कोई  मापदंड  निर्धारित  नहीं  किये  गए

 उड़ीसा  के  झुवनेश्वर  शहर  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  लागू  करना

 844.  श्री  अनादि  चरण  दाम  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कक्याणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ठड़ीसा  राज्य  के  घुवनेश्वर  शहर  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  की  सुविधा
 उपलब्ध  कराने  का  विचार

 यदि  तो  कब  ओर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  के०  तारादेवी
 :  जी  नहीं  ।

 ओर  मोजूदा  मानदंडों  के  अनुसार  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  की  सुविधाएं  केवल  उन्हीं
 नए  शहरों  में  प्रदान  की  जाएंगी  जहां  7500  अथवा  इससे  अधिक  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारी  रहते  हैं  ।  इस
 समय  घुवनेश्वर  इस  मानदंड  को  पूरा  नहीं  करता  ।  घुषनेश्वर  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  की

 सुविधाएं  प्रद्षान  करने  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  हे  ।

 उड़ीसा  में  जाजपुर  स्थित  प्राचीन  मन्दिरों  का  संरक्षण  ओर  रख-रखाव

 845.  शी  छखानादि  चरणा  दाह्म  :  क्‍या  मानव  संणाध्यन  विकाह्य  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  ठड़ीसा  के  कटक  जिले  के  जाजपुर  स्थित  प्राचीन  मंदिरों
 के  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग  ढारा  संरक्षण  ओर  रख-रखाव  की  मांग  की  गयी

 यदि  तो  क्या  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या

 ओर

 यदि  तो  ठसके  क्‍या  कारण

 मानत  संशद्याघन  विकास  मंत्री  अर्जुन  हां  ।

 जाजपुर  स्थित  निम्नलिखित  मंदिर  संरक्षण  के  त्िए  सरकार  विचाराधीन

 1.  जगन्नाथ  मंदिर

 2.  ब्रिल्ोचनेश्वर  मंदिर

 3.  कराइनाथ  मंदिर

 फ्ान  डौ  नहीं



 —
 लिखित  उत्तर  29  1991

 ठख्वतर  माध्यमिक  विद्यालयों  और  इंटरमीडिएट  बोडों  के  पाठयक्रम  में

 भिन्‍नता

 846.  श्री  चुशिल  चन्द्र  वर्मा  :  क्‍या  मानव  संघाधघन  विकाझ्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  विभिन्‍न  डिग्री  और  डिप्लोमा  पाठयक्रमों  क ेलिए  विभिन्न  हायर  सेकेण्डरी  और
 हैटरमीडिएट  धोर्डों  आदि  के  पाठ्यक्रमों  में  अत्याधिक  पिन्‍्नता

 क्या  हस  प्रकार  की  भिन्‍नताओं  के  कारण  छात्रों  को  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  अथवा  एक  ही  राज्य  में

 एक  विश्वविज्ञालाय  से  दूसरे  विश्वविज्ञालय  में  प्रवेश  लेने  में  अनेक  कठिनाइयां  होती

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  सारे  देश  में  समान  पाठ्यक्रम  और  पाठ्यक्रम  का  समान  स्तर
 निर्धारित  करने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मानव  संग्याधान  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  ओर  प्रत्येक  विश्वविद्यान्नय  शेक्षिक  रूप  से
 स्वायत्त  हे  और  अपने  अध्ययन  पाठयक्रम  निर्धारित  करता  हे  ।  इसी  प्रत्येक  राज्य  में  ठच्चतर  माध्यमिक

 स्‍कूलों  में  पाठयचर्या  हसके  ही  माध्यमिक  माध्यमिक  स्कूल  बोर्ड  ढारा  निर्धारित  की  जाती  हे  ।  यह
 स्वाभाविक  हे  कि  विभिन्‍न  राज्यों  में  विभिन्‍न  विश्वविद्यालयों  ओर  स्कूलों  में  पाठ्यक्रमों  तथा  पाठ्यविवरणों  में  कुछ
 अन्तर  होगा  ।  हो  सकता  हे  कि  पाठयचर्याओं  में  पर्याप्त  अन्तर  न  हो  क्योंकि  पाठयचर्याओं  का  एक  केन्द्रीय
 दांचा  होता  हे  जिसका  पालन  सामान्यतया  कालेज  और  दोनों  स्तरों  पर  किया  जाता  हे  ।  पाठयचर्याओं  में
 अन्तर  के  अलावा  छात्रोंकी  अन्तर-राज्य  और  अन्तर  विश्वविश्वालय  गतिशीलता  कुछ  अन्य  तथ्यों  पर  निर्मर  करती  हे
 जैसे  शिक्षा  का  आवासीय  सुविधाओं  की  शैक्षिक  सत्रों  की  आदि  ।

 ठया  वि०  अ०  आ०  ने  देश  के  सभी  विश्वविद्याइलयों  को  27  विषयों  में  मांडल  पाठयचर्याएं
 परिचलित  की  हैं  ।  यह  विश्वविद्यालयों  पर  निर्मर  करेगा  कि  वे  मांडल  पाठयचर्याओं  को  संशोधन  सह्ठित  अथवा  बिना
 संशोधन  के  स्वीकार  करें  ।  जहां  तक  ठच्च्तर  माध्यमिक  स्कूलों  में  पाठयविवरणों  का  संबंध  हे  शे०  आ०  प्र०  पं०
 ने  राज्यों/संघ  शासिर  क्षेत्रों  के  मार्गदर्शन  क ेलिए  1988  में  उच्चतर  माध्यमिक  शिक्षा  के  लिए  एक  दांचा
 परिचालित  किया  हे  ।  रा०  शे०  अ०  प्र०  प०  राष्टीय  पाठयचर्या  टाँंचे  पर  आधारित  पाठ्यविवरणों  ठथा  शैक्षिक
 सामग्री  के  विकास  के  लिए  राज्यों  तथा  संघ  शासित  क्षेत्रों  को तकनीकी  सद्डायता  भी  प्रदान  करता  हे  ।  रा०  शे०  ख०
 प्र«  प०  ढारा  तेयार  की  गई  पाठयपुस्तकों  का  उपयोग  केन्द्रीय  केन्द्रीय  तिब्बती  सेनिक  स्कूलों
 तथा  नवोदय  विद्यात्तयों  सहित  के०  मा०  शि०  थो०  से  संबद  स्कूलों  में  किया  जाता  डे  जिससे  स्कूल  पाठयचर्या  में

 एकरूपता  लाने  से  योगदान  मिलता  हे  ।

 कुष्ठ  नियंत्रण  ढेतु  मध्य  प्रदेश  को  सहायता

 847.  श्री  छृशीज  चन्द्र  वर्मा  :  क्‍या  स्वास्थ  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  !

 कृपा  करेंगे  कि  :  '

 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  कुष्ठ  निवारण  कार्यक्रमਂ  के  अंतर्गत  कुष्ठ  नियंत्रण  के

 क्विए  पिछले  तीन  वर्षों  में  कितनी  सष्टायता  की  मांग  की  हे  :

 स्वीकृत  धनराशि  के  मुकाबत्ते  केन्द्र  सरकार  ने  कितनी  सहायता  राशि  प्रदान  की  और

 बकाया  राशि  कथ  तक  दे  दी  जायेगी  ?
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 स्वास्थ्य और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सादादेवी  धिदाथी
 से  तक  की  अवधि  के  लिए  439.77  लाख

 इस  राउ्य  को  निम्नलिखित  सहायता  प्रदान  की  गई  हे  ।
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 439.77  लाख  रूपये  की  धनराशि  इस  राज्य  द्वारा  कुष्ट  नियंत्रण  संबंधी  कार्यकल्यणे  पर  किया  गया

 कुल  व्यय हे  ।  इस  व्यय  में  राष्टीय  कुष्ठ  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  योजनेतर  रुंघटको  का  व्यय  भी  शामिल है  जिसे  राज्य
 द्वरा  वहन  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  राज्य  से  कुष्ठ  उन्मृलन  कार्यक्रम  के  योजना  संघटक  पर  दण्य  के  पूरे  अंकेक्षित
 विवरण  और  इस  आशय  का  एक  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  होने  पर  बकाया  घन  राशि  रिलीज  करने  पर  विचार  किया  जाएगा
 ओर  इस  व्यय  को  अन्य  स्वास्थ  संघटकों  £  केन्द्रीय  सहायता  में  से  कहन  नहीं  किया  गया  हे  ।

 लीढ़ी  अमभिक  कल्याण  कोघ

 848.  ज्जौ  पुशील  चन्द्र  वर्मा  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 कया  1977  में  एक  बीड़ी  श्रमिक  कल्याण  कोष  की  स्थापना  की  गई

 यदि  तो  मार्च  99  तक  इस  कोष  में  कुल  कितनी  घनराशि  एकत्रित  की  गई  ओर  इसमें  से  मीड़ी
 श्रमिकों  के  कल्याण  पर  कितनी  राशि  व्यय  की  गई

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  सागर  में  इन  श्रमिकों  के  ल्ग्ए  50  बरिस्तरों  वाले एक  अस्पताल  के  निर्माण

 हेतु  12  एकड़  भूमि  ठपलब्ध  करा  दी

 यदि  तो  इस  अस्पताल  को  कब  तक  खोले  जाने  की  संभावना

 भ्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  जी  हां  ।

 तक  एकत्र  की  गई  कुल  राशि  70.09  करोड़  रूपये  हे  ।

 भ्रम  तक  निधि  के  अंतर्गत  गया  कुल  व्यय  करोड़  रूपये  हे  ।

 अस्पताल  के  भवन  के  निर्माण  में  काफ़ी  समय  लगता  है  क्योंकि  निर्माण  कार्य  शुरू  करने  से  पूर्व  कई
 ओपचारिकताओं  को  पूरा  करना  डे  जैसे  कि  परियोजना  का  अनुमान  तेयार  करना/अनुमोदन  प्राप्त  करना  ओर

 आनुमहि  प्राप्त  करना  आदि  ।  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  नहीं  की  जा  सकती  ।

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  द्वस्थानों  में  प्रवेश  चाहने  वाले  जनजातीय  छात्रों  को  शिक्षावृत्ति

 -  849.  ञ्ली  दिलिप  सिंह  क्‍या  मानव  संसाधन  विकाश्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 ्
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 .  क्या  मारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  में  प्रवेश  के  इच्छुक
 देखते  हुए  उन्हें  पृथक  केन्द्रीय  शिक्षावृत्ति  देने  का  सरकार  का  विचार  हे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  हे

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हे  ?

 म्रानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के
 विचाराधीन  नहीं  हें  ।  तथापि  छात्रवृत्ति  योजना  के  खेतर्गत  भा०  पौ०  सं०  के  अवर-स्नातक
 पाठ्यक्रमों  में  अध्ययनरत  जा०  ओर  आ०  ज०  जा०  के  योग्य  छात्रों  की  उत्तर  मेटिक  छात्रवृत्ति  क ेबदले  नि:शुल्क
 मोजन  तथा  जेब  खर्च  पत्ता  प्रदान  किया  जाला  है  ।

 व्जीगाब्ाद  ब्रांघ  में  गेटों  की  तोड़-फोड़

 850.  ज्ञी  राम  विलाम  पासवान  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  एक  डी  रात  को  वजीराबाद  बांध  के  कई  गेट  रहस्यमय  परिस्थितियों  में  तोड़  दिए  गए

 यदि  तो  तत्सम्बधी  ब्योरा  क्‍या  हे

 दिल्लीं  जल  प्रदाय  और  मल  निकासी-उपक्रम  को  इससे  कितनी  अनुमानित  हानि  हुई
 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  जांच  की  हे  :  ओर

 (2)  यदि  तो  हसके  क्‍या  परिणाम  निकले  हें  तथा  इस  संबंध  में  कया  कार्रवाई  की  गई  है  या  करने  का
 विचार  हे  १

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  ओर  दिल्‍ली  जल

 आपूर्ति  क्या  मल  व्ययन  संस्थान  ने  सृचित  किया  हे  कि  2  1991  को  17  में  से  14  वीयर  गेटों को  झुका  हुआ
 पाया  गया  था  ।  ये  ।2  से  900  तक  के  अलग-अलग  परिमाण  तक  झूके  हुये  थे  ।  मरम्मत  कार्य
 किया  जा  चुका  हे  और  गेट  काम  कर  रहे  हें  ।

 वर्तमान  गेटों  की  मरम्मत  तथा  सुदृटीकरण  कौ  लागत  और  सिविल  कार्य  सहित  नये  स्टाफलोग
 गेट  लगाने  की  लागत  का  अनुमान  489  लाख  रू०  लगाया  गया  हे  ।

 और  गेटों  के  छुकाव  के  कारणों  की  जांच  करने  के  लिये  मामला  केन्द्रीय  जल  आयोग  को  भेजा
 गया  हे  ओर  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  हे  ।

 अखिल  भारतीय  आयुर्थिज्ञान  संस्थान  के  डाक्टरों  दारा  चिकित्या  घहायता  थे  ईंकार  करना

 $51.  श्री  रामजिलाह  पाध्वतान  |
 झ्ी  हरिकिशोर  थिंह  |

 £  कया  स्वास्थ  और  परिवार  कल्याश  मंत्री  यद्  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 :-  क्या  सरकार  का  ध्यान  3  1991  के  हिन्दुस्थान  टाइम्स  में  आई०  आई०  एम०  एस०  .
 डाक्टर्स  ड्िच  एड्स  घूमनਂ  शिर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  हे
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 लिधित

 पति
 .  किछिठ  उत्तर न्‍>अअ  हा  गाय

 ..  यदि  ठो  क्या  संस्थान  के  स्त्री  रोग  ठया  प्रश्नृति  विमाग  में  एक  ऐसी  महत्ता  का  इत्ताज  करने  से
 इंकार  कर  दिया  जिसका  एड्स  ग्रस्त  होने  का  उंदेशा  ओर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 स्वास्थ्य  और  पांरेवार  कक्ष्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  के०  तारादेवी  :
 से  सरकार  ने  3  1991  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  आई०  आई०  एम०  एस०  डाक्टर्स  डिच  एड्स

 वृमनਂ  क्षीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  को  देखा  हे  ।

 एक  महिला  रोगी  जो  कि  गर्भवती  और  एच०  आई०  वी०  इम्युनो  डेफिशियन्सी  से  संक्रमित
 यी  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  में  पहली  बार  24-5-91  को  दाखिल  की  गई  थी  ओर  ठसे  लगातार  चिकित्सा
 परिचर्या  दौ  गई  थी  ।  ठसे  27-6-91  को  दुबारा  दाखिल  किया  गया  था  ओर  अखिल  भारतीय  आयु्विज्ञान  संस्थान  के

 प्रसृति  और  स्त्रीरोग  विज्ञान  कें  सेवानिवृत  अतिरिक्त  प्रोफेसर  डॉ०  कुमार  ने  30-6-1991  को  उनका  प्रसंव
 कराया  था  ।

 7 आवण

 सरकार  ने  ठन  तथ्यों  ओर  परिस्थितियों  जिनके  अन्तर्गत  प्रसव  के  मामले  को  देखने  के  लिए  डॉ०  एस०
 कुमार  की  सहायता  लेना  आवश्यक  जांच  करने  ओर  इस  उद्देश्य  के  लिए  विशेष  रूप  से  पता  लगाए  गए  अखिल
 पारतीय  जायुविज्ञान  संस्थान  सद्वित  सभी  13  अस्पतालों  में  एड्स/एच०  आई०  वी०  के  पाजिटिव  रोगियों  को  देखने  के
 लिए  की  गई  व्यवस्था  समीक्षा  करने  हेतु  विशेषज्ञों  के  सहयोग  से  उच्चस्तरीय  जांच  शुरू  की  हे  ।

 स्तेतिहर  मजदूर

 852.  श्री  एन०  ढेनिस  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश  में  खेतिहर  मजदूरों  की  जीवन
 दशा  सुधारने  के  लिए  क्‍या  कदम  ठठाये  गये  हें  ?

 श्रम्म  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के०  :  खेतिहर  मजदूरों  के  हितों  की  सुरक्षा  ओर  संरक्षण  के
 लिए  न्यूनतम  मजदूरी  1948.  मजदूरी  संदाय  1938,  अतर्राज्यिक  प्रवासी  कर्मकार

 का  विनियमन  ओर  सेवा  अधिनियम  ,  1979  जेसे  विभिन्‍न  श्रम  कानून  विद्यमान  हैं  ।  इसके
 निर्धनों  और  मजदूरी  वाले  नियोजन  के  ठत्यान  के  उद्देश्य  स ेआई०  आर०  डी०  जवाहर  रोजगार  एन०
 आर०  ई०  आर०  एल०  ई०  जी०  पी०  जैसी  अनेक  योजनाएं  कार्यान्वत  की  जा  रही  हैं  ।  सरकार  ने  ख्वेतिहर  मजदूरों
 की  दशाओों  की  जांच  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  ग्रामीण  श्रम  आयोग  गठित  किया  है  और  आयोग  से  ठसकी  रिपोर्ट  इस
 महीने  तक  प्रस्तुत  किये  जाने  की  आशा  हे  ।

 खेतिहर  मजदूरों  के  सेवा  की  शते  ओर  कल्याण  उपायों  को  दविनियमित  करने  के  लिए  एक  केन्द्रीय
 विधान  बनाने  पर  भी  सरकार  विचार  कर  रही  हे  ।

 नवोदय  विद्यालयों  की  स्थापना

 853.  श्री  छे०  मुरजीध्वरन  :  क्या  मानव  झंश्याध्न  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष
 दोरान  किन-किन  स्थानों  पर  कितने  नवोदय  विद्यालय  स्थापित  किए  जा  रहे  हें  ?

 मानव  संसाधन  विवश  मंत्री  अर्जुन  :  वर्ष  1991-92  के  दोरान  छेद  नवोदय  विद्यालय

 स्वीकृत  किए  गए  हें  जो  इस  प्रकार  हें  :--

 कम  सं०  झ्थान  जिला  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र

 a  घु  घ्रनगघरा  सुरिन्द्र  नगर  गुजरात

 2.  राजकोट  गुजरात  _'
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 स्थान

 3.  कालू  खेड़ा  रतलाम  मध्य  प्रदेश
 4  पारतुस  सांगली  महाराष्ट्र
 5  नोंगतलांग  जय॑तिया  की  पहाड़िया  मेघालय
 6  वोखा  नागालेण्ड
 7  अहराईच  गाजीपुर  ठत्तर  प्रदेश
 8  दलीए  नगर  देवरिया
 ५.  पिहानी  हरटोई

 10  ज्ञानपुर  प्रादोही
 11  मारगेन  एटा  कि
 12  जाफरपुर  कल  शिचिम  जरा  दिल्ली
 13.  तकुराइचा  दक्षिण  त्रिपुरा  जिला  त्रिपुरा
 14.  कऊडैन  सोवान

 दिल्ली  विकाप्म  प्राध्रिकरण  में  गेर-पंजीकृत  लोगों  को  ब्रिना  घारी  आवासों  का  आशंटन

 ४54.  श्ली  राजनाथ  सोमकर  शास्त्री  :  क्या  शहरी  विकाझ्न  मंत्री  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1397?  के
 2]  199॥  तथा  खटाराॉक्ति  प्रइन  संस्या  441  के  8  1990  को  दिये  गये  उत्तर  के  संदर्भ  में  यड
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछल  कु  वर्षो  के  देरान  ऐसे  लोगों  को  बिना  बारी  के  आवास  का  आबंटन  किया  गया  है  जो
 दिल्‍ली  थपिऊास  प्रांधघकरण  के  पास  पंजीकृत  नहीं  इस  आबंटन  किये  जाने  के  क्‍या
 कारण  हे  ;

 सरकार  का  दिशानिदेशों  के  उल्लंघन  के  मामलों  से  किस  प्रकार  से  निपटने  का
 विचार  हे  ;

 क्‍या  उल्लंघन  के  लिये  जिम्मेदार  ष्यक्तियों  के  विरूध्द  कार्रवाई  करने  का  कोई  प्रस्ताव  यदि
 तो  तत्संबंधी  ब्यौर  क्‍या  हे  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 (a)  वर्ष  1989  क॑  दौरान  आर्बीटेत  किये  गये  341  ठावासों  का  ब्योरा  क्‍या  हे  जिनके  बारे  में  जानकारी
 सभा  पटल  पर  मी  रखी  गई  थी  ओर  1989  से  पहले  के  तीन  वर्षों  तथा  उसके  बाद  के  दो  वर्षों  के  तत्संबंधी

 तुलनात्मक  आंकड़े  क्‍या  ट्टेत

 शहरी  विकाधझ्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एम०  :  हे  सरकार  की
 नीति  तथा  मार्ग  निर्देशनों  के  अनुसार  एक  वर्ष  के  दोरान  आाबंटित  डी  डी  ए  फ्लेटों  की  कुल
 संख्या  का  2४%  तक  बिना  बारी  आबंटन  अत्याधिक  अनुकम्पा  तथा  कठिनाई  के  विधवाओं  ठथा
 शारीरिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  और  उनकी  राय  में  विशेष  रूप  से  विचार  के  येग्य  अन्य  ऐसे  विशेष
 मामलों  में  जो  पंजीकृत  के  साथ-साथ  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  किया  जा  सकता  हे  ।  अपंजीकृत
 व्यक्तियों  को  ब्रिना  बारी  के  आबंटन  का  अधिकार  दिल्ली  को  हे  और  पंजीकृत  व्यकित्तयों  को
 ऐसे  आबंटन  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  किए  जा  सकते  हैं  ।

 वर्ष  1989  के  दोरान  भिना  बारी  आधार  प॑र  आबंटित  किये  गए  341  फलेटों  का  ब्योरा  संलग्न
 तथा  पके  अनुसार  दिया  गया  हे  ।  पहले  के  तीन  वर्षों  तथा  ठसके  बाद  के  दो  वर्षों  में  बिना  करी

 आबंटन  के  तुलनात्मक  आंकड़े  नीचे  दिए  गए  हें  :-
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 रह  *
 )

 हाई
 कैलेश्डर  वर्ष  जिना  बारी  आधार  पर  शाबंटित

 किये  मए  फ्कोटों  की  संख्या

 1986  162
 1987  250
 1988  139
 1990  -  166
 1991  आज  तक  ३0

 विवरण  1

 1989  के  दोरान  छिना  बारी  के  ध्ववित्त  पोधित  श्रेणी  के  फ्लैटों  के  आब्वंटन  का
 विवरण

 क्र
 सं  आंटी  का  नाम  आब॑टित
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 विद्यालय  के  कक्षा  10  ओर  12  के  छात्रों  का  परीक्षा  परिणाम

 855.  श्ली  संतोष  कुमार  क्‍या  मानव  संसाधन  विकासप्व  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 सेंटल  बोर्ट  आफ  सेकेण्डी  दारा  1991  में  आयोजित  कक्ष्य  10  और  12  की
 परीक्षाओं  में  दिल्‍ली  ठत्तर-पूर्वी  क्षेत्रों  के

 केन्द्रीय  विद्यालयों  के  छात्रों  का  एरीक्षा  परिणाम
 कम

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  ओर

 केन्द्रीय  विद्यालयों  के  छात्रों  के  परीक्षा  परिणाम  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्‍या  कदम
 उठाये  गये

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  जी  नहीं  ।  दिल्‍ली  ओर  उत्तर  क्षंत्र
 के  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  सफल  छात्रों  का  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ट  दाग  ।99।  में
 आयोजित  कक्षा  X  ओर  XI  की  परीक्षाओं  में  सफत्न  हुए  छात्रों  के  कुल  प्रतिशतता  से  काफी  ज्यादा  हे  कि
 नीचे  सारणी  में  दिया  गया

 कक्षा  1991  की  परीक्षा  में  सप्तलतता  का  प्रतिशत  के०  मा०  शि०  बोर्ड

 दिल्ली  क्षेत्र  उ०  पू०  क्षेत्र  के०  मा०  शि०  बोर्ट  सम्पूर्ण

 xX  85.74  85.48  62.80

 है  ३  85.50  76.30  6804

 ओर  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 रोहिणी  से  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  आवासों  में  बिजली  के  ठपकरण  लगाना

 856.  प्रो०  प्रेम  घूमल  :  कया  शहरी  विकार  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कंन्द्रीय  सरकार  को  यह  जानकारी  हे  कि  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  दिल्ली  में  रोहिणी  के

 सेक्टर  18  के  खण्डों  में  बिजली  के  शेड  तथा  बिजली  के  अन्य  ठपकरण  ठमी  तक  नहीं

 लगाये

 (a)  यदि  तो  ठसके  क्‍या  कारण  हें  जबकि  रोहिणी  के  सेक्टर  ।8  के  खण्डों  में  ऐसे  ठपकरण

 क्षगा  दिये  गये  ओर

 इस  मामले  में  सरकार  का  क्‍या  उपकचरात्मक  ठपाय  करने  का  विचार

 शहरी  विकाह  मंत्रालय  में  राज्य  मेत्री  एम०  :  से  वास्तविक
 कब्जा  सौंपने  के  वक्‍त  फ्लेटों  में  विद्युत  उपस्कारों  की  व्यवस्था  की  जाती  हे  ।  करार  में  व्यवस्था  के  अनुसार
 रोहिणी  सेक्टर  18,  ब्लाक  मेंਂ  उन  सभी  फ्क्ैटों  में  कांच  के  क्लेड  ठया  वॉश  बेसिन  क्षगा  दिए  गए
 जिनमें  लोग  रह  रहे  हें  ।  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सृथित  किया  हे  कि  इस  संबंध  में  संविदात्मक  समस्याएं

 '  झमाप्ठ  कर  दी  गई  हैं  ।



 न  अर  ह  .  लिखित
 सिछिह

 हि  हि 777
 लिखित-ठत्तर

 चििनस  न्स्ल्स्ल्ससुरत  णा

 fs  अनुसूचित  आतियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  धन  का  आबंटन
 रा

 +
 857.  झ्ली  छोड्डीकुनील  घझुरेश  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  वर्ष  1991-92  के  दोरान  राज्यवार  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  विकास  के
 लिए  कितनी  घनराशि  का  खाबंटन  किया

 क्या  किसी  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  कल्याण
 के  लिए  अधिक  वित्तीय  सहायता  हेतु  अनुरोध  किया  ओर

 यदि  तो  सरकार  की  उस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  हे  ? हम

 कल्याण  मंत्री  सीताराम  विवरण  1,  il.  il  ठया  1५  संलग्न

 अनुसूचित  जातियों/अनुस॒चित  जनजातियों  के  कल्याण  के  लिए  इस  वित्तीय  वर्ष  में  और  अधिक
 वआर्थिक  सहायता  हेतु  संघीय  सरकार  के  कल्याण  मंत्रालय  से  किसी  पी  राज्य  सरकार  द्वाग़ा

 अनुरोध  नहीं  किया

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विवरण  |

 करोढ़ों

 क़म  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  अनुसूचित  जातियों  के

 संख्या  ह  लिए  1991-92  के  दोरान
 विशेष  संघटक  योजना  के

 अन्तर्गत  आबंटन*
 2  3

 1  चान्ध्र  प्रदेश  _  205.80
 2  असम  55.00
 3  बिहार  320.58
 4  गो  1.81
 5  गुजरात  58.98
 6  हरियाणा  87.30
 7  हिमाचल  प्रदेश  61.16
 8  खम्मु  ओर  कश्मीर  32.28
 9  कर्नाटक  138.53

 10  केरल  74,87
 11.  मध्य  प्रदेश  240.62
 12.  महाराष्ट्र  213.19
 13.  मणिपुर  4.17
 14.  उड़ीसा  210.60
 15.  पंजाब  177.03
 16.  राजस्थान  217.76
 17.  सिक्किम  14.18
 18.  तमिलनाडू  272.67
 19.  त्रिपुरा  _  28.33

 न्‍
 «  !-  स्वीकृत  परिव्यय  109



 oe  विवरण

 ह  2  3

 20.  उत्तर  प्रदेश  585.65
 21.  पश्चिम  बंगाल  165.07
 22.  चंटीगढ़  10.25
 23.  दिल्‍ली  प्रशासन  108.01
 24  14.00

 कुल  3303  32

 विवरण  करोड़ो

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  अनुसूचित  जनजाति  के

 संख्या  लिए  1991-92  के  दोरान
 आदिवासी  उप  योजना  के

 अन्तर्गत  आबंटन

 1.  अन्ध्  प्रदेश  -+  116.63  -

 2.  असम  94.39
 3.  विहार  587.90
 4.  गुकरात  150.27
 5.  हिमाचल  प्रदेश  47.39
 6.  जम्मू  और  कश्मीर  उपलब्ध  नहीं
 7.  कर्नाटक  19.24

 केरल
 7

 13.54
 9.  मध्य  प्रदेश  481.66

 10.  मद्दाराष्ट  202.71
 1.  मणिपुर  122.68
 12.  उड़ीसा  358.17
 13  राजस्थान  98.01

 सिक्किम  10.35  °

 15  तमिलनाडू  16.60
 16  क्र्प्रा  106.07
 17  उत्तर  प्रदेश  3.2]
 18  पश्चिम  बंगाल  60.63
 19  अढमान  ओर  निकोबार  36.52
 20  दमन  ओर  दीव  0.96

 कुल  2526.93

 110
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 संघीय  घरकार  के  अन्तर्गत  कल्याण  मंत्रालय  में  1991-92  के  त्िए  अनुसृचित  जातियों  हेतु

 योजनावार  आह्बंटन  हरा

 7  लिखित

 करोड़ो

 क़म  योजना  का  नाम  वित्तीय  परिज्यय
 संख्या

 1.  अनुसूचित  जाति/अनुसचित  जनजाति  के  ल्निए  मेटिकोत्तर  कत्रवृत्तियां  40.00)  0)
 2  स्वेच्छिक  संगठनों  को  महायता  355
 3  अस्वच्छ  व्यावसायों  में  लगे  लोगों  के  अच्चो  के  ल्निए  पूर्ष  मैटिक  4.0

 छात्रवृतियां
 4  अनुसूचित  जाति/अनुम्ताचित  जनजाति  के  ल्लिए  पुस्तक  बेंक  soy
 5  अनुसूचित  जातियों  के  त्तिए  बाल्तिका  होस्टरत  8.00
 6  अनुसूचित्  जातियों  के  त्िए  बात  हॉस्टल  ३३
 7  कोचिगि  तथा  सम्बद  याजना
 8.  नागरिक  अधिकार  संरक्षण  अधिनियम  का  क्रियान्वयन  5.50
 9.  सफाई  कर्मचारियों  की  मुक्ति  50॥)॥)

 अनुसंघान  ओर  प्रशिक्षण  0.80

 राज्य  अनुसूचित  जाति  विकास  निगम  20.00

 अनुसूचित  जाति  बच्चों  क॑  लिए  ग्राश्रम  विद्यालय

 अनुसूचित  जातियों  के  लिए  विशेष  संघटक  योजना  हेतु  विशेष  225  ॥0

 केन्द्रीय  सहायता  .
 राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  विकास  निगम

 कुल  5.00

 *प्रस्ताव  के  विस्तृत
 परीक्षण

 की  शर्त  के  अधीन  ।

 विवरण

 संघीय  सरकार  के  अन्तर्गत  कल्याण  मंत्रालय  के  लिए  अनुसूचित  जनजातियों  डेतु
 योजनावार  आबंटन

 करोड़ों

 क्रम
 तय

 योजना  का  नाम  वित्तीय  परिव्यय

 चैहया  2  परिव्यय

 ™  आदिवासी  ठपयोजना  के  लिए  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों को  विशेष  केन्द्रीय
 सद्ायठा  सी  250.00

 2.  केन्द्र  प्रायोजित  योजनाएं  हि
 स्वैच्छिक  संगठनों  को  सहायक  अनुदान  225



 1  2  3

 बाल  छात्रावास  2.67

 मद
 आप

 ल्‍ल
 का

 क्षेत्रों  में  तेल  बीजों  तथा  वृक्ष-मुल
 तेलों

 का

 विकास  1.50
 आदिवासी  उपयोजना  क्षेत्रों  में  ग्राश्रम  विद्यातय  2.00  *
 टाइफेड  को  समर्थन  मुल्य  अनुदान  1.00
 टाइफेड  को  सहायक  अनुदान  2.00
 टाइफेड  को  वेश  पूंजी  अशदान  8.00
 अनुच्छेद  275(1)  के  प्रश्न  परंतुक  के  अन्तर्गत  योजनाएं  20.00
 असम  राज्य  सरकार  को  सहायक  अनुदान  0.14

 है  कुल  294.76

 हि  मरूस्यल  बनाने  की  प्रक्रिया  की  रोक-थाम
 हु

 858.  झ्ली  गिरघारी  लाल  भार्गव  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि :  |

 क्या  हरियाणा  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  ऐसे  क्षेत्र  हें  जहां  वनों  का  अत्यधिक  कटान्‌
 किया  गया

 क्‍या  उक्त  क्षेत्र  मरूस्थल  बनने  की  प्रक्रिया  से  प्रमावित  हो  गए  ओर

 यदि  तो  मरूस्थल  बनने  की  प्रक्रिया  की  रोकथाम  के  लिए  क्या  उपचारात्मक-+

 उपाय  किए  गए  हैं  '

 प्रयविरए  ओर  वन  मंत्रात्तय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  भारतीय  वन  सर्वेक्षण  द्वारा

 1981-83  और  1985-87  की  श्रवधियों  के  लिए  किए  गए  वन  आच्छादन-मुल्यांकन  के  अनुसार  राजस्थान  ओर

 संघ  क्षेत्र  दिल्‍ली  में  वन  आच्छादन  में  वृद्दि  हुई  हे  ।  लेकिन  हरियाणा  राज्य  में  वन  आच्छादन  में  8।  वर्ग  कि०
 मी०  की  कमी  आई  है  ।

 और  मरूस्थलीकरण  प्रक्रिया  से  यह  क्षेत्र  प्रभावित  हुआ  है  अथवा  यह  बताने  के  लिए
 पर्याप्त  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  किन्तु  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  राज्य  सरकारों  दारा  वन-रोपण  के

 "

 बिमिन्‍न  कार्यक्रम  चलाए  जा  रहे  हैं  ।  इसके  भारत  सरकार  ने  डरियाणा  राज्य  में  यूरोपीय  आर्थिक

 समुदाय  की  सहायता  से  पहाड़ियों  में  सामान्य  मूमि  का  पुनरूद्धार  परियोजनाਂ  नामक  एक  परियोजना

 शुरू  की  हे  ।
 आरक्षित  वन  क्षेत्र

 859.  श्री  गिरघारी  लाल  क्‍या  परयावरश  ओर  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  '

 करेंगे  कि  :

 क्या  हेदराबाद  स्थित  राष्ट्रीय  दूर  संवेदी  एजेंसी  दारा  वर्ष  1972  से  ठपग्रष्ठ  के  माध्यम  से  आरक्षित
 वन  क्षेत्र  का  अध्ययन  किया  जा  रहा

 क्या  ठक्‍त  तारक्षित  वन  क्षेत्र  में  लगातार  कर्म#आ  रही  ओर

 किक
 तो  वर्ष  1972  में  देश  में  कुल  कितना  वन  क्षेत्र  था  ओर  अब  तक  इसमें  कितने  प्रतिशत

 कमी  आई

 ।।  2

 हु



 7  झ्लावण  1913  लिखित  उत्तर

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  कमल  :  राष्ट्रीय  दूर  संवेदी  एजेंसी  ने
 1984  1972-75  और  1980-82  के  ठपग्रह  आंकड़ों  का  इस्तेमाल  करते  हुए  भारत  के  वन  आच्छादन  का
 स्वतंत्र  कृप  से  केवज़  एक  बार  मृल्यांकन  किया  था  ।  भारतीय  वन  सर्वेक्षण  देहरादून  1981-83  से  दो  वर्षीय  चक्र
 के  आघार  पर  वन  आच्छादन  का  मृल्यांकन  कर  रहा  हे  ।

 भारतीय  वन  देहरादून  ढ़ारा  1981-83  ओर  1985-87  की  अवधि  के  लिए  किए  गए  वन
 खाच्छादन  के  मृल्यांकन  के  अनुसार  वन  आच्छादन  में  लगमग  47.500  हे०  प्रति  वर्ष  की  दर  से
 कमी  आई

 राष्ट्रीय  दूर  संवेदी  एजेंसी  ढारा  1972-75  ओर  1980-82  की  अवधियों  के  लिए  मृल्यांकित  कुल
 बन  आच्छादन  55.51  मि०  हे०  ओर  46.34  मि०  हे०  था  ।  वन  आच्छादन  के  राष्ट्रीय  दूर  संवेदी  एजेंसी
 दारा  ज्ञगाये  गये  अनुमानों  में  कई  गलतियां  थी  और  बाद  में  एजेंसी  ढारा  1980-82  के  संबंध  में  दिए  गए  आंकड़ों
 का  भारतीय  वन  सर्वेक्षण  ढारा  दिए  गए  आंकड़ों  से  मिलान  किया  गया  और  एजेंसी  ढारा  दिए  गए  आंकड़ों  को
 बदलकर  64.20  मि०  है०  कर  दिया  गया  ।

 भूखणए्डों  का  विकास

 860.  ली  विजय  नवल  पाटील  :  क्‍या  शहरी  विकाध्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 रोहिणी  1981  के  अंतर्गत  अब  तक  कितने  आवासीय  भूखण्ड  आबंटित  किए

 गए

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  द्वारा  गत  दो  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  विकसित  किये  गये

 आवासीय  मूखण्डों  की  संख्या  क्‍या

 आवासीय  भूछण्डों  के  आबंटन  के  लिये  अभी  तक  प्रतीक्षा  कर  रहे  पंजीकृत  व्यक्तियों  की  संख्या
 क्या

 सभी  पंजीकृत  व्यक्तियों  का  आबंटन  करने  में  वित्षम्ब  के  क्या  कारण  ओर

 प्रतीक्षा  सूची  के  सभी  व्यक्तियों  को  किस  समय  तक  भूखण्डों  का  आबंटन  कर  दिया
 खायेगा  ?

 शहरी  विकाह्य  मंत्रात्लय  के  राज्य  मंत्री  एम०  41,1761

 वर्ष  रोहिणी
 1989-90  3,834
 1990-91  3,768

 40,116  ।

 आबंटन  करने  में  पश्चिम  दिल्ली  में  पेय  जल  की  मत्त-निर्यास  की  सुविधाओं  का

 अभाव  ओर  बिजली  की  उनुपलब्पता  जो  कि  दिल्ली  नगर  निगम  ओर  दिलल्‍्त्ती  विद्युत  फ्दाय  संस्थान  हारा  मुह्ेया
 की  जानी  और  भूमि  की  उनुपलब्धता  के  कारण  भी  विज्मम्ध  हो  रहा

 भूमि  की  उपलब्धता  की  शर्त  पर  सी  विद्यमान  पंजीकृतों  को  1994-95  के  अन्त  तक  प्लाट

 खार्बटित  किए  जाने  की  आशा  हे  ।
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 शक महानगरों  में  नशीली  रुवाओं  की  ल्िक्ती  पर  शोक

 861.  प्रो०  राम  कापसे  :  क्‍या  कल्याश  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  27  1991  के  इंडियन  एक्सप्रेस  मेंਂ  प्लेजेज  टू  शन  डग्सਂ
 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  देश  में  नशीली  दवाओं  के  सेवन  पर  रोक  लगाने  के  लिए  कोई  कदम
 उठाए  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  हे  तया  महानगरों  में  नशीली  दवाओं  के  ठाठेघ  ष्यापार  में  लिप्ल
 कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ़तार  किया  गया  ?

 कल्याश्र  मंत्री  सीताराम  हां  ।

 तथा  स्वापक  औषधि  तथा  संवेदनमन्दक  पदार्थ  1985  तथा
 स्वापक  ओऔषध  एवं  संवेदनमन्दक  पदार्थ  अवेध  व्यापार  निवारण  1988  देश  में  लागू
 है  ओर  संबंधित  एजेन्सियों  द्ारा  क्रियान्वित  किए  जा  रहे  हैं  ।  नशीले  पदार्थों  के  दुरूपयोग  से  निपटने  के  लिए
 एक  व्यापक  बहुआयामी  कार्यनेति  अपनाई  गई  हे  ।  कल्याण  मंत्रालय  द्वारा  प्रायोजित  मद॒य  निषेघ  तथा  नशीले
 पदार्थों  के  दुरूपयोग  की  रोकथाम  के  लिए  स्वयंसेवी  संगठनों  को  सहायता  की  योजना  के  अन्तर्गत  नशीले  पदार्थों
 के  व्यसनियों  को  निर्ष्यसन  तथा  उत्तरवर्ती  देखभाल  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए  राज्यों  तथा  संघ  राज्य

 क्षेत्रों  में  112  परामर्श  44  निर्ष्यसन  केन्द्रों  तथा  10  उत्तरवर्ती  देखभाल  केन्द्रों  की  स्थापना  की  गई  हे  ।

 इसके  सरकार  स्वेच्छिक  संगठनों  तथा  प्रचार  माध्यमों  के  जरिए  नशीले  पदार्थों  के  दुरूपयोग  के

 दुष्प्रभावों  के  सम्बन्ध  में  सार्वजनिक  चेतना  पैदा  कर  रही  हे  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  1991  की  अवधि  के  दोरान  महानगरों  में  गिरफ़तार  किए  गये
 व्यक्तियों  की  संख्या  इस  प्रकार  हे

 _..  मारतीय  विदेशी

 दिल्ली  610  15

 कलकत्ता  36  1

 बम्नई  141  33

 मद्रास  154  9

 महानगरों  में  ओऔद्योगिक  प्रदूषण

 862.  श्री  मोष्ठम्मद  अली  अशरफ  फ़ातमी  :  क्‍या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  हे  कि  कलकत्ता  और  चार  ओद्योगिक  प्रद्दूषण  से

 अत्यंत  प्रभावित  हुए

 यदि  तो  इन  महानगरों  में  से  प्रत्येक  में  प्रदूषण  के  लिए  जिम्मेवार  मिलों  ओर  कैक्टरियों  के
 नाम  क्या  ओर

 सरकार  ढारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  ऐसी  दोषी  पाई  गई  मिलों  ओर  फेक्टरियों  के  विरूद्ध  क्या
 कार्रवाई  की  गई  ह े?
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 पर्यावरण  और  वन  मंत्रात्तय  के  राज्य  मंत्री  कमत्त  हां  ।

 ओर  सरकार  ने  अत्यधिक  प्रद्षण  फेल्ाने  वाले  17  ठद्योगों  की  पहचान  की  जिनमें
 लौह  ओर  थर्मल  पावर  जस्ता  और  प्रगालक  ताम्भा

 एल्यूमिनियम  तेल  शोधक  लुगदी  और  अनिवार्य  रंग  और  र॑गाई
 हण्टरमीडिएट्स  ,  चर्मशोधनशालाएँ  फरर्मेस्यूटिकल्स  ,  चीनी  ओर  मे  द्यनिर्माणशालाएं
 आते  हे  ।  चार  महानगरोा  मर॒  प्रदूषण  फेलाने  वाली  इकाहयो  क॑  नाम  सरकार  के  पास  उपलब्ध
 नहीं  है  ।

 प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कदमों  में  निर्मनलस्थित  शामिल  हें  न
 1...  पर्यावरण  अधिनियम  1986  के  तहत  बहिख्राव  और  उत्सर्जन  मानक  निर्धारित  किए

 गए  हैं  ।

 2.  परिवेशी  वायु  गुणवत्ता  ओर  एरिवेशी  जलन  गुणवत्ता  मानीटरिंग  केन्द्रों  के  नेटवर्क  स्थपित  किए
 गए  हें  ।

 3.  उद्योगों  के  स्थान  निधरिण  और  प्रचालन  के  लिए  एयविरणीय  दिशानिर्देश  तेयार  किए
 गए  हैं  ।

 4...  बहिस्रावों  ओर  उत्सर्जनों  के  विसर्जनों  को  निर्धारित  सीमाओं  में  रखने  के  लिए  उद्योगों  को  राज्य

 प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्डों  की  सहमति  अपेक्षाओं  का  पालन  करने  के  लिए  कहा  गया

 5...  अत्यधिक  प्रदूषण  फेलाने  बाले  ।7  उद्योगों  के  प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए  राज्य  सरकारों  के  परामर्श
 से  एक  समयबद  कार्य  योजना  तेयार  की  गई  हे  और  इस  संबंध  में एक  अधिसूचना  जारी  की  गई
 हे  जिसके  उन्तर्गत  प्रदूषण  फेलाने  वाली  इकाहयों  से  3।  1991  तक  निर्धारित  मानकों
 का  पालन  करने  की  उपेक्षा  की  गई  है  ।

 5  अंघुआ  मजदूरों  संबंधी  आयोग

 863.  श्री  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बंघुआ  मजदूरों  की  समस्याओं  पर  विचार  करने  लिए  एक  राष्ट्रीय  आयोग

 गठित  करने  का  और

 यदि  तो  सत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के०  ओर  इस  आशय के  प्रस्ताव  की  जाँच

 की  जा  रही  हे  ।

 पुष्कर  घाटी  में  रेतीले  टीलों  का  प्रभाव

 864.  ज्ली  गिरधारी  ल्ञाल  क्‍या  पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  गुलामों  की  खेती  के  लिए  प्रसिद्व  पृष्कः  घाटी  रेतीले  टीलों  से  प्रमावित  हो  रही
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 (a)  यदि  तो  रेतीले  टीलों  से  कितना  क्षेत्र  प्राण  ठ  हुआ  जोर
 इस  आरे  में  क्‍या  सुघारात्मक  कदम  ठठाए  गए

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  कमल  हां  ।

 सुद्दर  संवेदी  तकनीकों  का  ठपयोग  करके  1986  में  किए  गए  सर्वेक्षण  के  अनुसार  रेतीले  टीलों  से
 665  वर्ग  किल्लोमीटर  क्षेत्र  प्रभावित  हुआ

 हस  संबंध  में  किए  गए  सुधारात्मक  ठपायों  में  घाटी  में  वनरोपंण  जल
 पर्यावरणीय  जागरूकता  पेदा  करना  ओर  प्राकृतिक  संसाधनों  के  संरक्षण  एवं  प्रश्नन्थ  के  लिए  अनुसंघान  को

 बढ़ावा  देना  शामिल  हे  ।

 औद्योगिक  इकाइयों  में  तालाबंदी

 865.  श्ली  चन्ट्रजीत  यादव  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  -

 पिछले  महीनों  के  दोरान  तालाबंदी  घोषित  करने  वाली  ओद्योगिक  इकाइयों  की  संख्यः  का
 राज्यवार  ब्योरा  क्‍या  हे

 खालाबंदी  के  कारण  कितने  श्रमिक  बेरोजगार  हो  गए  ओर

 इन  इकाहयों  को  फिर  से  चालू  करने  और  बेरोजगार  हुए  श्रमिकों  को  रोजगार  देने  के  लिए  सरकार
 क्‍या  कदम  उठा  रही

 भ्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के०  :  ओर  उपलब्ध  नवीनतम  सूचना  के
 आधार  पर  जनवरी  से  1991  के  दोरान  100  या  100  से  अधिक  श्रमिक  नियोजित  करने  वाली  औद्योगिक
 इकाइयों  में  घोषित  की  गई  तालाबंदियों  और  ठन  तालाब॑दियों  से  प्रभावित  होने  वाले  श्रमिकों  की  संख्या  दशनि
 वाला  विवरण  संलग्न  हे  ।

 ओच्चोगिक  संबंध  तंत्र  केन्द्र  तथा  राज्य  दोनों  ही  स्तरों  पर  संराघन  और  माध्यस्थम  के
 माध्यम  से  औद्योगिक  विधादों  का  निपटान  करने  के  लिए  कार्रवाई  करता  हे  ।  केन्द्रीय  राज्य  सरकारों

 समुचित  पुनर्वास  पेकेजों  के  माध्यम  से  बंद  पड़ी  रूर्ण  तथा  बरिमार  इकाइयों  को  फिर  से  खोलने  के  लिए  भी
 कार्रवाई  करती  हैं  ।

 विवरण

 जनवरी-जून  ,  1991  के  दीरान  100  या  100  स्ले  अधिक  अमिक  नियोजित  करने  वाली  ओद्योगिक
 इकाइयों  द्वारा  धोधित  की  गई  तालाबंदियों  और  ताज़ाब्ंदियों  धे  प्रभ्ग्रवित  श्रमिकों  की

 राज्य  बार  चछया

 तालाबंदियों  प्रभावित
 की  संख्या  श्रमिक

 आन्ध्र  प्रदेश  65  54.973

 अरूणाचल  प्रस्ता  नम  ा
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 विवरण--जारी
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 मलेरिया  नियंत्रण  पर  शोध

 866.  श्लरीमति  गीता  मुख्यर्जी  :  क्या  स्वास्थ  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  कनेडा  के  एक  वैज्ञानिक  ने  नारियल  उप-उत्पाद  को  मच्छरों  के  लावीओं  को  कम  करने  में
 सहायक  पाया  हे  जैसा  कि  16  1991  की  राजस्थान  पत्रिका  में  छपा

 क्या  सरकार  का  मच्छरों  से  उत्पन्न  संकट  से  निपटने  हेतु  भारत  में  भी  ऐसा  शोध  कराने  की  कोई
 योजना

 क्‍या  सरकार  को  डी०  डी०  टी०  के  प्रति  मलेरिया  मच्छरों  में  अत्यधिक  प्रतिरोधी  क्षमता  विकसित
 होने  तथा  घूमिगत  जल  ओर  पर्यावरण  में  डी०  टी०  टी०  प्रदूषण  खतरनाक  स्तर  तक  पहुँचने  के  बारे  में  जानकारी

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कोन  से  वेकल्पिक  कदम  उठाए  गए  हें/उठाए  जाने  का

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी«  के  तारादेवी
 :  ऐसे  नारियल  उप-उत्पाद  के  बारे  में  कोई  सूचना  उपलब्ध  नहीं  हे  जिसके  इस्तेमाल  से  मच्छर

 लार्वाओं  को  कम  किया  जा  सकता  तथापि  नारियल  के  कुछ  उप-उत्पादों  को  बी०  टी०

 ध्यूरिनजिएन्सिस  नामक  बेक्टीरिया  को  ठगाने  के  लिए  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  हे  ओर  इसका  प्रयोग
 मलेरिया  जैसे  विभिन्‍न  वेक्टर  जनित  णऐगों  के  वेक्टर  नियंत्रण  के  लिए  लम्बे  समय  से  किया
 जाता  रहा  हे  ।

 और  भारत  में  पहले  डी  वेक्टर  कन्टोल  रिसर्च  पांडिचेरी  में  लावनाश्षक  अनुसंघान
 किये  जा  रहे  हैं  ।  भारतीय  आयुर्विज्ञान  अनुसंधान  परिषद  मच्छरों  को  बढ़ने  से  रोकने  हेतु  विभिन्‍न  पादपीय

 तत्वों  का  पता  लगाने  के  विषय  में  शोध  आयोजित  कर  रही  हे  ओर  उसे  बढ़ावा  दे  रही  भारत  में
 प्रयोगशालाओं  और  संवर्धन  का  दांचा  उपलब्ध  होते  हुए  इस  बेक्टीरिया  के  बीजाणुओं  को  नारियल
 में  इंजेक्ट  करके  बी०  टी०  आई०  उगाने  के  नवीन  तरीके  अपनाना  आवश्यक  नहीं  जैसा  कि  पत्रिका  में  बताया
 गया  हे  ।

 नहीं  ।  डी०  डी०  टी०  के  प्रति  मलेरिया  मच्छरों  में  प्रतिरोधी  क्षमता  का  विकास  नहीं  हुआ  हे

 परन्तु  यह  एक  ऐसा  मच्छर  हे  जो  ऐसे  रोग  को  फेलाता  हे  जिसमें  ही०  डी०  टी०  के  प्रति  प्रतिरोधी  क्षमता
 विभिन्‍न  स्तरों  पर  पाई  जाती  हैं  ।

 मलेरिया  अनुसंघान  दिल्ली  ने  अनेक  वर्षों  के आधारभूत  ओर  व्यावद्ारिक  अनुसंघान  के
 परिणामस्वरूप  मलेरिया  नियंत्रण  के  एक  जैव-पर्यावरणिक  नौति  तेयार  की  हें  ।  इस  तकनीक  में
 कीटनाशकों  का  या  तो  बिल्कुल  ही  इस्तेमाल  नहीं  होता  या  केवल  विशेष  परिस्थितियों  में  होता  हे  ।  इसमें  लार्वा
 को  कम  करने  के  लिए  मेकेनिकल  तरीकों  जैसे  भूमि  का  स्तर  बराबर  करना  ओर
 बायोलॉजिकल  कारकों  का  प्रयोग  लार्वा  को  अपनाकर  मच्छरों  की  वृद्दि  के  स्थानों  मेंਂ  कमी  लाने
 पर  ब्त  दिया  गया  हे  ।  इस  नीति  की  सफलता  विभिन्‍न  स्तरों  के  स्थानिकमारी  वाक्ते  विभिन्‍न  भू-पारिस्थितिकी
 के  क्षेत्रों  में  देखी  गई  हे  ।
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 भ्री  द्वारका  नाथ  दाद्म  :  अध्यक्ष  यश्षपि  ग्रामीण  विद्यतीकरण  राज्य  का  मामला  हे
 फिर  भी  केन्द्र  इससे  ठापना  उत्तरदायित्व  एकदम  अलग  नहीं  कर  सकता  ।  ठसम  की  बरक  विशेषकर

 दृरदराज  के  गावों  तथा  चाय  बागानों  में  ग्रामीण  विद्यतीकरण  बहुत  घीमा  हो  रडा  हे  ।  दूसरी  तरफ  मिट्टी  के  तेल
 के  मूल्य  बदलते  रहते  हे  ओर  कप्मी  कभी  तो  यह  स्थानीय  बाजार  में  प्रनुपलब्ध  रहता  है  ।

 इसलिए  प्रामीण  कल्याण  योजना  के  तह्ठत  विद्युत  प्राधिकरण  ग्रामीण  विद्युतिकरण  की  प्रक्रिया  तीव्र  करने
 के  साथ  साथ  आम  जनता  के  लाभ  हेतु  प्रत्येक  घर  में  निश्चित  ख़पत  के  साय  तीन-तीन  प्वाइंट
 लगाए  जाए  ।

 क्या  माननीय  मंत्री  महोदय  हस  संबंध  में  यथा  शीघ्र  आवश्यक  कार्यवाही  करेंगे  ?

 कावेरी  जल  विवाद  के  बारे  में

 श्ली  पी०  नारायशान  :  अध्यक्ष  भारत  सरकार  ने  कल  कावेरी  जल
 विवाद  न्यायाधिकरण  के  अन्तरिम  आदेश  को  उच्चतम  न्यायालय  के  पास  ठसके  विचार  जानने  हेतु  प्रेजा  है  ।
 सरकार  को  इसे  भेजने  की  कोई  जरूरत  ३  क्‍योंकि  उच्चतम  न्यायालय  पडले  ही  इस  मामले  पर  कार्यवाही
 कर  चुका  हे  ।

 इस  न्यायाधिकरण  की  शक्त्तियों  और  अधिकार  की  वेधता  के  बारे  में  उच्चतम  न्यायालय  पहले  ही
 अपना  फेसला  दे  चुका  हे  ।  अब  भारत  सरकार  ने  यही  मामला  उच्चतम  न्यायालय  के  पास  भेजा

 यह  व्यर्थ  हे  ।
 टः

 में  समझताਂ  हूं  कि  यह  प्रेषण  तो  बहानेबाजी  हे  ।  हस  मामले  भें  देरी  करने  तथा  तमिलनाडु  को  न्याय  देने
 में  देरी  करने  का  यह  एक  बहाना  हे  ।  प्रधान  मंत्री  ने  तमिलनाडु  के  साथ  बहुत  अन्याय  किया  हे  ।  वह  संविधान
 का  उल्लंघन  करके  कर्नाटक  सरकार  की  मदद  कर  रहे  हैं  जो  कि  पहले  ही  गलती  पर  हे  ।  प्रधान  मंत्री  को
 कर्नाटक  सरकार  के  अध्यादेश  को  उच्चतम  न्यायालय  के  विचार  हेतु  प्रेषित  करना  चाहिए  था  कि  क्या  यह

 कानून  के  तहत  वेध  हे  या  नहीं  उन्हें  यह  मामला  उच्चतम  न्यायालय  को  प्रेषित  नहीं  करना  चाहिए  था  ।

 ठमिललनाडु  के  ल्लोग  प्रधान  मंत्री  की  इस  कार्यवाही  से  सन्तुष्ट  नहीं  हैं  ।  इसके  कारण  अत्याधिक  आशान्ति  हे  ।
 उगर  इस  मुद्दे  पर  ठच्चतम  न्यायालय  का  मत  प्रधान  मंत्री  को  मिल  जाता  हे  तब  भी  इस  बात  की  क्या  गारंटी
 है  कि  कर्नाटक  सरकार  इस  निर्देश  का  पालन  इसे  किस  प्रकार  लागू  किया  जाए  ?

 इसलिए  इस  स्थिति  में  भी  प्रधान  मंत्री  डस्तक्षेप  कर  सकते  हें  तथा  पुनर्विचार  करके  संविधान  के

 अनुच्छेद  256  का  प्रयोग  करते  हुए  कार्यकारी  आदेश  जारी  कर  सकते

 झी  एस  छिदनाल  :  भारत  सरकार  ने  इस  देश  की  सर्वोच्च  अदालत  ठच्चतम
 न्यायाक्षय  में  इस  मामले  को  प्रेषित  करने  के  लिए  कार्यवाही  की  हे  ।  में  समझता  हूं  कि  इस  संबंध  में  तमिलनाडु
 के  लोगों  को  कोई  भय  नहीं  होना  उन्हें  देश  में  खराब  वातावरण  ठत्पन्न  नहीं  करना  चाडिए  ।  इसलिए

 में  समझता  हूं  कि  इस  मामले  को  सारत  की  ठच्चतम  न्यायालय  में  प्रेषित  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  ठथा
 प्रभान  मैत्री  सही  हें  और  उन्हें  इसे  मान  लेना  चाहिए  ।
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 झ  ठंबाधाल्ू  कावेरी  जल  विवाद  को  कल  ठच्चतम  न्यायालय  को  प्रेषित  किया
 ए्या  4  इसके  कारण  उम्रिलनाहु  राज्य  को  अत्यधिक  क्षोम  हुआ  है  ।  तमिलनाडु  के  लोग  इसके  बिल्कुल  खिल्ताफ

 केन्द्र  सतकार  को  संविधान  के  अनुच्छेद  256  के  अन्तर्गत  शक्ति  प्राप्त  हे  जिसके  वड़  एक  राज्य
 सरकार  को  आदेश  उषवा  निर्देश  जारी  कर  सकती  हे  1  यड  बहुत  स्पष्ट  हे  ।  लेकिन  मुझे  यह  कडते  हुए  खेद डे
 कि  कथित  छानुनवि्धें  न ेइस  मामले  को  ठच्क्तम  न्यायात्नय  को  प्रेषित  करने  के  संबंध  में  सरकार  तथा  प्रधान
 मंत्री  को  गुमराह  किया  हे  ।  अन्तरिम  आदेश  दिए  जाने  के  बाद  कर्नाटक  सरकार  ने  इसे  मानने  से  हन्कार  कर
 दिया  हे  ।  कन्ाटक  के  मुख्य  मंत्री  ने  एक  वक्तव्य  दिया  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  उल्लेख  करना  आवश्यक  नहीं  हे  ।

 झ्री  तंगाजातू  :  यड  सच  हे  ।  में  हसे  ठद्गवत  नहीं  कर  रहा  ।  जब  केन्द्र  सरकार  ने  इस  मामले
 को  उच्चतम  न्यायालय  को  प्रेषित  किय्  हे  तो  कर्नाटक  के  मुख्य  मंत्री  ने  केन्द्र  सरकार  के  इस  अधिकार  पर  प्रशन
 किया  हे  ।  यह  बहुत  मंभीर  मामला  हे  ।  हम  विनयपूर्वक  केन्द्र  सरकार  से  अपील  करते  हैं  कि  इस  मामले  पर
 जागे  कार्यवाही  न  हो  ।  संविधान  के  अनुच्छेद  256  के  तडडत  एक  उवार्ड  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  राज्य
 सरकार  को  निर्देश  देने  की  श्क्त्ति  केन्द्र  सरकार  को  प्राप्त  हे  ।  अगर  उच्चतम  न्यायालय  अपना  निर्णय  देता  हे
 तो  क्‍या  कनटिक  सरकार  इसे  मानेगी  ?  कर्नाटक  के  मुख्य  मंत्री  के  वक्तव्य  के  अनुसार  यह  ठसंभव  हे  ।
 हसलिए  में  केन्द्र  सरकार  से  छआग्रह्व  करता  हूं  कि  वह  कर्नाटक  सरकार  को  तुरन्त  205  टी०  एम०  सी०  जल
 छोड़ने  का  निर्देश

 झी  एस  मल्खिकारजुनयया  इस  सपा  में  यह  मामला  आर  बार  उठाया  गया  हे  ।
 न्यायाधिकरण  ने  एक  अवार्ड  पारित  किया  हे  ।  हस  अवार्ड  के  आध्मर  पर  कर्नाटक  सरकार  ने  संविधान  के

 अनुसार  अध्यादेश  लागू  किया  हे  ।  अब  यह  मामला  उच्चतम  न्यायात्य  को  प्रेष्चित  कर  दिया  गया  हे  ।  ठच्च्तम
 न्यायालय  जो  भी  अन्तिम  आदेश  दे  वह  दोनों  राज्यों  के  लिए  अनिवार्य  होगा  ।  इसलिए  इस  मुद्दे  पर  इतना  शोर
 क्यों

 फिलहाल  ठनके  पास  पर्याप्त  जल  हे  ।

 झी  ठंगाबालू  :  यह  बिल्कुल  गलत  हमारे  पास  पानी  नहीं  हे  ।

 भरी  एस  मत्खिकारजुनयया  :  में  समझता  हूं  कि  उन्हें  बंगाल  की  खाड़ी  में  पानी  छोड़ना  हे  ।  कनाटिक
 सरकार  के  साथ  एक  सो  वर्षों  से  भी  अधिक  समय  से  अन्याय  किया  गया  हे  ओर  अब  यह  समझोता  1974  में

 समाप्त  हो  गया  हे  ।  इन  सब  के  बावजूद  कर्नाटक  सरकार  बहुत  ठदार  रही  हे  ओर  तमिलनाडु  सरकार  को  जल

 दे  रही  हे  ।  हन  बातों  का  फायदा  उठाते  हुए  तमिलनाडु  सरकार  द्वारा  कर्नाटक  सरकार  को  बाध्य  करना  अनुचित
 है  ।  चूंकि  यद्द  मामला  ठच्चतम  न्यायालय  के  पास  चला  गया  हे  तो  अब  ठच्चतम  न्यायालय  इसका
 निर्णय  करेगा  ।

 हु

 प्री  अन्लादाप्मु  इरा  :  प्रधान  मंत्री  ने  कर्नाटक  के  मुख्य  मंत्री  को  पत्र  लिखा  ओर  कानूनी
 मठ  को  स्पष्ट  किया  कि  यद्  खवार्ड  दोनों  राज्यों  पर  प्रभावी  हे  खेर  यद्द  अवार्ड  लागू  करने  की  सल्लाडड  ढी  ।  पी०

 आई०  ओ०  के  माध्यम  से  ये  कतेਂ  खानने  ऐः  बाद  कर्नाटक  सरकार  ने  प्र्कन  मंत्री  से चिचार  विमर्श  किए  बगेर  ही

 तुरन्त  एक  अध्यादेश  रक्यू  कर  दिया  ।  उन्होंने  एक  अध्यादेश  पारित  किया  हे  जिससे  मारत  सरकार  संकोच  में

 पड़  गई  ओर  ठन्होंने  ऋल्ाकमान  को  सृचित  किए  बगेर  ही  अपने  मंत्रिमंडल  को  इसे  स्पष्ट  किया  है  ।  देश
 के  सम्मुख  यदी  रास्ता  क्या  डे  कि  इस  याचिका  के  ठच्चतम  न्यायात्तय  के  माध्यम  से  ययासंभच  क्षेत्र  निफ्टाया

 जाए  ।  में  कापके  माध्यथ  से  सारत  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  वह  ठनकी  इन  भावनाओं  को  व्यक्त  करे

 कि  ठक्ष्चतम  न्यायाततव  प्रतिदिन  के  आधार  पर  इस  मामते  को  तुरन्त  निपटाए  ।

 120



 7  1913
 कावेरी

 के  भार 7  13  है  जल  विवाद  के  बारे  में
 दूसरी  छात  यह  हे  कि  आई०  ओ०  को  यह  खनकारी  स्तौक  नहीं  होने  देनी  चाहिए  थी  ।  वष्द  कर्नाटक

 शरकर  के  नहीं  हैं  ५  उनके  फजिरपट  रहे  जाए  ६  ये०  ऊएे०  No  ने  ग्मुपस  सछेਂ
 लीक  किया  उन्हें  ऐसा  नहीं  करना  चाहिए  ठनके  विरुद्द  कार्यवाही  की  जाए  ।

 झी  देवगोड़ा  :  तमिलनाडु  के  हमारे  मित्र  इस  मामले  को  आज  ठठा  रहे  हैं  ।  यह
 बेबुनियाद  हे  ।  ठनके  हारा  दिए  गए  तर्क  आधारहीन  हें  ।  कर्नाटक  सरकार  ने  एक  उच्यादेश  लागू  किया  हे  ।
 भारत  सरकार  ने  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  लागू  इस  अध्यादेश  के  गुण  दोषों  पर  उच्चतम  न्यायालय  का  मत  मांगा
 है  ।  मुद्दा  कनटिक  सरकार  द्वारा  लागू  अध्यादेश  तक  सीमित  हे  ।

 अभी  तक  कर्नाटक  राज्य  सरकार  ने  केवल  एक  अध्यादेश  लागू  किया  डे  जिसे  उच्चतम  न्यायालय  का
 मत  जानने  हेतु  ठसको  प्रेषित  किया  गया  हे  ।  अन्तरिम  आदेश  को  स्वीकार  करने  का  प्रश्न  अन्ततः  इसके  गुणों
 के  आधार  पर  निषटाया  जाना  हे  ।  अब  मुद्दा  केवल  अध्यादेश  के  बारे  में  हे  जिसे  उच्चतम  न्यायालय  को  प्रेषित
 किया  गया  हे  ।

 हमारे  मित्र  जो  दूसरा  मुद्दा  उठा  रह  हें  वह  कर्नाटक  के  मुख्य  मंत्री  द्वारा  अपने  मंत्रिमंडल  का  विस्तार
 करने  की  अनुमति  मांगने  के  संबंध  में  हे  ।  उन्हें  अपना  मंत्रिमंडल  का  विस्तार  करने  का  पूरा  अधिकार  डे  ।  मेरा
 मत  इस  मुद्दे  पर  आपसे  भिन्‍न  इसके  लिए  तमिलनाडु  के  संसद  सदस्यों  या  किसी  अन्य  की  अनुमति  की
 जरूरत  नहीं  हे  ।  उन्होंने  अपने  अधिकार  के  तहत  मंत्रिमंडल  का  विस्तार  किया  है  और  यह  कोई  मुद्दा  नहीं
 होना  चाहिए  ।

 ञ्ली  घर्नजय  कुमार  जैसा  कि  हम  देख  रहे  हें  यह  मामला  न्यायालय  के
 विचाराघीन  हे  ॥

 अध्यक्ष  +दय  :  आप  कह  सकते  हें  कि  जो  कुछ  अपी  कहा  गया  है  में  उसका  समर्थन
 करता  हूं  ।

 झ्री  घनंजय  कुमार  :  यह  मामला  पहले  डी  न्यायालय  के  विचाराधिन  है  ।  केन्द्र  सरकार  ने
 उच्चतम  न्यायालय  का  मत  लेने  का  निर्णय  लिया  हे  ।  भारत  क॑  राष्टपति  ने  ठच्चतम  न्यायालय  का  मत  जानने
 के  लिए  हस  मामले  को  पहले  ही  उसके  पास  प्रेषित  कर  दिया

 हम्न  देखते  हें
 कि  हस  समस्या  के  तीन  पहलू  हें  ।  एक  तो  कानूनी  मुद्दा  हे  ।  दूसरा  हस  मामले  के  तथ्य

 हें  ।  तीसरा  राजनेतिक  मुद्दा  हे  ।  तमिलनाडु  से  मेरे  मित्र  इस  राजनेतिक  पहलू  पर  अब  अधिक  उत्तेजित  तथा
 चिन्तित  हैं  ।

 यद्यपि  भारत  सरकार  इस  दुविधा  में  हे  कि  कर्नाटक  के  मामले  का  समर्थन  किया  जाये  या  तमिलनाडु  मिलनाडु
 मुझे  पूरा  विश्वास  हे  कि  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी-जो  बहुत  समर्थ  नेता  हे-दोनों  राज्यों  को  संतुष्ट  करने  में
 सफलक्ष  होंगे  ।  वे  दोनों  मुख्यमंत्रियों  की  बेठक  बुलायेंगे  ओर  बहुत  उपयुक्‍त  समझोता  करेंगे  ।  उन्हीं  बातों  को
 बार  बार  दुष्दराने  के  स्थान  पर  में  यह  कहूंगा  कि  इससे  मुझे  शाहलाक  की  कहानी  याद  आतो  हे  ।  मेरे  मित्र
 अपना  डिस्सा  मांग  रहे  हें  किन्तु  हम  यह  उन्हें  रक्‍त  की  एक  बूंद  गिराये  बिना  देने  के  लिए
 विवश  हें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वादविवाद  में  कटुता  न  लायें  ।

 झी  वी  घानंजय  छुमार  :  हम  न्यायाधिकरण  के  आदेशों  का  पालन  करने  के  लिए  तेयार
 न्यायाधिकरण  का  अन्तिम  निर्णय  चाहे  जो  भी  हम  प्रतीक्षा  करने  के  लिए  तेयार
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 है  रशिहका  थय्यर  ..  जरिथ  ऋजोटटक  जल  विवाद  न्यायाधिकरण  के  अन्तरिम

 प्रेच्चाट  की  वेधतास  से  संतुष्ट  नहीं  तो  कर्नाटक  सरकार  को  इस  बात  की  छूट  है  कि  वह  अपीक्ष  के  लिए
 सर्वोच्च  न्यायालय  जाये  ।  इसके  स्थान  पर  भारत  सरकार  ने  कर्नाटक  सरकार  का  कार्य  किया  ।  हमें  न  केवल
 ठस  न्याय  से  वैचित  रखा  गया  जो  सर्वोच्च  न्यायालय  के  विशिष्ट  निदेशों  के  आघार  पर  न्यायाधिकरण  हमें  देने
 वाला  था  अपितु  अब  हमें  भारत  सरकार  का  न्याय  भी  नहीं  दिया  जा  रहा  है  जो  इसका  कर्तव्य  हे  ।  सरकार  ऐसा
 क्यों  नहीं  कर  सकती  ।  सभा  में  खड़े  होकर  में  यह  कह्दता  हूँ  कि  इसने  न्‍्यायाघिकरण  के  अन्तरिम  पंचार  को

 ग्रधिसृचित  करना  ठचित  इसलिए  नहीं  समझा  क्योंकि  न्‍्यायाधिकरण  का  आदेश  उसकी  तिथि  से  डी  बाध्यकारी
 था  ?  और  जब  तक  या  न्यायाधिकरण  अपना  आदेश  या  सर्वोच्च  न्यायालय  उस  आदेश  का  स्थागत  नहीं  कर  देते
 तब  तक  कनटिेक  सरकार  और  तमिलनाड़  सरकार  का  यह  कर्ठष्य  होगा  कि  वे  उस  आदेश  का  पालन  करें  ।
 भारत  सरकार  अब  इस  आदेश  को  लागू  न  करने  के  लिए  स्पष्ट  रूप  से  कनटिक  सरकार  के  साथ  सांठगांठ  कर
 रही  हे  ।  वे  भी  सभा  में  इस  बात  को  स्पष्ट  नहीं  कर  रहे  हैं  कि  इस  आदेश  का  पालन  करना  उनका  कर्तव्य  है  ।

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  ये  कंबल  दो  राज्यों  का  मसला  नहीं  हो
 सकता

 श्री  राम  विलास  पासवान  अध्यक्ष  में  प्वायंट  आफ  प्रोपराइटी  पर  खड़ा  हुआ  हूँ  ।  मेरा

 इससे  मतलब  नहीं  हे  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  एक  मंत्री  ने  केन्द्र  सरकार  के  डिसीज़न  के  खिलाफ

 वक्तव्य  दिया  हे  :--
 अध्यक्ष  महोदय :  देखिए  पासवान  जी  .  .

 -

 श्री  रखि  राय  अध्यक्ष  में  यह  सवाल  पृछना  चाहता  हूं  कि  मंत्रिमण्डल  की

 कैबिनेट  की  एक  सामूहिक  जिम्मेदारी
 हे  ।  असल  में  आपको  ताज्जुब  होगा  कि  काऊंसिल  आफ  मिनिस्टर्स  के

 एक  सदस्य  श्री  राम  मूर्ति  ने  ब्राकायदा  सुप्रीम  कोर्ट  के  काबेरी  वाटर  के  बारे  में  लिखा  हुआ
 हे

 -

 अध्यक्ष  महोदय  :  उस  विषय  में  समाचार  पत्रों  में  विरोधी  ख़बरें

 श्री  रखि  वे  इस्तीफा  न  देकर  बाकायदा  एक  आम  बयान  दिया  है  सरकार  के  फेसले  के  खिलाफ  ।

 मैं  भारत  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  हमारे  ढाऊस  के  लीडर  से  कि  क्या  श्री  राम  मृर्ति  जी  इस्तीफा  दिये

 अखबार  में  केबिनेट  से  ६स्तीफा  देने  के  बारे  में  कोई  संभावना  नहीं  डे  लेकिन  केबिनेट  की  ब्राकायदा  जो

 कलेक्टिव  रेसपासिबिलटी  हुआ  करता  उसके  खिलाफ  जाकर  के  सरकार  के  खिलाफ  आम  बयान  दिया  है  तो

 मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  प्रधान  मंत्री  जी  आयें  सदन  में  और  बतायें  कि  सारा  काम  कलेक्टिव

 रेस्पाॉसिबिलटी  के  खिलाफ  जा  रहा  है  ।  इसलिए  में  आपसे  निवेसन  करना  चाहता  हूँ  ओर  यद्  जानना  चाहता  हूँ
 कि  श्रीराम  मृति  कॉसिल  ऑफ  मि।नेस्टर्स  के  सदस्य  हैं  या

 अध्यक्ष  मष्ठोदय  :  श्री  पासवान  जी  ओर  कापसे  जी  यही  मुद्दा  ठठाना  चाहते  हें  ?

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  उध्यक्ष  मेंने  पहले  मी  कष्ठा  था जिस  समय  शुरू  हुआ  था  कि  में

 प्वाइंट  ऑफ  प्रोपरायटी  पर  खड़ा  हुआ  हूँ  ।  यदि  मुझे  सुन  लिया  डोता  तो  डिस्कशन  होने  की  ज़रूरत  नहीं  थी  ।
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 7  श्रावण  1913  कावेरी  जल  विवाद  के  बारे  में

 हमारा  सिर्फ  हतना  ही  कहना  हे  ओर  साफ  तौर  पर  ठस  दिन  कहा  था  कि  तमाम  विपक्ष  की  तरफ  से  ओर  में
 समझतठा  ई  कि  टेज़ेरी  बेंचेज़  के  ज्ञोग  मी  सहमत  थे  और  हम  ल्ञोगों  ने  आग्रह्व  किया  था  प्रधान  मंत्री  जी  से  कि
 स्टेट  कॉसिल  की  बेठक  बुला  ले  हम्मीजिएटली  ओर  इस  समस्या  का  समाघान  करें  लेकिन  जो  सबसे  महत्वपूर्ण
 मुद्दा  हे  में  प्वांडट  ऑफ  प्रॉपरायटी  पर  छड़ा  हूँ  जिसके  संबंध  में  श्री  रवि  राय  ने  ध्यान  आकृष्ट  किया  हे
 कि  केबिनेट  के  एक  सदस्य  ने  छुले  आम  आज  के  समाचाएपत्रों  में  सभी  जगह  पर  हेडलाईनस  न्यूज़  छपा  हे  कि
 केन्द्रीय  सरकार  के  इस  मामले  मे  उन्होंने  आलोचना  की  है  ।  यह  इनका  मामला  है  और  सरकार  को  निपटना
 चाहिये  कि  दोनों  स्टेट्स  में  किस  तरीके  से  बंटवारा  हो  न  हो  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  की  म॑ंत्रिपरिषद््‌  का  एक
 सदस्य  खुले  आम  सरकार  की  नीति  की  आलोचना  करता  हे  ।  में  आपके  माध्यम  से  जानना  चाहता  हूं  कि  सदन
 के  नेता  यह  अतायें  कि  मंत्रिपरिषद  में  वे  हें  या  उन्होंने  हस्तीफा  दे  दिया

 अध्यक्ष  मष्ठटोदय  :  श्री  कापसे  आप  भी  इस  विषय  पर  बोलना  चाहते

 श्री  राम  कापसे  :  में  कोल  व  शकघर  की  पुस्तक  के  पृष्ठ  संख्या  586  से  एक  बहुत
 महत्वपूर्ण  वाक्य  को  उद्बत  करना  चाहूंगा  ।  इसमे  लिखा  हे  :--

 तरह  यदि  प्रधान  मंत्री  को  पता  चलता  हे  कि  उनके  किसी  सट्टकर्मी  के  विचार  या  गतिविधियां  उन्हें
 उजीब  स्थिति  में  डाल  रही  हे  तो  वे  उनसे  हस्तीफा  मांग  सकते

 श्री  राम  मूर्ति  पूरे  मंत्रालय  में  उलझने  पेदा  कर  रहे  हें  ।  श्री  चिदम्बरम  ओर  श्री  अरुणाचलम  सभी  उसी  समस्या
 का  सामना  कर  रहे  हैं  में  मामले  के  गुणदोषों  की  जाँच  करना  नहीं  चाहता  ।  किन्तु  मंत्री  जी  के  बारे
 में  कया  कहा  वे  उलझनें  पेदा  कर  रहे  कृपया  उन्हें  इस्तीफा  देने  के  लिए  कहें

 झ्ी  मनोर॑जन  भक्त  :  अध्यक्ष  एक  प्रेस  रिपोर्ट  में  यद्द  बताया  गया  था
 कि  उत्तर  प्रदेश  के  भारतीय  किसान  यूनियन  के  ने  हथियार  प्राप्त  करने  के  लिए  पंजाब  के  ठग्रवादियों  से
 संपर्क  किया  हे  ।

 भी  बाह्मुदेव  आचार्य  कावेरी  मामले  पर  हमारे  उापने  विचार

 हें
 झी  ज्ञाल  कृष्ण  आडवाणी  हम  इस  मामले  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया

 जानना  चाहते  हें
 मानव  संस्ाध्मम  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  कई  लगगों  ने  ठसके  बारे  में  रिपोर्ट्स  पढ़ी  हें  ।

 किन्तु  में  समझता  हूँ  कि  समा  और  स्वयं  माननीय  सदस्य  के  लिए  यद्ट  ठचित  होगा  कि  पहले  इस  रिपोर्ट  की
 जाँच  कराबे  और  तभी  कोई  टिप्पणी  करें

 भरी  बसुदेव  आचार्य  :  यह  मात  सभी  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  हुई  हैं  ओर  इसका  खण्डन  नहीं  हुआ
 है

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मनोर॑जन  मकक्‍त  ।
 अध्यक्ष  महोदय  :  केवल  श्री  मकक्‍त  की  बात  रिकार्ड  की  जायेगी

 )*

 और  मनोर॑जन  भकत्त  :  प्रेस  के  एक  अनुभाग  में  यड  बताया  गया  हे  कि  बी  के  यू  नेता  ने  हथियार  प्राप्त

 करने  के  लिए  पंजाब  के  ठग्रवादियों  से  संपर्क  किया  हे  .  .  .  .  में  झहता  हूं  कि  गृष्  मंत्री  स्वयं  इस
 संबंध  में  एक  वक्तव्य  सं

 *  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया



 ड़  जल  विवाद  के  बार  में  29  1991 ——  कानमਂ  ——
 ।

 भरी  रवि  राय  :  अध्यक्ष  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  सवात्त  हे  ।  अर्जुन  सिंह  जी  के  बयान  के  बाद  में  सदन
 में  इस  बुनियादी  सवाल  को  ठठाना  चाहता  हूँ  क्‍यों  कि  12  घण्टे  डो  गये  हें  ।  राम  मरुर्ति  जी कल  राठ  को  बयान
 दिये  जो  आज  के  अखबारों  में  छपा  ठार्जुन  सिंह  जी  ठप्ती  कह  रहे  थे  कि  उनके
 पास  कोई  संवाद  नहीं  हे  ।

 झी  राम  विलाहम  पाश्मतवान  :  हेडलाइन्स  में  आया  हे  वह  समाचार  ।

 प्री  रवि  राय  :  इसका  मतलब  हे  कि  कल  उन्होंने  बयान  दिया  होगा  ।  राम  मूर्ति  जी  कॉसिल  ऑफ
 मिनिस्टर्स  के  सदस्य  हैं  ओर  हमें  लगता  हे  कि  वे  दिल्ली  में  ही  मौबृद  हैं  ।  कल  उन्होंने  जो  आम  बयान  दिया

 जो  आज  प्ुबद्द  सारे  देशवासियों  के  सामने  आ  चुका  प्रधान  मैत्री  जी  सदन  में  मोजूद  नहीं  हे  और  अर्जुन
 सिंह  जी  कह  रहे  थे  कि  उन्हें  पता  नहीं  हे  कि  उन्होंने  ऐसा  बयान  दिया  हे  या  नहीं  दिया  में  आपके  माध्यम
 से  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  एक  अष्ठम  सवाल  बुनियादी  सवाल  राम  मूर्ति  जी कॉसिल  ऑफ  मिनिस्टर्स
 के  एक  सदस्य  आप  उन्हें  सदन  में  बुलवाइये  ताकि  सारा  सदन  ठनको  सारा  देश  जान  सके  कि
 वास्तविकता  क्‍या  उन्होंने  हस्तीफा  दिया  है  या  नहीं  ।  यह  बहुत  अहम  सवाल

 श्री  ज्ञाल  कृष्ण  आडवाणी  :  अध्यक्ष  जीरो-आँवर  में  बाकी  जो  सवाल  उठाये  जाते
 उनके  जरिये  जनरली  व्यू  प्वाइंट  एक्सप्रेस  हो  जाता  हे  लेकिन  आज  जो  सवाल  उठा  ठसका  सांवेघानिक

 व्यवस्था  से  सीधा  सम्बन्ध  हे  ।  ठसके  बारे  में  केवलमात्र  विपक्ष  के  लोग  अपनी  राय  रख  दें  ओर  मामला
 दफ्प्र  मान  लिया  यह  नहीं  हो  सकता  ।  सदन  के  नेठा  ने  जो  बयान  दिया  वह  प्री  संतोषजनक  नहीं  हे  ।
 हस  मामले  में  में  कोट  करना  चाहता  हूँ  कि  रेसपाँसिबिलिटीਂ  का  अर्थ  क्‍या  हे
 मैत्रिमण्डल  सामृहिक  रूप  से  हस  समा  के  प्रति  उत्तदायी  हे  और  सामृहिर  उत्तरदायित्व  का  सार
 यह  हे

 नीति  चर्चा  के  स्तर  पर  हो  तो  कोई  मंत्री  अपनी  विसट्ठमति  व्यक्त  करने  के  लिए  स्वतंत्र  हे  ।

 किन्तु  जब  कोई  निर्णय  ले  लिया  जाता  हे  ठो  प्रत्येक  मंत्री  से आशा  की  जाती  हे  कि  मिना  किसी  आपत्ति
 के  वह  इसको  माने  ।  इसलिए  किसी  जो  नीति  संबंधी  मामलों  में  प्रधानमंत्री  से सहमत  नहीं  है  या
 मंत्रिमंडलीय  निर्णय  को  समर्थन  करने  को  तेयार  नहीं  के  लिए  एक  मात्र  विकल्प
 त्यागपत्र  देना  हे  ।

 वही  एकमात्र  विकल्प  हे  ।  और  इस  स्थिति  में  मुझे  विश्वास  हे  कि  पिछले  4-5  दिनों  से  लगातार  इस  विषय
 पर  सदन  में  चर्चा  होती  रही  हे  और  सरकार  में  मी  चर्चा  होती  रही  होगी  और  सुप्रीम  कोर्ट  को  यह  मामला

 अनुच्छेट  143  के  अधीन  रेफर  करने  से  पहले  म॑त्रिमण्डल  में  भी  इसकी  चर्चा  हुई  ठस  समय  उन्होंने
 अपनी  कोई  राय  दी  होगी  डिसेंट  तो  यह  उनका  अधिकार  लेकिन  एक  बार  यह  निर्णय  हो  गया  ओर

 सुप्रीम  कोर्ट  मेਂ  जब  यह  चला  ठसके  बाद  इस  प्रकार  का  बयान  देने  वाले  को  इस्तीफा  देने  के  अज्ञावा  कोई
 चारा  बचता  नहीं  ।  या  तो  जेसा  आपने  इसके  करे  में  दो  ओपिनियन  दो  रिपोर्ट  हें  उन्होंने  कष्ठा  कि
 नहीं  अच्छा  होगा  कि  तुरन्ः  ठनको  यहां  पर  बुलवाया  जाए  ओर  उनसे  स्पष्टीकरण  लिया  अन्यथा
 उनको  इस्तीफा  देना  चाहिए  ।

 झी  शामविलादश  पाश्चवान  :  अध्यक्ष  आप  इस  सदन  के  गार्डियन  हैं  ।  आप  सारे  कर्तव्यों  का

 पाक्षन  करने  के  लिए  यहां  ठपस्थित  हैं  ।  आपके  सामने  सावेिधानिक  पहलू  हे  ओर  सबसे  भ्रेस्ट  तरीका  तो  यड  हे
 कि  छो  श्रम  राज्य  मंत्री  श्री  राममूर्ति  जी  हें  जिनके  नाम  से  स्टेटमेंट  निकज्षा  क्योंकि  सदन  के  नेता  यदि  साफ
 कहते  कि  उन्होंने  नहीं  तो  एक  बात  समझ  मे  क्ेकिन  ये  यह  भी  नहीं  कह  रहे  हैं  कि  उन्होंने
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 नहीं  क्या  हे,बयान  दिया  हे  कि  नहीं  ।  कई  अख्कारों  में  ठनका  बयान  निकला  हे  ओर  ठसमेਂ  ठन्होंने  सरकार
 की  साफ-साफ  आलोचना  की  हे  ।  इसलिए  अध्यक्ष  आप  संरक्षक  में  आपके  माध्यम  से  आग्रह
 करना  चाहता  हूँ  कि  सम्बन्धित  मंत्री  को  बुलाया  ठनसे  यहां  स्पष्टीकरण  लिया  जाए  और  वे  यहां  इससे
 डिनाई  यदि  वे  इससे  डिनाई  नहीं  करते  हैं  कि  बयान  नहीं  दिया  तो  फिर  वे  म॑त्रीमण्डल  के  सदस्य  हैं
 कि  यह  सदन  को  बतलाना  चाहिए  ।

 7  भ्रावण
 A.  30  खल  रेषवाद  के  झरे  फें

 भ्लरी  गुमानमल  लोढ़ा  :  श्री  कं»  राममूर्ति  ने  मामले  को  सर्वोच्च  न्यायालय  को  भेजने  की
 आलोचना  करके  अवमानना  की  है  ।  उन्होंने  मंत्रिमण्डल  के  सामृद्टिक  उत्तरदायित्व  को  मंग  किया  है  ।  उन्होंने
 सर्वोच्च  न्यायालय  की  अवज्ञा  की  हे  ।  सर्वोच्च  न्यायालय  के  पास  मामले  को  पमेजने  के  बाद  मामला  न्‍्यायाघीन
 है  और  इसकी  कोई  भी  आलोचना  और  वह  भी  किसी  जिम्मेदार  मंत्री  द्वारा  सर्वोच्च  न्यायालय  की  अवमानना  के
 बराबर  हे  ।  क्‍योंकि  ऐसी  परिस्थितियों  में  सर्वोच्च  न्यायालय  कावेरी  जल  जो  कर्नाटक  और  तमिलनाडु
 के  बीच  के  बारे  में  उठाये  गए  प्रश्न  का  उत्तर  देने  से  इन्कार  कर  सकता  है  ।  इसलिए  श्री  राममर्ति  को
 मंत्रिमंडल  से  बह्विष्कृत  किया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  भोगेन्द्र  झा  :  अध्यक्ष  सदन  का  समय  बढुत्‌  लग  गया  हे  ओर  जो  सदन  के  नेता  ने
 वक्तव्य  दिया  ठसके  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता  हूँ  कि  अगर  तुरन्त  ठनको  पता  नहीं  हे  निश्चित  रूप  तो
 कुछ  वाद  में  ही  आप  समय  लेकिन  आज  सदन  के  सामने  मंत्री  श्री  राममूर्ति  जी  या  प्रधान  आज
 किसी  वक्‍त  वक्तव्य  दे  दें  कि  वे  मंत्रिपरिषद  में  हें  या  नहीं  ।  आज  के  बाद  इस  में  विलम्ब  नहीं  करना
 चाहिए  ।  अभी  आप  ख़ुद  इस  बारे  में  हिदायत  दें  ओर  सरकार  इसको  कार्यान्वित  करे  ।  आज  यहाँ  सदन  के  नेता
 मी  मोजूद  सभी  उनको  पता  नहीं  तो  थोड़ा  समय  वे  ले  लें  और  कुछ  देर  के  बाद  आकर  वे  सदन  में
 वकक्‍तब्य  दिलाएं  ।

 भरी  बसुदेव  आचार्य  :  कावेरी  जल  विवाद  मामले  को  सर्वोच्च  न्यायालय  को  सॉंपने  का  निर्णय
 मंत्रीम॑ंढल  में  लिया  गया  था  ।  निर्णय  लोक  लेखा  समिती  में  लिया  गया  था  जो  म॑त्रीमंडल  से  बढ़  कर  हो  ।  सरकार  ने
 बाद  में  यह  निर्णय  लिया  था  कि  हस  मामले  को  सर्वोच्च  न्यायालय  को  सौंपा  जाये  ।  हम  यह  जानना  चाहेंगे  कि  यह
 निर्णय  कब  लिया  गया  था  ।  सामृदहिक  उत्तरदायित्त्व  की  प्रणाली  के  अंतर्गत  क्या  कोई  मंत्री  हस  निर्णय  से  मतभेद  रख
 सकता  है  ओर  क्या  वह  सार्वजनिक  रूप  से  वक्तव्य  दे  सकता  हे  ?  हम  यह  जानना  चाहते  हे  कि  कया  उन्होंने  इस
 संबंध  में  कोई  वक्तव्य  ट्विया  हे  ।  सभी  समाचार  पत्रों  में  यह  प्रकाशित  हुआ  हे  और  अभी  तक  उन्होंनें  इसका  खंडन
 नही  किया  ।  सदन  के  नेता  ने  यह  भी  कहा  हे  कि  समाचार  पत्रों  में  जो  कुछ  भी  छपा  उसकी  जांच  की  जानी  चाहिए
 जैसे  कि  वे  जानते  ही  न  हों  ।  सभा  को  हतना  मामूली  नहीं  समझना  चाहिए  ।  हम  चाहते  हें  कि  मंत्री  जी आकर  एक
 वक्तव्य  दें  ।  या  तो  वे  अखबारों  में  छपी  खबरों  का  खंडन  करे  या  इस्तीफा  दें  ।  यह  एक  सांवेघानिक  प्रश्न  ज

 ओऔचित्य  का  प्रश्न  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  सभा  के  संरक्षक  हें

 झी  रूप  चन्द्र  पात्त  :  सभा  के  संरक्षक  के  रूप  में  आपको  चाहिए  कि  आप  प्रधान  मंत्री  को समा  में
 आकर  इस  संबंध  में  वक्तव्य  देने  के  लिए  निदेश  दें  कि  क्या  श्री  राममूुर्ति  अब  भी  मंत्रिमंडल  में  हे  या  श्री  राममुर्ति  को
 आप  कहें  कि  वे  आकर  वक्तव्य  दें  तथा  अपनी  स्थिति  स्पष्ट  करें  ।

 श्री  जस्व॑त  थिंह  :  अध्यक्ष  मुझे  पूरी  तरह  से  दूसरा  स्पष्टीकरण  चाहिए  तथा  सदन  के

 नेता  उपस्थित  हैं  ।  निश्चय  ही  यह  प्रारम्मिक  गृह  युद  से  सम्बंधित  हे  जो  कि  अब  हो  रहा हे  ।  हमने यह  खबर  पढ़ी  हे
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 क्राब्रेरी  जल  विवाद  के  बारे  में  29  1991

 कि  जिस  भी  ठत्सव  में  में०  चिदम्भरम  अथवा  अरूणाक्लम  ठपस्थित  ठसमें  अन्ना  द्र०  मु०  क०  के
 सदस्यों ढारा  भाग  नहीं  लिया  जाएगा  ।  यह  भी  संसद  का  एक  उत्सव है  तथा  संसद  का  सत्र चल  रहा  हे  ।  सौभाग्य से
 वे  यहां  अप्ती  ठपस्थित  नहीं  कुमार  मंगलम  को  ठससे  भमाहर  रखा  गया

 एक  माननीय  झदस्य  :  क्‍यों  कि  उन्होंने  मोन  घारण  कर  रखा  था  ।

 श्री  जसवंल  सिंह  :  लेकिन  उदाहरणार्थ  मे०  चिदम्बरम  और  अरुणाचलम  को  सदन  मेंਂ  संयुक्त  रूप

 से  उपरि  यत  होना  होता  तो  क्या  अ०  द्र०  म०  क०  के  सदस्य  सदन  का  बहिष्कार  करते  ?  यह  बहुत
 महत्वपूर्ण  प्रश्न

 =
 अध्यक्ष  महोदय  :  कृण्या  इस  तरह  के  तर्क-वितर्क  मत  कीजिए  श्री  गुलाम  नबी  आजाद

 आप  बोलिए  ।

 अऑंसदीय  कार्य  मंत्री  गुलाम  नञ्नी  :  चूंकी  श्री  राममूर्ति  दिल्‍ली  से  बाहर  तमिलनाडु
 में  उनके  सदन  में  उपस्थित  होना  सम्भव  नहीं

 श्री  बच्चुदेव  आचार्य  :  प्रधान  मंत्री  जी  कहां  हे  ?

 श्री  गुलाम  नञ्बी  आजाद  :  महोदय  तक  यह  निर्धारित  न  हो  ओर  आप  निर्धारित  नहीं  कर  सकते

 है  क्‍योंकि  वह  दिल्ली  मे  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आडवाणी  जी

 पु
 श्री  राजनाथ  झोनकर  शास्त्री  :  अध्यक्ष  में  आपसे  आग्रह  करना  चाहता  हूँ  कि  मुझे  मी

 इस  पर  ठापनी  राय  देने  का  मोका  दिया  जाए  ।  a

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  आपको  बोलने  दूंगा  ।

 भी  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  एक  महत्वपूर्ण  संवेधानिक  मुद्दा  सदन  में  ठठाया  गया  है  ओर  पूरा  सदन

 हसके  बारे  में  चिन्तित  हे  ओर  उसका  जवाब  जब  हमको  यह  मिलता  हे  कि  मंत्री  इस  सम्बन्ध  में  मद्रास  गए  हुए
 इसलिए  मद्रास  से  जब  आएंगें  तब  इसका  निराकरण  होगा  ।  में  समझता  हूँ  कि  यह  ठत्तर  इस  सदन  को  सन्तुष्ट  :  नहीं
 कर  सकता  ।  तुरन्त  एक  घंटे  के  अन्दर  इस  बात  की  जानकारी  की  जा  सकती  हे  कि  उन्होंने  इस  बारे  में  क्या
 कहना  है  क्योंकि  जो  सदन  के  नेता  ने  उत्तर  दिया  उससे  मुझे  लगा  कि  जो  कुछ  अखबार  में  छपा  हे  उसका

 कनटाडिक्श्ान  नहीं  किया  अगर  कनट्राडिक्शन  किया  होता  तो  निश्चित  रूप  से  सदन  के  नेता  खड़े  होकर  कहते
 कि  यद्द  रिपोर्ट  सट्टी  नहीं  हे  ।  उन्होंने  इस  प्रकार  से  नहीं  ऊह्ठा  ज्ञेकिन  उनका  यह  न  कहना  एक  प्रकार  से  मोटे  तौर

 पर  पुष्ट  करता  है  कि  उन्होंने  बराबर  ऐसा  वक्तव्य  दिया  हे  ।  घंटेमर  में  इस  बात  की  जानकारी  सदन  को  मिल  नी

 चाहिए  अन्यथा  में  मानृंगा

 सामृद्दिक  उत्तरदायित्व  का  न  केवल  उल्लंघन  किया  गया  हे  अपितु  सामृह्िक  उत्तरदायित्व  के  सिद्धान्त  को  भी  त्यागा

 गया  हे  ओर  संपूर्ण  धारण  छिन्न-मिन्‍न  हो  गई  हे  ।

 इस  प्रकार  से  सरकार  अगर  चलेगी  तो  यह  सदन  के  लिए  मी  ठीक  नहीं  है  ओर  सरकार  के  लिए  भी

 ठीक  नहीं  हे  ।
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 झऔ  अर्जुन  सिंह  :  अध्यक्ष  में  विरोधी  पक्ष  के  नेता  के  हस  कथन से  पूरी  तरह  से  सहमत  सदन

 सहमत  हे  कि  संयुक्त  जिम्मेदारी  की अपनी  एक  परिभाषा  ठससे  हम  सम  लोग  पा  रेचित  हैं  ।  मेंने  तो केवल  इतता

 कहा  था  कि  इस  वक्‍त्य  के  मारे  में  जब  तक  वेरीफाई  नहीं  किया  जाए  हम  कुछ  नहीं  कह  सकते  हैं  ।

 झी  राम  विलास  पाहततवान  :  आप  को  कितना  समय  चाहिए  ?

 अध्यक्ष  महोदय  कुछ  उन्हें  कद्दना  हे  ।  उन्हे  पूरा  करने  दीजीए

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  उन्हें  अपनी  ब्रात  पूरा  करने  दी

 श्री  कालका  दास  :  सार  देश  को  इसपर  चिन्ता  हे  लेकिन  आपने  अपी  तक  वैरीफाई  नहीं
 किया  आप  सदन  को  गुमराह  कर  रहें  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  उन्हें  अपनी  बात  समाप्त  करने

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 कृपया  बेठ  जाइए  ।  वह्द  अपना  बयान  दे  रहे  हें  ।  कम  से  कम  उन्हें  हसे  तो  पूरा
 करने  दीजिए  ।  आइए  उन्हें  जो  कुछ  कहना  हे  ।

 अली  अर्जुन  घिंड  : मे ंयह  कद्द  रहा  था  कि  उनसे  वेरीफाई  करने  का  सवाल  हे  ।  सदन  की  ओर  से  जो  बात
 यहां  माननीय  सदस्यों ने  कही

 हे  उसकी
 अद्दमियत  को  देखते  हुए  वेरीफिकेशन  होना  जल्दी  होना  चाहिए  में

 इससे  सहमत  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बेठ  जायें  ।  इस  प्रकार  से  नहीं  चल  सकता  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अभी  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसके  साथ-साथ  दूसरे  भी  सबजेक्ट्स  हें  ।  आप  देख  रहे  हें  कि  सोनकर  साहन  बार-बार
 कह  रहे  हें  कि  मेरा  भी  सबजेक्ट  हे  ।

 प्री  राजनाथ  सोनकर  में  इसी  के  बारे  में  अपनी  बात  कहना  चाहता



 अप  पिख्वल्पएकए  आआारे  पेश  कवि  29 न  दस  जार  से  ४७2२3  29  199
 1991

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बेठ  जाहए  इस  प्रकार  से  काम  नहीं  चलेगा  ।

 भरी  काका  दास  :  अध्यक्ष  सदन  के  नेता  ने  संतोषजनक  जवाब  नहीं  दिया  हे  ।  हन्होंने  गुमराह
 किया हे  !

 अध्यक्ष  महोदय :
 कालका  दास  आप  बेठ  जायें  ।  पहले  सुन  लें  कि  में  क्‍या  कष्ट  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अरे  क्‍या  चलन  रहा  ऐसे  केसे  चल  रहा हे  ?  मुझे  बोलने तो  दीजिये  ।  क्‍या  हो
 हा

 अध्यक्ष  महोदय  :  कम  से  कम  आए  सुनिए  तो  सही  कि  मुझे  क्‍या  कट्दना  हे  ।  यदि  प्रत्येक  वाक्य  तथा
 प्रत्येक  शब्द  के  बाद  आप  उठ  स्ड़े  होते  हें  तो  में  क्या  कष्ट  सकता  हूं  ?  कृपया  सुनिए  कि  मुझे  क्‍या
 कहना  है  ।

 भ्री  राजनाथ  झोनकर  शास्त्री  :  हम  लोग  तो  बहुत  धैर्य  से आण्की  बात  सुन  रहे  हें  ।

 अध्यक्ष मह  बहुत  अच्छी  बात हे  ।  सोनकर साहब  बहुत  ध्यान  से  सुनते  हें  ।

 समाचार  पत्रों  तथा  मीडिया  में  परस्पर  विरोधी  रिपोर्ट  छपी  हें  ।  सदन  के  नेता  ने  कहा  हे  कि  मामले  का
 सत्यापन  किया  ।  सदस्यगण  तथ्यात्मक  स्थिति  जानना  चाहते  हें  ।  मुझे  आशा  हे  कि सरकार  इस  ओर  ध्यान
 देगी  तथा  आवश्यक  कार्यवाही  करेगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  पासवान  आप  बेठ  जायें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बेठ  जाहए  ।  कृपया  बार-बार  यद्ट  मत  अभिरक्षक  आप
 अभिरक्षक  हें  ।”  में  कष्ट  चुका  हूं  कि सरकार  को  इस  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  तथा  आवश्यक  काय॑ंवाही

 चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मेहरबानी  करके  बेठ  जायें  ।

 128



 7  1913  काषेरी  जल  विवाद  के  बारे  में
 EBs कक  ».  विवाद  जार  में

 सणयह  प्रहे्न८  :  पहले  याए  सैर  पहण  केपिजिए  ५

 अध्यक्ष  महोदय  :  हस  प्रकार  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  मैंने  जब  कहा  हे  कि  कार्यवाही
 इसका  मतलब  हे  एक  बयान  देना  चाहिएਂ  ।

 यदि  आपने  हसे  घ्यानपूर्वक  पढ़ा  हे  तो  आप  इसे  समझ  गए  होंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आए  किसी  ग्रन्य  मामले  पर  चर्चा  करना  नहीं  चाहते  हें  तो  में  आपको  इसे  जारी
 रखने  की  ठनुमती  दे  सकता  हूं  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  सदन  के  नेता  को  वेरिफाई  करने  में  कितना  समय  चाहिये  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  नहीं

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  उघ्यक्ष  महोदय  ,  सदन  की  भावना  का  ध्यान  रखते  हुए  आपने  एक  निर्देश  दिया
 है  सरकार  मेरा  एक  रचनात्मक  सुझ्लाव  डे  कि  अगर  आप  उनको  कह  दें  कि  दोपडर  के  तीन  बजे
 या  चार  बजे

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  मद्रास  में  हैं  या  या  फिर  बाहर  गये  हैं  ।

 भरी  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  कई  भार  ऐसा  पहले  भी  हुआ  हे  कि  समय  तय  कर  लिया  गया  है  ।  आप  भी
 प्रमय  तय  कर  लें  कि  दोपटर  के  चार  बजे  तक  ये  हो  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उच्छा  में  पृ  लूंगा  कि  कितने  बजे  तक  दे
 श्री  राम  वितल्ास  पाष्चवान  :  हाऊस  के  उठने  से  पहले  वह  इस  पर  अपना  बयान  दे  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  चाहूंगा  कि  एक  प्रश्न  ओर  स्पष्ट  हो  जाए  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  हे  कि  आप  समी  लोगों  ने

 एक  उच्छा  प्रश्न  किया  हे  ।  लेकिन  आपसे  मुझे  यह  जानना  हे  कि  यदि  एक  मंत्री  कोई  बयान  देता  हे  जो सरकार  की

 नीतियोਂ  के  सामेल  नहीं  हे  तो  क्या  आप  सरकार  से  ठसके  खिलाफ  कार्यवाही  करने  को  कह  सकते  हें  ?  क्या  ऐसा

 कुछ  इस  बारे  में  आप  लोग  ही  मुझे  बठाइए  ।

 श्री  जाज  फर्नान्डीज  :  उधष्यक्ष  जो  सवाल  आपने  छेड़ा  उसका  में  जवाब  देना
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 चाहता  हूँ  ।

 झरी  राम  विलार्स  पासवान  :  में  एक  ठद्ादाण  दूंगा  ।

 ली  निर्मल  कान्ति
 चटर्जी  :  हम  चाहते हें  कि  वह  या  तो  त्यागपत्र  दें  अथवा  उन्हें  मुअन्तल  किया

 जाय  ।

 द्वी  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  अध्यक्ष  जी  4८  आपके  दूसरे  पहल  पर  चले  गये  ।  हम  तो
 इतना  ही  कहते  हैं  कि  सदन  में  किसी  विषय  पर  चिन्ता  प्रकट  जाय  और  सदन  के  नेता  ने  कह  दिया  कि  मैं
 वेरीफाई  करना  चाहता  हूँ  आए  उमको  नोट  करके  उनको  कहा  कि  उसरटेन
 करिये  लेकिन  में  मानता  हूं  कि  इस  प्रकार  की  परिस्थिति  में  स्वय  अ्मरटेन  सदन  में  मामला  उठाये  बिना
 ओर  स्वयं  आकर  कहते  कि  यद्द  बात  गलत  उन्होंने  कही  है  या यह  बात  इस  प्रकार  से  उन्होंने  कही  है
 और  इस  स्थिति  में  अच्छा  होगा  कि  अगर  आप  स्वयं  निर्णय  ढर  जन  कि  क्या  समय  उचित  जिस
 प्रकार  से  एक  मंत्री  जी  ने  खड़े  होकर  वह्व  तो  मद्रास  गये  हुए  इसका  अर्थ  मदास  गये  हुए  उनको
 कॉण्टेक्ट  करना  सम्मव  नहीं  हे  आज  इतनी  उत्लेडना  प्रकट  हुई  सदन  मुझे  लगता  है  कि
 आप  ही  को  स्वय॑  एक  रीजनेबल  टाहम  उनको  बता  देन

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  पृछकर  बता

 श्री  राम  विलास  पाप्तवान  :  में  आप  माध्यम  से  सदन  के  नेता  से  यह  जानना  चाहता
 आपसे  नहीं  सदन  के  नेता  से  जानना  चाहता  हूँ  कि  आप  सत्र  ध्रमाप्ती  के  पहले  क्‍या  वड  फैक्ट्स  असरटेन

 करके  सदन  को  बताने  का  कष्ट  करेंगे

 अध्यक्ष  महोदय  में  सोचता  हू  कि  आप  पूरी  ब्राशिश  कर  सकते

 प्री  अर्जुन  सिंह  :  में  ठपनी  पूरी  कोशिश  करने  आ  प्रयत्न  करूंगा  ।

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  यदि  मंत्री  महोदय  ऊध्ने  अयान  से  इनकार  करते  हे  तो  कया  हसे
 तमिलनादू  के  मुख्य  मंत्री  ढारा  प्रमाणित  कराए  जाने  की  अ्वयकता  हे  ।

 श्री  के०  वी०  तंगावात्तू  :  मंत्री  महोदय  बे  अधीन  नहीं  हें  ।  उन्हें  अवश्य  ही  वड  बात
 समझनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  इसे  इतना  महत्व  नहीं  दे  रहें  है  ।  आप  इसे  कृपया  गंभीरता  पूर्वक  मठ

 लीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  तनाव  कम  करना  चाहटे  है ँ।
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 झी  मनोरंजन  झकत्त  :  अध्यक्ष  महोदय  ,  कुछ  समाचार  पत्रों  में  यह  छपा  है  कि
 उत्तर  प्रदेश्  मेंਂ  भारतीय  किसान  यूनियन  के  नेता  ने  हथियारों  की  खरीद  फरोछ्त  हेतु  पंजाब  के  खाढ़कुओं  से
 सम्बन्ध  स्थापित  किया  हे  ओर  यदि  यह  सही  हे  तो  मै  गृह  मंत्री  से  कदता  हूं  कि  वह  इस  सबंध  में  बयान  दें  कि
 सत्य

 क्या
 हे  ।  उन्हें  सदन  में  हसका  खुलासा  करना  चाहिए  क्‍योंकि  हम  जानते  हें  कि  आतंकवाद  देश  को

 अपनी  गिरफ्त  में  जकड़  रहा  हे  ।  गृष्द  राज्य  मंत्री  यहां  मौजूद  हैं  तथा  उन्हें  सही  स्थिति  के  बारे  में  अयान  देना
 चाहिए  ।  आप  निदेश  दे  सकते

 प्री  सूर्यसनारायण  यादव  :  अध्यक्ष  मै  आपके  माध्यम  से  सदन  को  सचना  देना
 चाहता  हूँ

 ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  जल्दी-जल्दी  कर  बहुत  लोग  बोलने  वाले  हें  ।
 श्री  सूर्सनारायण  यादव  :  पाकिस्तान  के  सेनाध्यक्ष  जनरल  बेग  ने  पिछले  दो  हफतों  से  पाकिस्तान  के

 अलग-अलग  स्थानों  पर  सेनिकों  को  सम्बोधित  करते  हुए  सीमा  पर  तनाव  बढ़ाने  की  बारम्बार  चर्चा  की  है  ।
 उन्होंने  दावा  किया  हे  कि  जम्मु-कश्मीर  का  संघर्ष  अन्तिम  चरण  में  पहुंच  गया  हें  ।  साथ  ही  यह  चेतावनी  टी  है
 कि  क्षेत्र  में  तेजी  से बदलते  हालात  के  कारण  युध्द  के  बादल  मंडराने  ज्ञगे  हें  ।  सियालकोट  में  तो  जनरल  बेग  ने
 यहां  तक  कष्ट  दिया  कि  मारत  निराश  होकर  पाकिस्तान  के  खिलाफ  आक्रमण  करने  का  दुस्साहइस  कर  सकता
 है  ।  बेनजीर  घुटटो  ने  इस  तरह  के  बयान  को  संपुष्ट  भी  किया  है  ।  इससे  ऐसा  लगता  हे  कि  पाकिस्तान  किसी
 मी  वक्‍त  भारत  पर  आफ  एण  कर  सकता  और  में  ठग्रवादियों  को  प्रशिक्षण  हथियार  देना  ह्स बात  का  सबूत  हे  ।

 में  प्रघान  मंत्री  और  रक्षा  मंत्री  से  मांग  करता  हैं  कि  सदन  में  इस  सम्बन्ध  में  एक वक्तव्य  दे  ।

 प्री  मदन  लाल  खझूुराना  अध्यक्ष  दिल्ली  मेटोपोलिटन  काउंसिल  और
 कारपोरेशन  के  तुरन्त  चुनाव  कराने  और  दिल्लीवाँसयों  के  डेमोक्रेटिक  राइट्स  को  जो  डिप्राइव  किया  गया
 उन्हें  बहाल  करने  के  लिए  में  यह  मुद्दा  ठठाना  चाहता  हूँ  ।

 अध्यक्ष  पांच  1983  को  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  चार  साल  के  लिए  ओर  मेटोपोलिटन
 काउन्सिल  के  पांच  साल  के  चुनाव  हुए  थे  |  जित  दिन  चुनाव  होने  उसके  तीन  दिन  पहले  एक  स्पेशल
 नोटिफिकेशन  ढारा  एक  सरकारीया  कमेटीका  गठन  किया  गया  और  यद्ट  कष्ठा  गया  कि  हम  दिल्ली  को  एक  ढांचा
 देना  चाहते  इसलिए  चुनाव  पोस्टपोन  कर  दिए  गए  ।  उसकी  रिपोर्ट  दो  साल  तक  आने  नहीं  दी  गई  ।  श्री
 वीपीसिंह  सरकारने  आपके  सदन  के  सामने  बार-भार  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  हम  दिल्ली  को

 हुए  दे  रहे  इसलिए  मेटोपोलिटन  काउन्सिल  ओर  कारपोरेशन  भंग  कर  दी  गई  ।  आज  दिल्ली  की
 मेटरोपोलिटन  काठउन्सिल  मंग  हे  ।  कोई  निर्वाचित  ढांचा  नहीं  जो  दिल्‍ली  की  जनता  के  प्रति

 जवाबदेह  हो  सके  ।  दिल्ली  की  अनेक  समस्‍यायें  जेसे  बसें  आदि  ओर  ये  समस्‍यायें
 बद  से  बदतर  हो  रही  हैं  ।  आज  ही  इसी  सदन  के  अन्दर  मिनिस्टर  साहब  ने  बयान  दिया  हे  कि  पांच  सालों  में
 तीन  साल  गरिणों  के  लिए  एक  भी  मकान  नहीं  बनाया  गया  ।  आज  जब  यह  बात  हो  रही  हे  कि  हम  डेमोक्रेटिक

 बढ़ीं  पार्टी  इसक्षिए  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  दिल्‍ली  की  जनता  की  सहनशक्ति  ठस  की  सीमा  हे
 और  ठसकी  व्यादा  परिक्षा  न  ल्ली  जाए  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  डे  कि  दिल्‍ली  में  चुनाव  जल्दी  से  जल्दी  घोषित
 किए  ताकि  एक  इलेक्टेड  ओर  दिल्ली  के  प्रति  जवाबदेड  टांचा  दिल्ली  में  स्थापित  हो  सके  ।  यही  मेरा
 आपसे  आग्रह  हे  ।  .  .  .
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 पी  काक्तका  दाद्य  :  अध्यक्ष  इस  बारे  में  दम  फ्रदमम  मिनिस्टर  साइछ  से  पिले

 उन्होने  आश्वासन  लेकिन  उस  पर  कोई  डिसीजन  नहीं  हुआ  हे  ।  दिल्‍ली  समस्यात्रों  की नगरी  घन  गई
 यहां  पर  कोई  पूछने  वाला  नहीं  हे  ।  आप  सरकार  को  निदेश  सरकार  हमको  अठाये  कि  कब  दिल्ली  में

 चुनाव  होगे  ।  लीडर-आफ-दि-हाउस  बेठे  वे  बतायें  कि  दिल्ली  में  चुनाव  कब  हो  रहे  .  .  .
 .

 झ्ली  ताराचन्द  र्ण्डेलवाल  :  अध्यक्ष  दिल्‍ली  की  जनता  को  मोलिक  अधिकार
 नहीं  हैं  ।  उनके  अधिकारों  पर  यहद्ट  कुठाराघात  हे  कि  उनको  यह  अवसर  नहीं  दिया
 गया  ।  )

 भ्री  राजनाथ  झोनकर  शास्त्री  :  अध्यक्ष  में  तीन-चार  दिन  पहले  आपके  ध्यान  में
 टाया  था  कि

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  भयंकर  सृस्त्रा  पीटित  हे  ।  वहां  इतना  ज्यादा  सूखा  पड़ा  हे  कि  आदमी  के  आंखों  में
 आंसू  हें

 ।  विशेष  तोर  से  तीन  जिले-बनारस  जोनपुर  ओर  गाजीपूर  मेरा  निर्वाचन  संसदिय  क्षेत्र
 सेवपुर  मी  हे  ।  मिर्जापुर  में  इतना  जादा  सृख्त्रा  पडा  हे  कि  कुवों  में  पानी  सूख  गया  हे  ।  वहां  एर  आदमी  को  पानी
 नहीं  मिल  रहा  हे  ।  सारी  की  सारी  रबी  की  फसल  और  खरीफ  की  फसल  बर्बाद  हो  गई  हे  ।  मेने  इसी  सदन  में
 कहा  था  ओर  अन्य  माननीय  सदस्यों-श्री  राम  निहोर  और  सत्यपाल  यादव  जी  ने  भी  कह्दा  था  और  तमाम  लोगों
 ने  भी  यहां  पर  जिक्र  किया  तथा  आपने  भी  हम  लोगों  को  बढें  गौर  से  लेकिन  यहां  पर  ब्रात  आई  और  चलो
 गई  ;  में  कल  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  से  आया  हूं  ओर  मेने  देखा  हे  कि  वहां  के  आदमियों  की  आंखों  में  आंसू  हें  ।
 खाना  नहीं  मिल  रहा  है  ।  में  आपके  माध्यम  से  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि  आप  कृपया  सदन  के

 सत्ता  पक्ष  निर्देश  दें  कि  वे  इस  पर  कुछ  कहें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हर  मेम्बर  मेरा  काम  बहुत  बढ़ा  रहे

 झ्री  राजनाथ  झोनकर  शास्त्री  :  अध्यक्ष  आप  इस  बात  को  बहुत  गम्मीरता  से  ले  ।

 भी  भन्ट्रजीत  यादव  मेरा  मी  इसी  से  संबंधित  हे  ।

 भी  राजनाथ  घोनकर  शास्त्री  :  दर्दनाक  स्थिति  हे  ।  चन्द्रजीत  यादव  जी  ने  भी  कहा  था  ओर  सब
 लोगों  ने  कष्ठा  था  ।  बड़ी  गम्भीर  चिन्ता  व्यक्त  की  गर्ड  थी  ।  में  आपसे  निवेदन  करूंगा  कि  आप  उनको  निर्देश  दें
 कि  वे  हाठस  में  कुछ  कहें  कि  केसे  वहाँ  का  होगा  ।

 प्लीमती  वर्सुघरा  राजे  :  अध्यक्ष  माननीय  पर्यावरण  मंत्री  जी  ने  पिछले  दो  सप्ताष
 में  समाचार  पत्रों  मे  काफी  प्रशंसनीय  टिप्पणियां  की  डे  ।  वह  कहते  हें  कि  वह  स्वयं  तथा  उनका  मंत्रालय  उचित
 परियोजनाओं  के  मार्ग  में  बाधा  नहीं  बनना  चाहते  हें  ।  उनका  कहना  हे  कि  विकास  तथा  परिस्थिति  को  साथ
 साथ  आगे  बढ़ना  चाहिए  ।  लेकिन  इसके  साथ  साथ  ही  उनके  कृत्य  ठनके  शब्दों  से  ज्यादा  जोर  से  बोलते  हें  ।

 उनकी  कथनी  तथा  करनी  में  बहुत  बढ़ा  अंतर  हे  ।

 हस  समय  15.000  मेगावाट  से  भी  अधिक  क्षमता  वाले  49  जल  तथा  ठाप  विद्युत  परियोजनाएं  विभिन्‍न
 पेल्फों  मे  घूल  कट  रही  हैं  ।  हस  सम्बन्ध  में  एक  मामला  घोलपुर  ताप  संयत्र  का  हे  जो  पिछले  बारष्ट  वर्षों  से
 चतल  रहा  हे  ।  भार-मार  कई  तरह  के  स्पष्टीकरण  भांगे  जाते  हें  और  राज्य  सरकार  को  वापस  भेज  दिए  जाते  हैं

 इसके  बावजूद  भी  राज्य  सरकार  द्वारा  स्पष्टीकरण  प्रदान  किए  जाते  हैं  ।  क्‍या  आप  विश्वास  करेंगे  कि  ठस
 परियोजना  को  प्रस्तावित  मगरमच्छ  अभयारण्य  के  कारण  रोक  रखा  गया  हे  जब  कि  वहां  एक  भी  मगरमच्छ
 नहीं  है  ।  लेकिन  माननीय  मंत्री  जी  तथा  उनके  मंत्रालय  ने  इस  अत्यंत  प्रतिष्ठित  परियोजना  को  रोक  रखा  हे  ।
 राजस्थान  बिजली  के  लिए  मर  रहा  हे  ।  राजस्थान  में  बिजली  का  संकट  हे  ओर  डम  इस  परियोजना  का  इंतजार
 कर  रहे  हें  ।
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 में  इसे  सरकार  की  सनक  कहती  हूँ  ।  यह  पर्यावरण  मंत्रालय  की  असफलता  डे  कि  वष्द  परियोजना  को

 अपनी  अनुमति  न  देकर  हस  तरह  लटकाए  हुए  हे  ।

 में  माननीय  मंत्री  महोदय  से  एक  स्पष्टीकरण  चाहती  हूँ  ।  में  आपसे  माननीय  मंत्री  महोदय  को  इस
 संबंध  में  एक  बयान  देने  के  लिए  निर्देश  देने  का  अनुरोध  करती  हूं

 वन  ओर  पर्यावरण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  माननीय  सदस्या  ने  यह  टिप्ण्णी
 की  हे  कि  यद्ट  परियोजना  पिछले  12  वर्षो  से  अघर  में  लटकी  हुई  हे  ।  में  यहां  पर  पिछले  एक  माह से  हूं  ।  में
 स्वीकार  करता  हूं  कि  अनेक  परियोजनाएं  लम्बित  पड़ी  हे  ।  लेकिन  हमें  एक  तथ्य  के  बारे  में सजग  रहना
 चाहिए  यदि  जाप  असलियत  जानना  चाहते  हें  तो  कृपया  मुझे  सुनिए  ।  जब  तक  ये  परियोजनाएं
 ण्यविरणीय  रूप  से  अनुकूल  न  हो  तथा  जब्र  तक  ये  पयविरण  ओर  प्रदूषण  संबंधी  विधियों  की  विभिन्‍न  शर्तों  का
 पालन  न  करती  हों  तठत्र  उन्हें  शुरू  नहीं  किया  जा

 लेकिन  मैं  माननीय  सदस्या  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  घोलपुर  परियोजना  को  में  न  केवल  खुली  आंखों  से

 देखूंगा  बल्कि  खुले  मस्तिष्क  से  भी  उस  पर  विचार  करूंगा  ।

 भरी  गुमान  मल  लोढा  -  माननीय  उध्यक्ष  राजस्थान  की  गंभीर  समस्याओं  की  ओर
 अभी  हमारे  मित्रोंने  ध्यान  दिलाया  ।  में  विशेष  तोर  से  पश्चिमी  राजस्थान  की  विभीषिका  के  बारे  में  निवेदन
 करना  चाहता  हूँ  यह  एक  रेगिस्तानी  ईलाका  हे  जहां  पर  लगभग  हर  दो-तीन  साल  में  सुखा  ही  सूखा  रहता  हे
 और  इन्द्र  देव  की  कृपा  नहुत  कम  होती  हे  ।  बिजली  ओर  सिंचाई  कें  अभाव  में  सारा  पश्चिमी  राजस्थान
 और  वहां  की  जनता  हमेशा  तड़पती  रहती  हे  ।  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इन्दिरा  गांघी  नहर  प्रोजेक्ट  जो
 विशेष  तौर  से  अब  तक  पूरा  नहीं  हो  उसके  बारे  में  प्रधानमंत्री  के  कार्यालय  दारा  विशेष  अनुदान  देकर
 उसे  पूरा  कराया  क्‍यों  कि  ऐसा  करने  से  राजस्थान  नहर  का  निर्माण  हो  जाएगा  और  जवाई  ब्रांध  का  पानी
 मेरे  पाली  जिले  को  मिल  सकेगा  ओर  अन्य  स्थानों  पर  मी  सिंचाई  हो  सकेगी  तथा  पेयजल  के  लिए  भी  लोगों  को
 पानी  मिल  सकेगा  ।  मेरा  निवेदन  हे  कि  पार्टियों  और  क्षेत्रों  स ेऊपर  ठठ  कर  जो  मंत्री  महोदय
 राजस्थान  से  आए  हुए  विशेष  तोर  से  पश्चिमी  राजस्थान  से  श्री  अशोक  हमारे  ओर  ठन्य  मंत्री  भी
 हे  ।  उनसे  में  विशेष  तौर  से  निवेदन  करूंगा  कि  उन्होंने  बार-बार  यद्ट  कष्टा  था  कि  राजस्थान  की  समस्या  को
 प्रधानमंत्री  के  कार्यालय  से  विशेष  अनुदान  देकर  हल  करा  दिया  जाएगा  ।  अत  में  चाहंगा  कि  इसके  लिए  विशेष

 अनुदान  देकर  शीघ्र  से  शीघ्र  हसे  पूरा  कराया  घन्यवाद  ।

 श्री  टी०  जे०  अजलोज  केरल  राज्य  में  बिजली  का  घोर  संकट  बना  हुआ  है  ।  एक
 दशक  से  भी  अधिक  समय  से  हस  राज्य  में  कोई  नई  परियोजना  शुरू  नहीं  की  गई  हे  ।  केन्द्र  सरकार  के  पास  से
 भी  अधिक  परियोजनाएं  मंजूरी  प्राप्त  करने  के  लिए  पढ़ी  हे  ।

 कायानकलम  विरुत  केन्द्र  ही एक  ऐसी  विद्युत  परियोजना  हे  जिसे  केन्द्र  ढारा  हरी  झंडी  मिल  चुकी  हे  ।

 न्तु  परियोजना  को  अभी  तक  पर्यावरणीय  स्वीकृति  नहीं  दी  गई  हे  ।

 में  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  बिना  ओर  किसी  विलम्ब  के  इस  परीयोजना  को  पर्यावरणीय

 स्वीकृति  दिक्लाने  हेतु  आवश्यक  कदम  उठाए  ।

 श्री  पाला  के०  एम०  मैथ्यू
 :  साम्प्रदायिक  डिंसा  त्या  ख़ास  तोर  से  पिछले

 दो  सप्ताह  सभी  राज्यों  में  बिना  किसी  भेरोकटोक  के  जारी  हे  और  समाचार  पत्र  इस  खबरों  से  मरे  पढ़े  हे  कि
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 ये  घटनाएं  प्रतिदिन  हो  रही  हैं  ।  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  यह  हे  जहां  एक  ओर  यह  बेरोकटोक  जारी  हे  वहीं  इस  समस्या
 को  इल  करने  के  लिए  अपेक्षित  तत्परता  की  भावना  सरकार  में  नहीं  है  ।  इस  समय  अधिकांश  साम्प्रदायिक
 हत्याएं  ठ०  प्र&७,  मध्य  राजस्थान  ओर  बिहार  में  हो  रही

 में  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वष्द  इस  ह्िसा  को  समाप्त  करने  के  लिए  शीघ्र  कदम  उठाए  जिससे
 कि  देश  की  मोजूदा  कठिनाइयों  से  ज्यादा  का  सामना  न  करना  पड़े  ।  पिछले  दो  वर्षों  से  यही  चलता  रहा  है  ।
 हम  इन  दो  वर्षों  से  यह  मयावह्ट  स्थिति  देखते  रहे  हे  ।  हमें  इसे  तत्काल  रोकना  होगा  ।  सरकार  को  समयबद
 चरण  में  पूरा  हो  जाने  वाला  कार्यक्रम  बनाना

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  अभी  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  जी  ने  जिस  गंभीर  स्थिति  के
 बारे  में  प्रश्न  उठाया  में  बताना  चाहता  हूं  कि  आज  देश  में  30  करोड़  लोग  भयंकर  सूखे  की  चपेट  में  आ  गए

 पूरा  उत्तर  पूरा  बिहार  ।

 प्री  शिवचरण  माशथुर  30  करोड़  नहीं  3  करोड़  ।

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  में  30  करोड़  कष्ट  रहा  हूँ  ।  12  13  करोड़  लोग  तो  सिर्फ  उत्तर  प्रदेश

 में  सूखे  से  पीढ़ित  इसी  तरह  से  पूरा  बिहार  अभी  बूटा  सिंह  जी  बेटे  हुए  पश्चिमी  राजस्थान  में  हे
 ओर  देश  के  बढ़े  हिस्से  में  आज  सूखा  हे  ।

 प्रीमन  यद्  स्थिति  इसलिए  हे  कि  मानसून  में  एक  महीना  देरी  हो  गई  हे  ।  आज  किसानों  को  चिंता  इस
 बात  की  हो  गई  हे  कि  न  केवल  उनके  खाने  की  समस्या  आर्थिक  संकट  बल्कि  ठनक॑  पशुओं  के  लिए  मी
 चारा  न  मिलने  से  पशु  मरने  की  स्थिति  में  हें  ।

 अध्यक्ष  इस  सदन  में  मंत्री  महोदय  ने  इतने  बयान  दिए  लेकिन  अभी  तक  किसी  मंत्री  ने  इस
 संबंध  में  बयान  देना  उचित  नहीं  समझा  हे  ।  आज  पूरे  देश  में  इतने  बढ़े  पेमाने  एर  सूखा  तो  मंत्री  महोदय
 कम  से  कम  एक  स्टेटमेंट  दारा  यह  तो  बता  दें  कि  भारत  सरकार  राज्य  सरकारों  के  साथ  मिलकर  इस  संकट
 का  मुकाबला  करने  के  लिए  क्‍या  क्‍या  कदम  ठठा  रही  हे  ।

 अभी  सोनकर  जी  बता  रहे  थे  कि  ल्लोगों  में  गहरी  चिंता  पेदा  हो  गई  हे  ओर  घुखमरी  पेदा  हो

 पशु  मरने  लग  जाएंगे  ।  पशु  मरने  लग  अगर  इस  बारे  में  तत्काल  कदम  नहीं  उठाए  गए  ।
 इसलिए  मेरा  निवेदन  हे  कि  कृषि  मंत्री  महोदय  कम  से  कम  एक  स्टेटमेंट  इस  संबंध  में  सदन
 में

 अध्यक्ष  पूरे  उत्तर  मध्य  राजस्थान  ओर  हरियाणा  के  कुछ  हन
 सारे  के  सारे  क्षेत्रों  करीब  करीब  सारे  उत्तर  भारत  में  बढ़े  पेमाने  पर  सूखे  की  स्थिति  पेदा  हो  गई  हे  ।  देश
 के  कुछ  हिस्सों  में  बाद  की  स्थिति  पेदा  हो  गई  है  ।  इस  तरद्ट  से  दोनों  ठरफ  से  संकट  बढ़  रहा  किसानों  के
 लिए  संकट  बढ़  रष्टा  किसान  गहरी  चिंता  में  पड़  गया  हे  ।  इसलिए  मेरा  सदन  के  नेता  से  निवेदन  हे  कि  वे

 कृषि  मंत्री  जी  से  कष्टें  कि  ५श  में  सूखे  ओर  बाद  की  स्थिति  दोनों  को  मिला  कर  किसानों  के  लिए  जो  संकट
 पैदा  हो  गया  खेतीहर  मजदूरों  के  लिए  पेदा  हो  गया  ठसका  मुकाबला  करने  के  लिए  सरकार  कया  कदम

 ठठा  रही  कम  से  कम  हस  बारे  में  कृषि  मंत्री  जी  एक  स्टेटमेंट  सदन  में  दें  ओर  सदन  को

 विश्वास  में  ले  ।

 झ्री  राजनाथ  सोनकर  अध्यक्ष  यह  बहुत  गंभीर  मामला  हे  ।  इस  बारे  में  आप

 खरकार  से  एक  वकक्‍तण्य  दिलवाहए  और  ठपनी  ओर  से  कार्यवाही  करवाहए  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  में  समझता  हूँ  कि  यह  विषय  ऐसा  हे  जिसके  संबंध  में  सब  के  मन  में  चिंता  हे  ।
 इसलिए  में  सरकार  से  कहूंगा  कि  मिटिरियोलाजीकल  डिपार्टमेंट  से  बारिश  की  स्टेटिसटिक्स  लेकर  और  राज्य
 सरकारों  से  मिलकर  क्या  कार्यवाही  डो  सकती  हे  ओर  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने  के  लिए  सोच  रही
 इसके  बारे  में  2-3  दिन  में  सुविधानुसार  एक  स्टेटमेंट  इस  सदन  में  दे  ।

 मानव  खंसाघन  विकास  मंत्री  श्ली  अर्जुन  ठीक  हे  ।

 प्री  चन्द्रजीत  यादव  :  उध्यक्ष  आपने  मिटिरियोलाजीकल  डिपार्टमेंट  के  बारे  में  कहा
 लेकिन  उनके  द्वारा  भी  प्रम  पेदा  किया  जा  रहा  हे  ।  टी  वी  पर  उनके  डायरेक्टर  ने  बताया  कि  सामान्य  वर्षा  हो
 रही  इससे  ओर  प्रम  पेदा  हो  रहा  हे

 अध्यक्ष  महोदय  -  चन्द्रजीत  देखिए  ऐसा  नहीं  यह  प्रश्न  कोई  राजनीतिक  प्रश्न  नहीं  हे  यह
 सारे  मनुष्यों  के  जीवन  का  प्रशन  हे  ।  मिटिरियोलाजीकल  डिपार्टमेंट  के पास  आजकल  ऐसे  उपकरण  उपलब्ध

 में  स्वयं  जानता  जिनकी  सहायता  से  दिन  में  बारिश  की  क्‍या  स्थिति  होने  वाली  उसका  भी
 यदाजा  लगा  लिया  जाता  हे  ।  उसका  वे  हर  रोज  एक  मेप  बनाते  वीकली  और  मंथली  भी  मेप  बनाते  हें  ।
 उससे  अंदाजा  लगाकर  सरकार  के  लिए  अपनी  नीति  बनाना  सुलम  होता  हे  ।  उसको  मी  घ्यान  में  रख  कर
 अगर  किसी  जगड्ड  पर  कठिन  स्थिति  पेदा  होने  जा  रही  हे  तो  उसके  संबंध  में  भी  हम  सोच  कर  हम  कार्यवाही
 कर  सकते  हें  ।  इसलिए  उनके  लिए  भी  सोचना  स्टेट  गवर्नमेंट्स  को  भी  सोचना  चाहिए  ओर  सेंटल
 गवर्नमेंट  को  भी  सोचना  चाहिए  ।  यह  सारी  चीज  ध्यान  में  रख  कर  जितना  हो  सके  कंप्रीहेंसिव  स्टेटमेंट  बनाकर

 सुविधानुसार  2-3  दिन  में  सरकार  दे  दे  तो  उच्छा  रहेगा  ।

 प्री  सृर्य  नारायण  अध्यक्ष  पूरा  बिहार  सुखाग्रस्त  हो  गया  बारिश
 नहीं  हुई  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  में  सारे  हिन्दुस्तान  की  बात  कह  रहा  हूं  ॥

 म०  प्र०

 झीमती  मालिनी  भाट्टाचार्य  श्रीमान  में  आपके  माध्यम  से  देश  में  पांच  लाख
 आंगनवाड़ी  कार्यकर्ताओं  की  न्‍्यायोचित  मांगो  को  पूरा  करने  में  सरकार  की  असफलता  की  ओर  सम्बद  मंत्रालय
 का  ध्यान  दिलाना  चाहती  हूं  ।  इस  समय  आंगनबाड़ी  कार्य  को  स्वेच्छिक  सेवा  माना  जाता  डे  जिसके  लिए
 अल्प  मानदेय  दिया  जाता  हे  जो  कि  इसके  एवज  में  दिए  गए  समय  ओर  श्रम  की  किसी  भी  दंग  से  क्षतिपूर्ति  नही
 करता  ।  प्रश्न  केकल  कार्यकर्ताओं  के  मरणपोषण  का  ही  नहीं  बल्कि  यड्ट  व्यकित्त  की  गरिमा  का  भी  हे  ।  वे
 काफी  समय  से  आन्दोलन  करते  रहे  डे  ।  वे  अपनी  मांग्रो  को  एक  के  बाद  दूसरे  मंत्रालय  के  सामने  रखते  रहे
 है  ।  जब  इन्दिरा  महिला  योजना  घोषित  की  गई  तब  यह  कहा  था  कि  ग्राम  घेविका  ओर

 आंगनवाड़ी  कार्यकर्ताओं  को  सरकारी  कर्मचारी  का  दर्जा  दिया  जाएगा  ।  किन्तु  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  हे  ।
 बाद  राष्टीय  मोर्चा  शासन  के  समय  तत्कालीन  भ्रम  ओर  कल्याण  मंत्री  माननीय  पासवान  जी  हस  बात  से
 सहमत  हो  गए  थे  कि  मानदेय  राशि  क्री  दरों  में  परिवर्तन  किया  जाना  चाहिए  ।  लेकिन  उन्होंने  भी  न्यूनतम  दर
 के  बारे  में  कुछ  नहीं  कष्ठा  ।  जबकि  इन्दिरा  मड्डिला  योजना  के  बारे  में  सुनाई  दे  रहा  में  सरकार  से
 आग्रह  करूंगी  कि  उन्हें  अपने  स्वर्गीय  नेता  ढारा  आंगनवाडी  कार्यकर्ताओं  से  किए  गए  वायदे  को  पूरा  करना
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 चाहिए  ओर  या  ठो  उन्हें  सरकारी  कर्मचारियों  का  दर्जा  दिया  जाए  अथवा  उनकी  मानदेय  राशि  को  उनके  द्वारा
 किए  गए  कार्य  के  महत्व  के  अनुसार  किया

 प्री  मनोर॑जन  सकतत
 :

 यह  एक  महत्वपूर्ण  समस्या  हे  ।  में  माननीय  सदस्य  का  समर्थन  करता  हूँ  ।
 सरकार  को  इस  पर  ध्यान  दना  चाहिए

 श्रीमती  मालिनी  भटटाचार्य  -  अन्यथा  उन्हे  दि  नी  आना

 श्री  विजय  कुमार  यादव  वध्यक्ष  मैं  यापके  माध्यम  से  सरकार  ध्यान  बिद्दार
 के  अन्दर

 जो
 स्थिति  ख़ास  तोर  पर  स॒ख्याड  और  बिजली  के  अ्रपाव की  की  शोर  दिल्ताना  चाहता  हूं  ।  जिहार

 पिछड़ा  हुत्रा  इलाका  हे  ओर  बिजली  को  हतनी  कमी  हे  कि  तब  यहां  जिजली  मिल  नहीं  पाती  है  ।  वर्षा  न  होने
 के  कारण  किसानों  को  कार्फा  दिक्कत  हो  रही  है  और  उनकी  फसल  मारी  जा  रही  है  ।  जो  फसल  उन्होंने
 लगायी  हे  वह  सृस्त्र  रही  हे  ।

 छोटे  ओर  मझोले  उद्योगों  पर  भी  अरः  श्रसर  पड़  रहा  हे  सालिए  में  ऊनन्‍्द्र  सरकार  का  घ्यान  इस  ओर
 आकर्षित  करना  चाहता  हूं  और  यह  ग्रन॒ुराध  ऊऋरना  चाहता  हूं  कि  ब्रिहार  वैसे  भी  त्रार्थिक  संकट  से  गृजर  रहा
 कन्द्र  की  बहुत  बड़ी  जिम्मेदारी  हे  ज्र्थक  संकट  को  बढाने  में  चाहता  हैँ  कि  सेटल  एल

 से

 से  कम  जितनी  आवश्यकता  है  उतनी  जिजली  अवश्य  बिहार  को  दी  जाए  बिहार  पर  यू  पुर  केश  मे
 सबसे  पहले  ओर  दूसरे  नम्जर  पर  आते  इन  जगह  के  पालियामेट  के  मैम्बर्स  को  बुला  क्योंकि
 यह  मामला  हर  साल  आ  रहा  यह  राष्ट्रीय  समस्या  के  रू  में  पेश  इसलिए  कम  से  कम  पार्लियामेंट  के
 मेम्बर्स  को  कांफीडेंस  में  ले  कर  इस  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  और  इसके  स्थाई  समाधान  की  ओर  सरकार
 को  कदम  बढ़ाना  चाहिए  ।

 झ्री  अन्ना  जोशी  माननीय  में  आपका  ध्यान  बम्बई  ओर  दिल्ली  में  इलेक्टानिक
 एक्सचेंज  से  होने  वाली  स्थानीय  कालों  की  गणना  करने  के  लिए  महानगर  टेलीफोन  निगम  लि०  के  प्रस्तावित
 सख्त  कदमों  की  तरफ  दिलाना  चाहता  हूँ  और  अपने  दूरसंचार  मंत्री  का  ध्यान  आकर्षित  करने  के  लिए  आपसे
 अनुरोध  करता  हूं  ताकि  वह्ठ  तत्काल  कार्यवाही  करके  महानगर  टेलीफोन  निगम  लि०  के  इस  बेहद  ठतर्कपूर्ण
 प्रस्ताव  का  रद्द  कर  दें  ।

 विभिन्‍न  समाचार  पत्रों  से  मेरी  जानकारी  में  यह  बात  आई  हे  कि  महानगर  टेलीफोन  निगम  लि०  स्थानीय
 कालों  की  गणना  तीन-मिनट  के  आधार  पर  करने  की  योजना  बना  रहा  हे  ओर  वह  भी  केवल  उन  कालों  के

 जो  बम्बई  ओर  दिल्ली  में  इलेक्टानिक  एक्सचेंज  से  होती  हे  ।  यह  लगता  हे  कि  इस  प्रस्ताव  के  |
 1991  से  लागू  डोने  की  सम्भावना  हे  ।  प्रस्ताव  का  उद्देश्य  ही  अनुचित  और  तर्कहीन  लगता  हे  और

 यह  इलेक्टानिक  एक्सचेंज  को  प्रमोक्‍ताओं  के  साथ  मेदमाठ  हे  ।  तकनीकी  रूप  से  इस  कदम  से  स्थानीय  कालों
 को  एसटीडी  कालों  के  समकक्ष  कर  देना  होगा  ।  श्रीमान  अनुशासन  की  बात  न  करें  प्रभोक्‍्ताओं  के  लिए
 नियमों  के  दो  सैट  केसे  हो  सकते  हे  ?  क्‍या  नियमों  का  एक  सेट  इलेक्टानिक  एक्सचेज  प्रभोक्‍ताओं  के  लिए  हे
 ओर  दूसरा  गेर  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  प्रमोक्‍ताओं  के  लिए  हे  ?  श्रीमान  जी  बम्बई  शहर  का  ही  ठदाहरण  ले
 लीजिए  जहां  पर  27  लाख  टेलीफोन  में  से  केवल  48  प्रतिशत  अर्थात  3.38000  टेलीफोन  इलैक्टरानिक  एक्सचेंज
 से  जुड़े  हुए  हे ओर  52  प्रतिश्षत  गैर  इलेक्टानिक  एक्सचेंज  से  जुडे  हे  ।  केवल  48  प्रतिशत  प्रमोक्‍ता  ही  इस
 बोझ  का  वष्डन  क्‍यों  करें  ?  यड  तो  भेदभाव  का  बहुत  बडा  मामला  हे  ओर  हमारे  संविधान  के  समानता  के  ही

 सिदान्त  के  विरूृद  हो  जता  हे  ।
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 में  दूरसंचार  मंत्री  जी  से  बम्बई  टेलीफोन  प्रमोक्‍ता  संघ  जैसे  विभिन्‍न  उठप्मोक्तः  निकायों
 कै  संसद  स्थानीय  प्रतिनिधियों  और  आपके  अपने  प्रतिनिधियों  से  गठित  एक  व्यापक
 आषार  वाली  समिति  बनाने  का  थाग्रह  करता  हूँ  ।  यह  समिति  सः  कालों  का  आर्थिक  रूप  से  मृल्य
 निर्धारित  करने  के  संबंध  में  एक  अध्ययन  करके  एक  एऐपोर्ट  प्रस्तुत  करें  ।  इस  तरह  जी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  किए

 जाने  तक  सरकार  को  नई  योजना  को  मंजूरी  नहीं  देनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  है  *  "4.९६  देय  अब  रस्ाप्रा  एल  पर  पत्र  रच

 1.06  म०  प्र

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 अलौगद  मुस्ल्तिम  हन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय  के  वर्ध
 1988-89  के  वार्थिक  प्रतिवेदन  और  रण  की  समीक्षा  आदि

 हे मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  में  निम्नलिखित  एत्र  समा  पटल  पर
 रखता

 (1)  अलीगढ़  मुस्लिम  अलीगढ़  के  वर्ष  1988-89  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 अलीगढ़  मुस्लिम  अलीगढ़  के  वर्ष  1988-89  के  कार्यकरण  की  सरकार
 ढारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  उ3ंग्रेजी  ।

 -  (2)  उपर्युक्त  (1)  में  ठल्लिखित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दक्षनि  वाला
 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रन्यालय  में  रस्ते  गए  ।  देख्थिए  संख्या  एल  टी  177/91]

 (3)  इन्दिरा  गांधी  राष्टीय  मुक्त  विश्वविद्यालय  के  वर्ष  1988-89  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  ठेग्रेजी  ।

 इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्‍त  विश्वविद्यालय  के  वर्ष  1988-89  के  कार्यकरण  की  सरकार
 हारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  ठया  ठंग्रेजी  ।

 ))  ठपर्युक्त  (3)  में  ठल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विज्ञम्थ  के  कारण  दशने  वाला
 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रन्यालय  में  रखे  गए  ।  देख्थिए  धंरूया  एल  टी  178/91]

 6)  राष्ट्रीय  श्लैक्षणक  योजना  तथा  प्रसारण  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1989-90  के  वार्थिक
 की  एक  प्रति  तथा  ठंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 राष्टीय  शैक्षणिक  योजना  तथा  प्रशासन  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  ठंग्रेजी  ।

 (6)  उपर्युक्त  (5)  में  उल्लिख़ित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्भ  के  कारण  दशने  वाला

 ॥ज्क is



 पर  रे सभा  पटल  पर
 रखे  गए  पत्र  29  1991

 एक  विवरण  तथा  ठंग्रेजी  ।  हा  जप

 प्रिस्थालय  मेंਂ  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल  टी  179/91)

 (7)  भारतीय  फिलोसोफिकल  अनुसंधान  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।
 भारतीय  फिलोसोफिकल  अनुसंघान  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  ठंग्रेजी  ।

 में  रख्ये  गए  ।  देख्खिए  संख्या  एल  टी  180/91]

 (8)  उर्दू  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  गुजराल  समिति  की  सिफारिशों  के  क़ियान्वयन  की  जांच  संबंधी  समिति
 के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  ठोग्रेजी  ।

 ग्रन्यालय  में  रखे  गए  ।  देख्खिए  संख्या  एल  टी  181/91]

 (9)  राष्ट्रीय  शिक्षा  अनुसंघान  तथा  प्रशिक्षण  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1988-89  के  वार्षिक  लेखाओं*
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 (10)  उपर्युक्त  (9)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  मे  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशने  वाला
 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रन्यालय  में  रखे  गए  ।  देख्थिए  संरूया  एक  टी  182/91]

 (11)  मेन्‍्टेड  ईस्टिट्यूशन्स  ग्राफ  यूनिवर्सिटी  आफ  दिल्ली  के.वर्ष  1987-88  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक
 प्रति  तथा  तथा  ठन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 (12)  उपर्युक्त  (11)  में  ठल्लिखित  पत्रों  को समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशने  वाला
 एक  विवरण  तथा  ठंग्रेजी  ।

 प्रन्यालय  में  रखे  गए  ।  देस्क्िए  संख्या  एल  टी  183/91]

 (13)  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंघान  तथा  प्रशिक्षण  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  ठॉप्रेजी  ।

 राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंघान  तथा  प्रशिक्षण  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1989-90  के
 कार्यरण  की  सरकार  हारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  उठग्रेजी

 ।

 (14)  उपर्युक्त  (13)  में  ठल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशने  वाला
 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रिन्यालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल  टी  184/91)

 (15)  पांडिचेरी  विश्वविद्यालय  1985  की  धारा  44  की  ठपधारा  (2)  के  अन्तर्गत  पांडिचेरी
 विश्वविद्यालय  के  ज्ञेक्षणक  मामलों  को  शासित  करने  वाल्त  फ़्यम  जो  23  1990  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  की  एक  प्रति  तथा  उठंग्रेजी
 ।

 प्रिन्यालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल  टी  185/91]

 न्वार्धिक  प्रतिवेदन  23-+1990  को  सपा  पटक्ष  पर  रखा
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 अध्यक्ष  महोदय  :  भ्री  सीताराम  केसरी  ।

 कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कमला

 झी  सोमनाथ  चटर्जी  :  जब  वरिष्ठ  मंत्री  का  नाम  प॒कारा  जाता  है ओर  वह  उपस्थित  हैं  तो
 वह  अपने  ठपमंत्री  को  समा  पटल  पर  पत्र  रखने  के  लिए  नहीं  कह  मंत्री  महोदय  आपको  स्पष्टीकरण
 देना  होगा  कि  वह  पत्र  क्‍यों  नहीं  रख  सकते  ।  यह  सभा  की  गरिमा  का  प्रश्न  है  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  प्रश्न  ठीक  हे  लेकिन  वह  उापने  कनिष्ठ  साथी  को  प्रोत्साहन  दे

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्‍या  उन्होंने  आपकी  अनुमती  ली  हे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  उन्होंने  इसका  संकेत  दिया

 अली  यावर  जंग  नेशनल  ईह्टिट्यूट  फार  दि  डियरिंग  मुम्बई  ओर  केन्ट्रीय  वक्‍फ
 परिषद  नई  दिल्‍ली  के  वर्ध  1989-90  के  वार्थिक  प्रतिवेदन  और  कार्यकरण  के  संबंध  में

 समीक्षा  आदि

 कल्याण  मंत्रालय  में  ठपमंत्री  के०  कमला  में  श्री  सीताराम  केसरी  की  ओर  से
 निम्नलिखित  पत्र  समा  पटल  पर  रखती

 (1)  अली  यावर  जंग  नेशनल  इंस्टिट्यूट  फार  दि  हियरिग  मुम्बई  के  वर्ष  1989-90  के
 वार्षिक  प्रतिवेन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखा
 परीक्षित  लेखें  ।

 अली  यावर  जंग  नेशनल  इस्टिट्यूट  फार  दि  हियरिंग  मुम्बई  के  वर्ष  1989-90  के
 कार्यरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  ठ8ग्रेजी

 ।

 उपर्युक्त  (1)  में  ठल्लिखित  पत्रों  को  सम्रा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  वाला
 एक  विवरण  तथा  ठोग्रेजी  ।

 ग्रिन्यालय  में  रखते  गए  ।  देखिए  सं  एतल्ल०  टी०  186/91]

 (3)  केन्द्रीय  वक्‍फ  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  ठेग्रेजी  ।

 केन्द्रीय  वकक्‍फ  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति
 तथा  ठेग्रेजी  ठथा  ठन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 केन्द्रीय  वकफ  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा
 की  एक  प्रति  तथः  अंग्रेजी  ।

 (4).  उपर्युक्त  (3,  में  उल्लिखित  पत्रों  को सम्रा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशने  वाला

 एक  विवरण  तथा  ठेग्रेजी  ।

 ग्रन्थालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  सं  एकता  टी«  187/91]

 (5)  भारत  में  भाषायी  अल्पसंख्यकों  के  ठपायुक्त  के  1985  से  1986  की  अवधि  तक  के

 छब्बीसवे  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  त्या  लैग्रेजी  ।
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 (6)  उपर्युक्त  प्रतिवेदन  के  संबंध  में  एक  व्याच्यात्मक  टिप्पण  तथा  उ3ंग्रेंजी
 ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  सं  एल०  टी०  188/91]
 (7)  भारत  में  भाषायी  अल्पसंख्यकों  के  आयुक्त  के  1986  से  1987  की  अषधि  तक  के

 सत्ताईसवें  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  खंग्रेजी  ।

 (8)  उपर्युक्त  प्रतिवेदन  के  संबंध  में  एक  व्याख्यात्मक  टिप्पण  तथा  अंग्रेजी
 ।

 प्रन्यालय  में  रखते  गए  ।  टेस्प्रििए  सं०  एल  टी०  189/91|

 अध्यक्ष  महोदय  -  श्री  के  राममूर्टि

 भ्रम  मंत्रालय  में  ठपमंत्री  पठन  सिंह

 )

 श्री  ब्री०  घनंजय  कुमार  :  मेरा  व्यवस्था  एक  प्रश्न  हे  ।  मैं  यह  जानना  चाहूँगा  कि  क्‍या
 माननोय  मंत्री  श्री  राममुर्ति  ने  पीठासीन  अधिकारी  से  गैर  हाजिर  रहने  तथा  अन्य  मंत्री  के  पत्रों  को  सभा
 पटल  पर  रखने  के  लिए  प्राधिकृत  करने  की  उनुनति  ली

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  नहीं  जानता  क्योंकि  मुझे  पत्र  प्राप्त  हुए  होंगे  तथा  मैंने  उनको  अभी  तक  नहीं

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  हमें  बताया  गया  था  कि  श्री  के०  राम  मूर्ति  मद्रास  में  हे  ।
 यदि  उन्हें  गेर  हाजिर  रहना  था  उनको  उसके  लिये  तथा  सम्मापटल  पर  पत्र  रखने  के  लिये

 किसी  अन्य  म॑ैत्री  को  प्राधिकृत  करने  के  लिये  पीठासीन  अधिकारी  की  अनुमति  लेनी  चाहिए

 अध्यक्ष  महोदय  :  कम  से  कम  सुबह  मेंने  पत्रों  को  नहीं  देखा  था

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम«»
 :  माननीय  सदस्य  एक  वरिष्ठ  सटस्य  हैं  तथां  वे  सदन  की  प्रक्रिया  जानते  हैं  ।  कोई  पी  मंत्री  किसी  भी

 मंत्री  की  ओर  से  सीधे  ही  सभा  पटल  पर  पत्र  रख  सकता  हे  ।

 झ्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  में  यह  जानता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  पत्र  किसी  अन्य  व्यक्ति  द्वारा  लिखा  गया  हे  जिसमें  कट्ठा  गया  हे  कि  प्री

 राममूर्ति  सदन  में  उपस्थित  नहीं  हो  सकते  तथा  उन्होंने  अनुमति  मांगी  हे  क्‍योंकि  वे  सदन  में
 जपस्थित  नहीं  होंगे  ।

 कर्मचारी  राज्य  न्लीमा  1948  तथा  उपदान  संदाय  1972  आदि  के
 अन्तर्गत  अधिसूचना

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पवन  सिंड  श्री  के०  राममूर्ति  की  ओर  से  में
 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  कर्मचारी  राज्य  बीमा  1948  की  घारा  95  की  ठपधारा  (4)  के  अंतर्गत  कर्मचारी  राज्य
 बीमा  संशोधन  1991.  जो  2  1991  के  मारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना
 संख्या  साथ्काग्नि०  76  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  ठथा  वंग्रेजी

 -  ।
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 (6)  उर्ष्युक्त  (5)  में  ठल्लिखित  पत्रों  को  सपा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कहूण  दशने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।  ।
 प्रंयाक्लय  में  रखी  गयी  ।  देखिए  हंख्या  एल०  टी०  195/91]

 (7)  अखिल  भारतीय  वाक्‌  तथा  श्रवण  मेसूर  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 अखिल  भारतीय  वाक  तथा  श्रवण  मेसूर  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  लेखाओं  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 अखिल  भारतीय  वाक  तथा  श्रवण  मेसूर  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (8)  उपर्युक्त  (7)  में  उल्ल्लिख़ित  पत्रों  को समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  द्शाने  वाला
 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रंथालय  में  रस्त्री  गयी  ।  देख्थिए  संख्या  एल०  टी०  196/91

 (9)  भारतीय  नर्स  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 ठथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 मारतीय  नर्स  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा
 की  एक  प्रति  तथा  ठेग्रेजी  ।  हि

 (10)  उपर्युक्त  (9)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दाने  वाला
 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 पग्रंधाज्षय  रे  रस््री  गयी  ।  देखिए  संछया  एल०  टी०  197/91]

 (11)  राष्टीय  होम्योपेयी  कलकत्ता  के  वर्ष  1986-87  के  लेखाओं  पर  की  गई  लेखापरीक्षा

 स्प्पणियों  के  कारणों  तथा  उनके  संबंध  में  उठाये  गये  उपचारात्मक  कदमों  के  बारे  में  एक

 क्विरण  तथा  ठोग्रेजी  ।  है

 (12)  उपर्युक्त  (11)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्भ  के  कारण  दशनि

 काला  एक  विवरण  तथा  ठोग्रेजी  ।

 ग्रनल्यालय  में  रखी  देख्थिए  संख्या  एज०  टी०  198/91]

 (13)  स्नातकोत्तर  आयुर्विज्ञान  शिक्षा  और  अनुसंघान  चंडीगढ़  1966  की

 घारा  19  के  अन्तर्गत  स्नातकोत्तर  आयुर्थिज्ञान  शिक्षा  और  अनुसंघान  चंडीगढ़  के

 वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 स्नातकोत्तर  आयुर्विज्ञान  शिक्षा  ओर  अनुसंघान  1966  की

 करा  18  के  अन्तर्गत  स्नातकोत्तर  आयुर्विज्ञान  शिक्षा  ओर  अनुसंघान  चंडीगढ़  के

 वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन

 पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 स्नातकोत्तर  आयुर्विज्ञान  शिक्षा  और  अनुसंघान  चंडीगढ़  के  वर्ष  1989-90  के

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
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 (14)  उपर्युक्त  (13)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशने
 वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रन्यालय  में  रखती  गयी  ।  देख्थिए  संरूया  एल०  टी०  199/91]
 (15)  अखिल  मारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  1956  की  घारा  19  के  अन्तर्गत

 अखिल  मारताय  आयुर्विज्ञान  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तथा  ठोंपग्रेजी

 अख्विल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  1956  की  घार  18  की  उपचधारा  (4)  के
 दिल्ली  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक

 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 य  न  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (16)  उपर्युक्त  (15)  में  उल्ल्लिख्ित  पत्रों  को समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशनि
 वाला  एक  विवरण  तथा  उंग्रेजी  ।

 में  रखती  गयी  |  देख्थिए  संख्या  एल०  टी०  200/91]

 1.08'*  म०पए्र७

 मंत्री  द्वारा  वक्‍तव्य

 कावेरी  जल  विवाद

 जल  पंझ्चाघन  मंत्री  विद्याचरण  अन्तर्राज्यीय  जल  विवाद  1956  द्वारा
 प्रदत्त  शक्त्तियों  का  प्रयोग  करते  2?  1990  को  अधिसूचना  जारी  करते  एक  अधिकरण  गठित
 किया  गया  था  ओर  €  ।  986  को  तमिलनाड़ डूं  सरकार  हारा  किए  गए  अनरोधघ  को  अधिनिर्णयन  हेतु
 अधिकरण  को  भेज  दिया  गया  था  ।

 कावेरी  जल  विवाद  अधिकरण  द्वारा  25  1991  को  जारी  किए  गए  अन्तरिम  आदेश  के  उस
 आदेश  ओर  उससे  सम्बध्द  कई  मुद्दों  के  विरुद  विभिन्‍न  अम्यावेदन  प्राप्त  हुए  हें  ।  कर्नाटक  सरकार  ने  भी
 कर्नाटक  के  कावेरी  बेसिन  क्षेत्रों  में सिंचाई  की  सुरक्षा  के  वास्ते  कुछ  प्रावधान  करने  के  लिए  25  1991
 को  एक  उध्यादेश  जारी  किया  ।

 सरकार  ने  हसके  सभी  पहलुओं  पर  घ्यानपूर्वक  विचार  किया  और  अधिकरण  के  अन्तरिम  आदेश  से
 सम्बद  कानूनी  प्रश्नों  तथा  कर्नाटक  सरकार  के  अध्यादेश  को  उच्चतम  न्यायालय  में  भेजने  का  निर्णय  किया  हे  ।
 सरकार  की  सलाह  मारट  के  राष्ट्रपति  ने  मारत  के  संविधान  के  अनुच्छेद  143  की  घारा  (1)  के  अन्तर्गत
 राय  जानने  के  वास्ते  उच्चतम  न्यायालय  को  पत्र  भेजा  जिसे  28  1991  को  उच्चतम  न्यायालय  के
 महा  पंजीयक  को  मेज  दिया  गया  जद
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 निम्नलिखित  प्रइनन  भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  के  विचारार्थ  तथा  ठस  पर  ऐपोर्ट  देने  हेतु  भेजे  गए  है  :
 अर्थात

 ()  क्‍या  अध्यादेश  तथा  उसके  प्रावधान  संविधान  के  अनुसार
 (0)  ४)  क्‍या  अधिकरण  के  आदेश  रिपोर्ट  के  रुप  में  माने  जा  सकते  हैं  तथा  इस  निर्णय  को  अधिनियम

 की  घारा  5(2)  के  अन्तर्गत  मान्यता  दी  जा  सकती

 (i)  क्या  अधििकरण  के  ग्देश  प्रभावी  बनाने  के  उद्देश्य  से  केन्द्र  सरकार  दाग  प्रकाशित  किया
 जाना  अपेक्षित  हें

 (3).  क्‍या  अधिनियम  के  अ्रन्तत  गठित  जन  विखाद  अधिकरए  गद  समता  प्राप्त  हे  कि  वह
 विवाद  से  संबंधित  प्रक्षा  का  काई  अन्सरिम  गाड्त  दे  सकता  हे  ।
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 गसमितलियों  के  लिये  निव्चिन

 झभारतीय  खिज्ञान  ग्रेम्थान  बंगत्नौर

 न्ल्ज्न्दालन  हे मानव  ग्रेसाध्चान  विकास  मंत्री  अअजुन  हर  में  प्रस्ताव  करता  हूँ
 सारतीय  जिज्ञान  सम्थान  आएगोर  ऊं  विनियम  ग्योर  ।  के  सादा  एठिल  संस्थान  के  सर्पत्ति

 और  निधि  के  प्रशासन  तर  प्रजंघ  से  सर्जाघत  योजना  के  खद  (३)  के  अनुसरण  में  इस  सभा  के
 सदस्य  ऐसी  रीति  से  जेसा  कि  अध्यक्ष  निर्देश  दे  योजना  ग्योर  विनियमा  के  ज्न्‍्य  उपब्रंधों  के  अ्ध्यधीन
 भारतीय  खिज्ञान  समस्शान  एरिपद  आगसौर  ऊूे  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करन  के  लिए  अणने  मे  से  दो
 सदस्य  निर्वाचित  करे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  हे

 भारतीय  विज्ञान  बंगलोर  के  थ्रिनियम  3]  ओर  3.1.1  के  साथ  पढित  संस्थान  के  संपत्ति
 और  निधि  के  प्रशासन  ओर  प्रश्नंघ  से  संबंधित  योजना  के  खंड  के  अनुसरण  में  हस  सपा  के

 सदस्य  ऐसी  रीति  जैसा  कि  अध्यक्ष  निदेश  दें  योजना  और  विनियमों  के  अन्य  उपबंधों  के  अध्यधीन
 भारतीय  विज्ञान  संस्थान  बंगलोर  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  ऊे  लिए  अपने  मे  से  दो
 सटस्य  निर्वाचित  करें  ।”

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुआ  ।

 1.11  म्र०  प्र

 भारतीय  प्रोद्योगिकी  संस्थान  परिबद

 मानव  हंसाधघन  विकास  मंत्री  अर्जुन  में  प्रस्ताव  करटा

 प्रौद्योगिकी  1961  की  घारा  31(2)  के  अनुसरण  में  इस  समा  के  सदस्य
 ऐसी  रीति  जैसा  कि  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  अधिनियम  के  अन्य  उपबंधों  के  अध्यधीन  मारतीय
 प्रौद्योगिकी  संस्थान  परिषद  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  हेतु  उनके  निर्वाचन  की  तारीख  से  तीन  वर्ष
 की  अवधि  के  लिए  उापने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें|ਂ
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 श्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  ।

 प्रौद्योगिक  1961  की  भारा  31(2)  के  अनुसरण  में  इस  सभा  के  सदस्य

 ऐसौ  रीति  जैसा  कि  अध्यक्ष  निदेश  ठक्‍त  अधिनियम  के  अन्य  उण्बंधों  के  ध्यधीन  भारतीय
 प्रौद्योगिकी  संस्थान  परिषद्र  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  हेतु  उनके  निर्वाचन  की  तारीख  से  तीन  वर्ष
 की  ठावचधि  के  त्लिए  अपने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करों  ।

 प्रस्ताव  ह्खीकृत  हुआ  ।

 1.12  मन
 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  झलाहाकार  परिषद्‌

 शहरी  विकाहय  मंत्रात्तय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  महादय  ग्रीमती  शीला  कौत्त
 की  ताफ  में  में  प्रस्ताव  करता  हूँ

 दिल्‍ली  विकास  1957  की  घारा  5(2)  के  अनुसरण  में  हस  सभा  के  मदस्य  ऐसी
 रीति  जैसा  कि  अध्यक्ष  निर्देश  उक्‍त  अधिनियम  के  अन्य  उपबंधों  के  दिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  की  सलाहकार  परिषद्‌  के  सदस्यों  के  रूप  में  चार  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  कार्य  करने  के

 लिए  अपने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।

 अध्यक्ष  प्रशइन  यह  हे

 दिल्‍ली  विकास  1957  की  धारा  5(2)  के  अनुसरण  में  हस  सभा  के  सदस्य  ऐसी
 रीति  जेसा  कि  उध्यक्ष  निदेश  उक्‍त  अधिनियम  के  उपबंधों  के  बिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  की  सलाहकार  परिषिद्र  के  सदस्यों  के  रूप  मेंਂ  चार  वर्ष  की  अवधि  ”  कार्य  करने  के
 लिए  अपने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।

 म्र७  प्र०

 राजधाट  सम्राध्य  समिति

 घि  की  धारा  4  के  अनुसरण  में  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी
 क्ष  निर्देश  उक्‍त  अधिनियम  के  अन्य  उपबंधों  के  अध्यधीन  सरकार  द्वारा

 अधिसूचना  जारी  किए  जाने  की  तारीख  से  आरंभ  होने  वाली  अवधि  के  तिए  राजघाट  समाधि  समिति  के
 सदस्यो  के  रूप  में  कार्य  करने  के  णिए  अपने  में  से  दो  सदस्य  निराचित  करें  ।"

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  हे

 राजघाट  समाधि  1951  की  धारा  4  (1)  के  अनुसरण  में  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी
 रीति  जैसा  कि  अध्यक्ष  निदेश  ठक्‍त  अधिनियम  के  अन्य  ठपमधों  के  अध्यधीन  सरकार  हारा

 अधिसूचना  जारी  किए  जाने  की  तारीख  से  आर॑भ  होने  वाली  अवधि  के  लिए  राजघाट  समाधि  समिति  के

 सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करे  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
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 1.14  मर  प्र०

 कर्मचारी  राज्य  श्लीमा  निगम

 भ्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  पत्चन  झिंह  :  श्री  के८  राममुर्ति  की  ओर से  में

 प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  1950  के  नियम  के  साथ  पढित  कर्मचारी  राज्य  बीमा
 अधिनियम  1948  की  घारा  4  के  अनुसरण  मे ंइस  समा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जेसा कि  अध्यक्ष
 निदेश  उक्त  अधिनियम  के  अन्य  उपबंघों  के  अध्यघीन  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  सदस्यों  के

 रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  स
 दो  सदस्य  निर्वाचित  करें

 अध्यक्ष  मड़ोदय  :  प्रश्न  यह  हे

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  निय  0  के  नियम  के  साथ  पएठित  कर्मचारी  राज्य  बीमा
 1948  की  घारा  के  अनुसरण  में  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  से  जेसा  कि  अध्यक्ष

 निर्देश  उक्त  अधिनियम  के  अन्य  उपबधों  के  अध्यघीन  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  सदस्यों  के

 रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  |ਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
 1.15  म्र०  प्र०

 कक

 अख्थिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  नई  दिल्ली

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  एम०  एल०  :  में  प्रस्ताव  करता

 अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  1956  की  घारा  के  अनुसरण  में  इस  समा

 के  सदस्ग  ऐसी  रीति  से  जैसा  कि  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  अधिनियम  के  अन्य  उपबंधों  के
 अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  नई  दिल्ली  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से

 दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।"

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  हे

 अखिल  भारतीय  आयुर्धिज्ञान  संस्थान  1956  की  घारा  के  अनुसरण  में  इस  समा
 के  ऐसी  रीति  जैसा  कि  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  अधिनियम  के  अन्य  उपबंधों  के
 अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  नई  दिल्ली  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  उपनें  में  से
 दो  सदस्य  निवाचित  करें  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
 1.16  म्०  प«

 कृत  हु

 भारतीय  क्षय  रोग  संघ

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  एम०  एल०  :  में  प्रस्ताव  करता

 भारतीय  क्षयरोग  संघ  के  नियमों  तथा  विनियमों  खंड  (3)  के  अनुसरण  में  इस  सभा  के
 ऐसी  रीति  से  जेसा  कि  अध्यक्ष  निदेश  मारतीय  क्षयरोग  संघ  की  केन्द्रीय  समिति  के  सदस्यों

 के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।"

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह
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 भारतीय  क्षयरोग  संघ  के  नियमों  तथा  विनियमों  खंड  के  (3)  के  अनुसरण  में  इस
 सभा  के  ऐसी  रीति  से  जैसा  कि  अध्यक्ष  निदेश  भारतीय  क्षयरोग  संघ  की  केन्द्रीय  समिति  के
 सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  दो  सदस्य  निवचित  करें  |ਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 1.17  मर  प७

 भारतीय  लिकित्सा  अनुसंधान  नई  दिल्ली

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  एम०  एल०  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 भारतीय  चिकित्सा  श्नुसंघान  परिषद  के  नियमों  विनियमों  तथा  उपबिधियों  के  नियम  15  के

 अनुसरण  में  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  से  जैसा  कि  अध्यक्ष  निर्देश  दे  भारतीय  चिकित्सा

 अनुसंघान  नई  दिल्‍्लती  के  शासी  निकाय  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से
 दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  हे
 भारतीय  चिकित्सा  अनुसंघान  एरिषद  के  नियमों  विनियमों  तथा  उपविधियों  के  नियम  15  के

 वनुसरण  में  हस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  से  जैसा  कि  अध्यक्ष  निदेश  भारतीय  चिकित्सा

 अनुसंघान  नई  दिल्ली के  शासी  निकाय  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से
 दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।”

 रन
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 1.18  म्र०  प०

 सारतीय  नर्स  नई  दिल्ली

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  एम०  एल०  :  में  प्रस्ताव  करता

 भारतीय  नर्स  परिषद  1947  की  घारा  3  की  उपघारा  (1)  के  अनुसरण  में  इस  सभा

 के  सदस्य  ऐसी  रीति  से  जैसा  कि  अध्यक्ष  निदेश  उक्‍त  अधिनियम  के  अन्य  ठपबंधों  के

 भारतीय  नर्स  नई  दिल्ली  के  सदस्यों  के  रूप  में  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  कार्य  करने  के

 लिए  अपने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।

 अध्यक्ष  प्रश्न  यह  हे

 भारतीय  नर्स  परिषद  अधिनियम  ,  1947  की  घारा  3  की  उपधारा  (1)  के  अनुसरण  में  इस  सभा
 के  सदस्य  ऐसी  री)ते  से  जैसा  कि  अध्यक्ष  निदेश  उक्‍त  अधिनियम  अन्य  ठपबंधों  के
 भारतीय  नर्स  नई  दिल्‍ली  के  सदस्यों  के  रूप  में  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  कार्य  करने  के

 लिए  कपने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
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 1.19  मन  प्र«  ः

 ह्नातकोसर  आसुर्विज्ञान  शिक्षा  और  श्र  नुर्धंघ  संडीगढ़

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  एम०  एलन  में  प्रस्ताव  करता

 स्नातकोत्तर  आयुर्विज्ञान  शिक्षा  ओर  अनुसंघान  चंहीगढ़  1966  की  घारा
 के  अनुसरण  में  हस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  से  जैसा  कि  दध्यक्ष  निदेश  उक्‍त  अधिनियम  के  अन्य
 उपबंधों  के  स्नातकोत्तर  आयुर्विज्ञान  शिक्षा  ओर  अनुसंधान  चंढीगढ़  के  सदस्यों  के
 रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  सं  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  हे
 स्नातकाना  जरायर्थिज्ञान  शिक्षा  और  अनुसंघान  संस्थान  चंटीगट  अधिनियम  1966  की  घारा

 कक  अनुसरण  मे  हस  सभा  के  सदस्य  एसी  रीति  से  जैसा  कि  अध्यक्ष  निर्देश  टक्‍त  अधिनियम  के  अन्य
 उपबंधों  के  अध्यधीन  स्नातकान्तर  त्रायुर्विज्ञान  शिक्षा  ओर  अनुसंधान  चंडीगढ़  के  सदस्यों  के
 रूप  में  कार्य  करने  के  त्तिए  अपने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें

 प्रस्लास  स्वीकृत  हुआ

 श्री  दाउददयाल  जोशी  अध्यक्ष  इस  सप्ताह  की  कार्यस॒ची  में  निम्न  विषय  जोड़े  जाने

 हेतु  निवेदन  करता  हूं  -

 राजस्थान  पुरातात्विक  दृष्टि  से  समृदशाली  प्रदेश  हे  ।  इसके  बावजूद  भी  केन्द्र  सरकार  के  पास  कोई

 महत्वपूर्ण  योजनायें  प्रचुर  मात्रा  में  उक्त  पुरातात्विक  महत्व  के  स्थानों  को  विकसित  करने  हेतु  राज्य
 सरकार  के  पास  घन  की  अनुपलब्धता  हे

 ।  इस  हेतु  अनेक  काम्लैक्स  की  स्वीकृति  के  लिए  केन्द्र
 सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 कृपया  उक्त  योजनाओं  की  चर्चा  हेतु  इस  सप्ताह्न  की  कार्यसृची  में  जोड़ा  जाये  ।

 श्री  शोमनाट्रीश्वर  राव  वाढहड़े  :  में  इस  सप्ताह्न  की  कार्यसची  में  निम्नलिख्तित  विषय
 शामिल  किए  जाने  हेतु  निवेदन  करता  हूं  —

 श्रीराम  सागर  ओर  श्री  सेलम  राउट  ब्रांच  केनाल  परियोजनाओं  में  कार्य  के  6  पेकेजों  हेतु  विश्व
 बैंक  ने  सहायता  देने  की  मंजूरी  दी  थी  ।  निर्माण  कार्य  हेतृ  निविदाएं  आमंत्रित  की  गई  थी  जिनकी

 अनुमानित  लागत  153  करोड़  रूपये  की  थी  ।  इन  कार्यों  के  निष्पादन  डेतु  पांच  फर्मों  के  प्रारम्भिक  चयन
 और  जो  अनुमानों  से  40  से  100  प्रतिशत  तक  अधिक  थी  के  लिए  सरकार  की  स्वीकृति  पर
 काफी  अधिक  होहल्ला  हुआ  था  ।  यद्ट  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  निविदाएं  रद्द  कर  दी  जाएंगी  ।

 परन्तु  अब  ज्ञात  हुआ  हे  कि  निविदाओं  को  अनुमोदित  कर  दिया  गया  डे  जिसके  कारण  राज्य  को  लगभग
 90  करोड़  रूपये  का  नुकसान  हुआ  ।  लोकट्ठित  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ओर  इस  कठिन  समय  में

 सरकारी  घन  को  बर्बाद  होने  से  बचाने  के  लिए  ये  निविदाएं  रद्द  की  जानी  चाडिए  ।  भारत  सरकार  और
 विश्व  बेंक  इसके  लिए  अविलम्भ  कदम  ठठाए  जाने  चाहिये  ।

 प्रो०  रास्ता  सिंह  रावत  :  अध्यक्ष  निम्नलिखित  विषय  को  इस  सप्ताष्  की  कार्यसृची  में
 सम्मिलित  किया  जाये
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 () 7  १]  त्ताजस्थान  राज्य  के  अजमेर  जिले  में  ब्यावर  नगर  मे  स्थित  कृष्णा  मित्त  के  विगत  कई  वर्षों  से  बन्द
 रहने  के  कारण  हजारों  मजदूर  रोटी-रोजी  को  मुद्  ताज  हो  गये  हैं  ओर  उनका  जीवन  कठिन  हो
 गया  हे  ।  ठत  :  कृष्णा  मिल  को  ठविलम्ध  चालू  कर  हजारों  श्रमिकों  और  ठनके  परिवारों  को

 सुख्मरी  एवं  ब्रकारी  से  बचाया

 (2)  हिन्दुओं  के  प्रसिध्द  तीर्थस्थल  पुष्कर  सरोवर  में  वर्षा  के  नालों  क ेसाथ  बहकर  आई  जमा  मिट॒टी
 को  युध्दस्तर  पर  निकलवा  कर  सरोवर  की  सफाई  की  जाये  ताकि  वर्षपर  आने  वाले  लाखों
 तीर्थयात्रियों  को  स्‍्नानार्थ  जल  उपलब्ध  हो  सके  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  भार्गव  -  अध्यक्ष  आपकी  आज्ञा  से  में  एक  सबमिश्न  रख  रहा

 हट  और  चाहता  ड्ं  कि  इस  विषय  को  हसी  सप्ताष्ट  की  कार्यसृची  में  सम्मिलित  किया  जाये  —

 (1)  राजस्थान  सरकार  को  वर्ष  1991-99  के  लिए  केन्द्रीय  सह्ायटा  की  राशि  में  बढ़ोत्तरी  किये  जाने
 के  बाबत

 (2)  राजस्थान  सशस्त्र  पुलिस  को  असम  भेजने  में  हुए  146  करोड़  रूपये  के  व्यय  का  पुनर्मरण  करने

 डा०  वे कटेश्वरलु  उमारेदर्ढी  अध्यक्ष  महोदय  में  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  सप्ताह  की

 कार्यसूची  में  निम्नलिखित  मद  शामिल  की  जाए

 से  ैश  में  गुंटुर  जिले  में यह  अविलंबनीय  लोक  महत्व  का  विषय  हे  ।  लोग  बहुत  समय  से  आंध्र  प्रदे

 पेनृमुड़ी  ओर  कृष्णा  जिले  में  पुलागददा  को  जोड़ने  के  लिए  कृष्णा  नदी  पर  सड़क  पुल  बनाने  का  अनुरोध
 कर  रहे  दे  ।  हाल  ही  में  नोका  चलाने  के  लिए  पानी  पूर्वी  तट  पर  मछली  पकड़ने  और  समुद्री
 मछली  और  इसके  उत्पादों  का  व्यापार  बढ़ने  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  आवश्यक  हे  कि  उद्यमियों  को
 यातायात  की  बेहतर  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  शीघ्र  पुल  बनाया  जाए  ।  यह  पुल  पूर्वी  तट  के  इस
 भाग  में  उत्पादित  किए  जाने  वाले  जल-उत्पादों  की  बड़ी  मात्रा  को  शीघ्र  मेजने  में  सहायक  होगा  ।

 उत्पादों  ढारा  पर्याप्त  विदेशी  मुद्रा  अर्जित  की  जा  सकती  है  ।  यह  न  केवल  श्रिम्प  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए
 उपयोगी  होगा  बल्कि  देश  में  विदेशी  मुद्रा  आय  को  बढ़ाने  में  भी  सहायक  होगा  ।  यह  उस  क्षेत्र  के

 मछुआरों  ओर  कमजार  वर्गों  के  लोगों  के  सामाजिक-आर्थिक  विकास  को  प्री  बढ़ावा  यह
 मछलीपत्तनम  ओर  मद्रास  के  बीच  100  कि०  मी०  सड़क  दूरी  को  कम  कर  देगा  ।

 इससे  कमी  बाद  में  टाटा  से  इृद्वापुरम  के  बीच  तटीय  सड़क  बनाने  में  मी  सुविधा  रहेगी  क्योंकि

 यह  आंघ्  प्रदेश  के  तर्टाय  क्षेत्र  जो  975  कि०  मी०  लम्बा  के  लोगों  की  काफी  समय  से  महसूस  की  जा

 रही  आवश्यकता  ओर  इच्छा  हे  ।  सरकार  इस  बारे  में  प्राथमिकता  के  आधार  पर  तत्काल
 कदम  ठठाए

 श्री  जार्ज  फर्नानडीज  :  में  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  सप्ताह  की  कार्यसूची  में

 निम्नलिखित  मद  शामिल  की  जाए

 लक्षद्दीप  अनेक  द्वीपों  में  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अंतर्गत  लगभग  नो  वर्ष  के  लिए  सेवा  में

 लिए  गए  बहुत  से  श्रमिकों  को  नोकरी  से  निकाल  दिया  गया  हे  ।  उनको  नौकरी  से  निकालने  के

 परिणामस्वरूप  उनके  भूखों  मरने  भी  नौबत  आ  गई  हे  ।  गृह  मंत्रालय  को  भूतलक्षी  प्रभाव  से  उन
 अ्मिकों  को  रोज़गार  देने  के  लिए  प्रशासन  से  तत्काल  बातचीत  करनी  किए  ।
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 समितियों के
 लिए  निर्वाचन  1991

 5  “7  पिछले
 में  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  उन्हें  नौकरी  से  इसलिए  निकाला  गया  क्योकि  पिछले

 चुनावों  में  उन्होंने  कांप्रस  दल  के  विरूुष्द  मत  दिया

 श्री  ई०  अष्ठमद  :
 में  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  सप्ताद्ट  की  कार्यसची  में  निम्नलिखित

 मद  शामिल  की  जाए  :

 कुवेत  से  आए  F  भारतीय  शरणार्थीयों  को  क्षतिपृर्ति  देने  के  लिए  हमारी  सरकार  द्वारा
 हराक  ओर  कुवेत  सरकार  के  साथ  ब्रातचीत  न  करने  के  कारण  उनकी  दयनीय  स्थिति  हे  उन

 आपकी  अनुमति  से  में  एक  वाक्य  जोड़ना  चाहता  हृ  कि  यह  उप्युक्त  समय  है  कि  सरकार  उन
 जिन्होंने  देश  के  लिए  इतनी  विदेशी  मुद्रा  अर्जित  के  पुनर्वास  के  लिए  कुछ  योजनाएं

 बनाए  ।  सरकार  को  या  तो  संयुकत  राप्ट  की  सब्ठायता  से  अथवा  स्वयं  उनक  पुनर्वाल  के  लिए  सभी
 प्रयास  करने  चाहिएं  ।

 में  आशा  करता  हूँ  कार  उनके  पुनर्वास  के  लिए  अविलंब  कदम  उठाएगी  और

 संयुक्‍त  राष्ट  के  साथ  बातचीत  करके  उन्हें  क्षतिपूर्ति  दिलाएगी  ओर  उनकी  समस्याओं  का
 समाघान  करेगी  ।

 झ्री  सत्यनारायण  जटिया  :  अध्यक्ष  निम्नलिखित  विषय  को  हस  सप्ताष्ट  की  कार्यसृची
 में  सम्मिलित  किया  जाये  :--

 उज्जेनਂ में  पेटोलियम  प्रोडक्ट  डिपों  की  स्थापना  तथा  गैस  पाइप  लाइन  पर  आधारित  बिजली

 घर  स्थाफ्ति  करने  हेतु  ।

 (2)  अ्रम्मई-नई  दिल्ली  के  बीच  प्रारम्म  की  गयी  एक्सप्रेस  का  स्टॉपेज  नागदा  पर  देने  तथा

 रतल्ड्म  कोटा  के  बीच  अवध  एक्सप्रेस  का  किराया  देहरादून  एक्सप्रेस  की  तरह  करने  एवं  उज्जैन
 नागछ्ष  यात्री  रेल  सेवा  का  घिस्तार  रतलाम  तक  हुए  जाने  हेतु  ।

 मर  प्र

 तत्पश्चात्‌  लोक  भा  मध्याहन  भोजन  के  लिए  2-25  म०  प०  तक  के  लिए  स्थगित

 हुई

 मध्याहन  सोजन  के  पश्चात्‌  लोक  सपना  2.28  म०  प०  पर  समेत  हुई

 2.28  म्र०्प

 राव  राम  सिंह  पीठास्मीन  हुए
 सभापति  महोदय  :  सुबह  जब  चर्चा  की  जा  रही  थी  उस  समय  एक  माननीय  सदस्य  का  नाम  छूट  गया

 था

 । अब वष्ट अपनी बात कह सकते श्री संतोष कुमार गंगवार । झ्ली संतोध कुमार गंमवार सभापति निम्नलिखित विषय को इस सप्ताष्द की



 गिशावण
 1913

 कार्ययूच्ची  मेंਂ  सम्मिलित  किया

 के  निदेशों  के  अनुसार  देश  के  प्रामीन  क्षेत्रों  में  विद्यतोकरण  का  कार्य  किया  जाता  हे  ।
 वर्तमान  में  जो  निदेश दिए  गए  हें  उनके  अनुसार यदि  प्राम  में  एक  भी  विद्युत  कनेक्शन  तो  उक्त

 प्राम  को  विद्युतीकृत माना  जाएगा  ।  इस  नीति  के  कारण  ग्रामों  का  विद्युतीकरण  वास्तविक  रूप  से  नहीं
 हो  रहा  केवल  पग्रामों  की  संख्या  बढ़  रही  हे  ।  में  चाहता  हूं  कि  केन्द्र  इस  ओर  ध्यान  दे  और
 वास्तविकरूप  से  प्रामों  में  विद्युतीकरण  करवाए  जने  हेतु  नीति  में  परिवर्तन  किए  जाने  की
 घोषणा  करें  ।'

 दिल्‍ली  नगर  पालिका विधि  विधेयक

 २.29  म०  प७

 दिल्‍ली  नगर  पालिका  विधि  विधेयक*

 सभापति  महोदय  :  श्री  एम०  एम०  जेकब  दिल्ली  नगर  निगम  1957  और  पजाब

 नगर  पालिका  1911  जो  नई  दिल्ली  मे  नागू  हे  में  प्रौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को
 स्थापित  करने  की  अनुमति  प्राप्त  करें  ।

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृष्ठ  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०
 :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  दिल्‍ली  नगर  निगम  1957  और  पंजाब  नगर

 पालिका  1911  जो  नई  दिल्ली  में  लागू  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को
 स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 झभ्मापति  महोदय  यह

 कि  दिल्ली  नगर  अधिनियम  1957  और  पंजाब  नगर  पालिका  अधिनियम  ,  1911  जो  दिल्ली  मे

 लागू  में  ओर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  स्थापित  करने  की  अनुमति
 दी  जाए  ।"

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 सप्तापति  महोदय  :  मंत्री  अब  विधेयक  स्थापित

 प्री  एम०  एम०  जेकश्न  :  में  विधेयक  पुरः  स्थापित  करता  हूं  ।

 *  दिनांक  29-7-91  छे  भारत  के  भाग  2.  खंट  2.  में  प्रकाशित  ।
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 मंत्री  द्वारा  वक्‍सव्य

 दिल्ली  नगर  पालिका  विधि  1991

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ओर  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मेत्री  एम०  एम०  :
 में  दिल्‍ली  नगर  णलिका  अध्यादेश  को  तत्काल  लागू  करने  के  कारण  बताने  वाला  स्पष्टीकरण  वक्तव्य

 ओर  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखने  की  अनुमति  चाहता  हूं  ।

 में  गस्खा  गया  ।  देसख्खिए  संख्या  एल०  टी०  201/91]

 2.31  मर  प७

 आत्तकवादी  और  विध्यंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन

 विघेयक*

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०
 :  श्री  एस»  बी०  चव्डाण  की  ओर  में  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि  आतंकवादी  और  विध्वंसकारी

 क्रियाकलाप  संशोधन  1987  मे  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरः  स्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाए  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ
 आतंकचादी  ओर  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन  1987  में  ओर  संशोघन

 करने  वाले  विधेयक  को  पुर  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।"

 प्री  जार्ज  फर्नान्‍नडीज  :  में  विधेयक  पुर:स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  का  विरोध  करता  हूँ  ।  मेंनें
 हसका  विरोध  करने  के  संबंध  में  सूचना  टी  हे  ।

 यह  सभा  जानती  हे  कि  यह  विशेष  कानून  सबसे  पहले  दो  वर्ष  के  लिए  लागू  किया  गया  था  ओर  इस  कानून  को

 प्रस्तुत  करने  का  कारण  पैजाब  में  व्याप्त  विशेष  स्थिति  बताई  गई  थी  ।  उस  समय  सरकार  ने  यड्ट  सोचा  था  कि  दो
 वर्षों  की अवधि  में  वह्व  पंजाब  में  उत्पन्न  स्थिति  से  निपट  लेगी  ।  जबकि  यह  कानून  पूरे  देश  के  लिए  हे  फिर  भी  इस
 प्रमा  मेंभार  यही  कहा  गया  कि  यद्द  कानून  केवल  पंजाब  पर  लागू  होगा  ।  वह  दो  वर्ष  समाप्त  होने  के
 बाद  यह  कानून  में  एक  बार  फिर  संशोघन  करने  की  मांग  की  गई  ।  तत्कालीन  गृह  श्री  बूटा  जो  अब  इस
 स्रभा  के  सदस्य  ने  1989  में  यह  संशोधन  विधेयक  प्रस्तुत  किया  था  ।  उस  उद्देश्यों  ओर  कारणों  क ेविवरण
 के  अनुसार  जो  इस  संशोधन  विधेयक  के  साथ  परिचालित  किए  जा  रहे  यड  कड़ा  गया  था  कि  पंजाब  में  चल  रही
 स्थिति  से  निपटने  के  लिए  ओर  दो  वर्षों  का समय  चाहिए  ।  अब  हमें  यह  कहा  जा  रहा  हे  कि  इसके  लिए  और  दो  वर्ष

 चाहिएं  इसलिए  यह  असाधारण  ओर  पूर्ण  शक्त्तियाँ  जो  चार  वर्ष  पहले  राज्य  ने  दो  वर्ष  के  लिए  प्राप्त  की  थीं  अब  उसे
 और  दो  वर्ष  के  लिए  दे  दी  इस  प्रकार  इस  कानून  की  अवधि  वर्ष  हो  जाएगी  ।

 *दिनांक  29-7-91  के  भारत  के  असाधारण  में  प्रकाशित  ।
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 में  दो  कारणों  से  इसका  विरोध  कर  रहा  हूँ  ।  सबसे  पहले  कि  विशेष  स्थिति  से  निपटने  के  लिए

 पहली  बार  ऐसे  सख्त  कानूनों  का  उन्हें  अनुभव  हुआ  और  अब  इन  कानूनों  को  बार-बार  अनिश्चित  काल  के  लिए
 बढ़ाया  जा  रहा  हे  ।  सशस्त्र  अल  अधिनियम  की  शक्तियों  का  फिर  से  उपयोग  किया  जा  सकता
 है  ।  यदि  मुझे  ठीक  से  याद  हे  तो  शायद  यह  कानून  1956  में  लागू  किया  गया  था  ।  यह  नागालैंड  में  उस  समय
 प्रचल्लित  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  अधिनियमित  किया  गया  था  ।  तत्कालीन  गृष्  मंत्री  ने  एक  वक्तव्य  दिया  था  कि
 उन्हें  इसकी  केवल  छष्ट  मास  के  लिए  आवश्यकता  होगी  ।  हसका  कारण  यह  था  कि  उस  इस  सदन  दोनों
 पक्षों  के  सदस्यों-तब  कांग्रेस  पार्टी  का  शासन  था-सतारूढ़  दल  तथा  इसक  साथ-साथ  विपक्ष  ने  सशस्त्र  भ्रत्न

 अधिनियम  ,  जिसके  द्वारा  सुरक्षा  बलों  को  असाघारण  शक्तियां  प्रदान  की  जानी  का  विरोध
 किया  था  ।  तत्कालीन  गृह  मंत्री  ने  कहा  था  कि  उन्हें  इसकी  केवल  छट्ट  मास  के  त्तिए  आवश्यकता  है  ।
 उन्होंने  कहा  कि  यद्ठ  कठोर  नियम  संविधि  पुस्तऊ  में  नहीं  हाना  चाहिए  किन्तु  इसके  बाद  भी  नागालैंड  में  असाधारण
 स्थिति  जहाँ  कही  विद्रोह  हो  रहा  हे  यह  नियम  लागू  हसे  कंबल  छष्ट  माह्ट  टक  के  शिए  त्णग

 द  ।

 सशस्त्र  बल  अधिनियम  उन  छह  महीनों  ऊँ  अवधि  पूरी  होने  के  पश्चात  पिछले
 35  वर्षों  से  संविधि  पुस्तक  में  हे  ।  वह  नियम  केवल  नागालैंड  अथवा  भारत  के  उत्तर-पूर्वी  भाग  में  ही  लागू
 नहीं  हे  बल्कि  सशस्त्र  बल  अधिनियम  के  प्रावधानों  को  देश  के  दूसरे  भागों  में  भी  नागू  किया  गया
 वा  ओर  इसके  परिणामों  का  हमें  पता  ही  हे  ।  एक  कारण  तो  यह्ट  हे  जिससे  में  इसका  विरोध  कर  रहा  हूँ  क्योंकि
 किसी  एक  स्थान  के  लिए  बनाए  गए  विशेष  समय-अवधि  के  इस  क्रूर  नियम  का  अन्त  नहीं  होता  और  इसका  दूसर
 राज्यों  में  विस्तार  होता  कला  जाता  हे  ।

 एक  कल्याणकारी  राज्य  जेसा  कि  हमें  होना  अब  हम  राष्ट्रीय  सुरक्षा  राज्य  बन  गए  आप  बंदूक
 से  राज  करते  हैं  ।  आप  पुलिस  से  राज  करते  हैं  ।  आपके  बजट  में  *  गार  हेतु  प्रावधान  में  कर्मी  आती  जा  रही  हे
 लेकिन  पुलिस  के  लिए  प्रावधान  में  वृद्धि  हो  रही  ओर  अब  आप  पूरे  देश  इस  विशिष्ट  नियम  का  विस्तार

 कारागृद्द  के  रूप  में  परिवर्तित  कर  रहे  हैं  ।  अब  में  दूसरे  कारण  पर  प्रकाश  डाल  रहा  हूँ  कि  में  क्‍यों  इस
 प्रस्ताव  के  लाए  जाने  का  विरोध  कर  रहा  हूं  ।  आतंकवादियों  के  लिए  कुछ  अधिक  करने  के  लिए  इसमें  कुछ  भी  नहीं
 है  ।  आतंकवादियों  को  स्वयं  अपनी  चिंता  हे  और  राज्य  को  स्वयं  अपनी  चिंता  हे  ।  आज  इस  नियम  का  उपयोग
 विशेषकर  मजदूर  संघ  कार्यकर्ताओं  पर  किया  जाठः  डे  ।  में  एक  विशेष  मामला  बता  सकता  हूँ  जिसमें  कुछ  हद  तक  में
 भी  शामिल  था-में  माग्यशाली  था  कि  नियम  मेरे  ऊपर  लागू  नहीं  किया  गया  ।  अहमदाबाद  में  एक  बड़ी  धागा  मिल
 है  जिसका  देश  का  एक  बड़ा  ओद्योगिक  घराना  रिलायंस  टेक्सटाइल्स  मालिक  हे  ।  मैं  उस  व्यक्त्ति  का  नाम  नहीं  लेना
 चाहता  जो  इसका  मालिक  है  क्योंकि  कई  लोग  उसके  आमारी  हैं  ।  यह  मिल  ओद्योगिक  न्यायाधिक  रण  के  सांविधिक
 निर्णय  जिसमें  कह्ठा  गया  था  कि  मिल  में  कार्यरत  श्रमिकों  को  राज्य  की  अन्य  मिलों  के  अनुसार  अंतरिम  वेतन  लाभ

 दिए  जाने  के  निर्णय  के  क्रियान्वयन  के  लिए  तेयार  नहीं  थी  श्रमिकों  ने  हड़ताल  कर  दी  ।  में  उनकी  यूनियन  से

 सम्बद  था  ओर  अभी  मी  में  उनकी  यूनियन  से  सम्बद  हूं  ।  तीन  महीने  तक  नियोकता  लड़ते  रह्टे  ओर  उन्होने  भाड़े  के

 गुंडों  के  साथ  श्रमिकों  को  ओर  पुलिस  के  साथ  भिड़ाया  तथा  अन्त  में  जब  सभी  तरह  से  असफल  रहे  तो  इस
 विशेष  नियम--आतंकवादी  और  विघटनकारी  गतिविशरोधि|  अधिनियम  के  तहत  हमारे  18  सक्रिय
 कार्यकर्ताओं  को  पकड़वा  दिया  ।  यह  निर्णय  रिलायंस  टेक्सटाइल्स  के  मालिक  की  मुख्य  मंत्री  के  साथ  हुई  मुलाकात

 के  बाद  लिया  गया  था  ।  अगले  जब  समाचार  ने  प्रथम  पृष्ठ  पर  छापा  कि  उद्योग  के  मालिक  ने  मुख्यमंत्री  से
 बात  करके  ओर  ठन्हें  खुश  तथा  उसी  रात  में  इस  विशेष  नियम  को  लागू  किया  गया  और  ।8  श्रमिकों  को  पकड़
 लिया  गया  ।



 जआन्‍ओ  गज  आभिलल  ५

 मंत्री द्वारा वक्तव्य 29 करेगा । आप न्यायालय के सामने जाएंगे और न्यायालय खेद हम कुछ नहीं कर सकते । तब आप ठच्च न्यायालय में भी नहीं जा सकते । इसलिए अहमदाबाद के हन गरीब श्रमिकों को उच्चतम न्यायालय में आना पढ़ता उन्हें इतनी नीचे से इतनी ऊपर तक आना पढ़ता श्रमिकों की बुरी दशा हो जाती हे और अंततः उन्हें उच्चतम न्यायालय के आदेश पर छोड दिया जाता है । राज्य द्वारा श्रमिकों को हानि की क्षतिपूर्ति भी नहीं की जाती । वे लोग जो इस नियम के लिए जिम्मेवार हें उन्होंने कहा था कि यह बहुत ही विशिष्ट स्थितियों में लागू जैसी कि पंजाब की स्थिति इसलिए वे उन श्रमिकों की क्षतिपूर्ति नहीं करते । ऐसा एक ही बार नहीं हुआ है । इस विशिष्ट क्षण में जेसे में यहां स्त्रड़ा हुआ हूं . इसी प्रकार सेकडों सामाजिक कार्यकर्ता हैं सेऊकड़ा मजदूर संघ कार्यकर्ता सेकहों राजनेतिक कार्यकर्ता जा आतंकवादी नहीं हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी हाथ में पत्थर हक नहीं उन्हें संघ के विभिन्‍न तमिलनाड़ आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र गुजगात रागस्थान ओर अन्य गाज्यों में इस नियम के तहठ नजरबंद किया गया है । हम उन राज्यों के नामों की परी सर्चा अता सकते जो आज इस नियम का निवारक नजरबन्दी नियम के तौर पर प्रयाग कर रहे हें । ऐसे भी उदाहरण हें जहां इस नियम का गाजनीनलिक डिसाब निपटाने हेत प्रयोग किया गया हैं हम सभी के अनुभवों के आघार एर मेरा विचार हे कि यह नियम कोई श्र आधिऊ समय के लिए संविधि पुस्तिका में जारी न रखा जाए ॥ जो अध्यादेश लागू किया गया है उसे समाप्त कर देना चाहिए । में इसलिए इस विधेयक के प्रस्तुतीकरण का विरोध करता श्री याहमा सिंह युमनाम : मैं इस विधेयक का विरोध करना चाहता हूँ । सभापति महोदय : में नहीं जानता कि हमें आपके पास से कोई सृचना प्राप्त हुई हे । आपको पूर्व देनी चाहिए जेसी कि श्री जार्ज फर्नांडिस ने दी हे हर में माननीय मंत्री महोदय से वाद-विवाद का उत्तर देने का अनुरोध कछूंगा । श्री एम० एम० जेकब्न : सर्वप्रथम में श्री जार्ज फ्नांडिस को इस विधेयक के सार गर्मित पहलू के वर्णन पर घन्यवाद देता हूं । जिस प्रकार से उन्होंने इस समय इस पर प्रकाश डाला मेरा विचार था कि इन सब बातों पर हम उस समय बहस कर सकते थे जब विधेयक को वास्तविक रूप में पुर स्थापित किया जाता और हम सभी बातों पर गौर कर रहे हों । कोई भी तकनीकी आपत्ति इस समय नहीं उठाई जानी चाहिए । हमें वास्तव में यह अध्यादेश पुर:स्थापित करना क्योंकि ऐसा न हो कि यह कालातीत हो जाए । आतंकवादी भय देश में अभी भी व्याप्त यह कई क्षेत्रों में फेल चुका ओर घिशेषकर पिछले दो वर्षों के इसकी अवधि दो वर्षों के लिए बढ़ानी आवश्यक हो गई क्योंकि यह आकलन किया गया कि आतंकवाद का जहर पंजाब के अतिरिक्त दूसरे क्षेत्रों में मी फेल चुका हे । उस समय एक अधिसृचना मी जारी की गई थी । में इसे नहीं देख रहा था । लेकिन इसके जब श्री बूटा सिंह गृह मंत्री थे तब इसे दूसरी बार ज्ञाया गया था ओर यट्ट केवल पंजाब के लिए ही नहीं था । मेरे विचार से यह अधिसूचित क्षेत्र इसे अधिसृचित क्षेत्र ही कहना इसका अभिप्राय यद्ट हे कि अधिसृचित क्षेत्र वह हे जो वास्तविक रूप से आतंकवादी खतरों से प्रभावित हो । आतंकवाद के जहर से स्वयं को तथा देश को बचाना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है । इस संदर्भ में हम हर तरह से प्रयास कर रहे हें । इसलिए अब उद्देश्य बहुत सीमित हे । में अपने किसी मानवीय साथी के साथ हसके गुणदोष पर बहस नहीं करना चा&ता क्योकि यह्द ऐसा क्षेत्र हे जहां हमें गहराई में जाना और में इनमें से किसी भी प्रश्न का विरोध नहीं कर रहा हूं । लेकिन इसके इस समा को इस विधेयक पर बहस करने ओर इसके विभिन्‍न पहलुओं की जाँच करने का अवसर तो दिया जाना चाहिए । यह तभी सम्मव होगा जब हम इसे पेश करेंगे ओर आप इस प्रस्ताव को स्वीकार ओर तब हम सभ्न बातों पर विचार करेंगे । यह स्रीमित उद्देश्य के लिए था । हमने इसकी अवधि दो वर्ष बढ़ा दी । वह समय समाप्त हो चुका था । राष्ट्पति को एक



 श्रावण  1913  द्री  द्वारा  वकत्तव्य

 स्वाभादिक  रूप  से  समस्याएँ  उत्पन्न  हो  जाएँगी  ।  यही  प्रुस्पष्ट  कारण  हे  कि  में  इसे  संसद  के  सम्मुख  लाया  हूँ  ।
 आतंकवादी  खतरा  अपी  भी  बना  हुआ  हे  ओर  यह  विभिन्न  अनेक  अन्य  राज्यों  में  फेल  रहा  और  इसे  कड़े
 उपायों  ओर  सभी  दलों  के  सहयोग  और  सभी  सम्बंधित  लोगों  के  सहयोग  से  रोकना  है  ।  यही  कारण  हे  कि  श्री  जार्ज
 फ्नॉडिस  छारा  दिए  गए  सुझावों  का  में  स्वागत  कर  रहा  था  ।  मुझे  आशा  है  कि  यह  प्रस्ताव  लाने  की  अनुमति  दी
 जाएगी  और  इसे  पारित  कर  दिया  जाएगा  ।  घन्यवाद  ।

 सभ्न्रपति  महोदय  :  प्रश्न  यह  हे  दि
 आतंकवादी  ओर  विध्वैसकारी  क्रियाकन्तांप  1987  में  ओर  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 प्रस्ताक  स्वीकृत  हुआ  ।

 सम्कपति  महोदय  :  मंत्री  महोदय  अब  विधेयक  पुर-स्थापित  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  एम०  एम०  जेकथ  :  में  विधेयक  पुर  स्थाण्ति  करता  हूँ  ।

 2.43  म०  प०

 मेत्री  द्वारा  वक्‍तव्य

 आतंकवादी  ठ्मेर  विध्वेसकारी  व्कियाकलाप  संशोधन  1991

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृष्ठ  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०  :

 प्री  एस०  बी०  चव्हाण  की  ओर  से  में  आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप संशोधन  1991
 दरा  तुरन्त  विधान  बनाए  जाने  के

 लिए  कारण  अतठाने  वाला  एक
 व्याख्यात्मक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 प्रभा  पटल  पर  रखता  हूँ  ।

 में  रखना  गया  ।  देख्िए  संख्या  एल०  टी  202/91|]

 जम्मू  कश्मीर  दंड  विधि  संशोधन  संशोधनकारी  विधेयक*

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृड़  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०

 श्री  एस०  बी०  चव्हाण  की  ओर  से  मैं  प्रस्ताव  रखता  हूं  कि  जम्म  कश्मीर  दण्ड  विधि  संशोधन

 अधिनियम  1983  में  और  संशोघन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर-स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुअ

 जम्मू  कश्मीर  दण्ड  विधि  संशोधन  अधिनियम  1983  में  ओर  संशोघन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 श्री  जरार्ज  फर्राडीज  ने  इस  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  का  विरोध  करने  के  लिए  एक

 सूचना  दी  हे  ।

 *दिनांक  297-91  के  भारत  के  राजपत्र  असाधारण  झाग  खंड  2  में  प्रकाशित  ।



 मंत्री  द्वारा  वक्तव्य  *  29  1991 जप  ——
 श्री  जार्ज  फर्नांडीज  :  में इस  विधेयक  में  सी  मुद्दों  में  पुनः  सविस्तार

 विचार  नहीं  करना  चाहता  क्योकि
 मेरा

 विश्वास  हे  कि  यह  भी  एक  कठोर  कानून  ओर  मुझे  आश्चर्य नहीं  है
 कि  हमारे  देश  में  आजकल  इस  तरह  के  कठोर  कानून  बड़ी  संख्या  में  बनाए  जा  रहे

 श्री  पी०  श्री»  थामस्म  मेरा  व्यवस्श  है  ।  हस  चरण  में  किसी  विधेयक  का  विरोध
 केवल  कुछ्केक  आघारों  पर  ही  किया  जा  सकता  हे

 ।  श्री  जार्ज  फर्नान्डिज  ने  न  विधयक  ब्रत्कि
 पिछते  विधयक्र  का  भी  गृजावगृुणों  के  आधार  पर  शिगोध  किया  था  ।  हसका  दविगाघ  क्षेत्राचि  कार  अथवा  तकनीकी

 पहलुआ  के  प्रश्न  क  आधार  पर  किया  जा  सकता  है  जिसे  पुर  स्थापित  किए  जान  के  चरण  पर  विषयक  का
 विरोध  करते  समय  जअनाना  होता  हे  ।  अत  मेर  जिचार  में  गुण-दोष  के  ग्राधार  पर  इस  प्रकार  की  आपत्ति
 उठाने  की  इस  ८  में  अनुमति  नहीं  दी  हा

 सपायति  महोदय  :  उस  वसत्लब््य  दन  के  अनु्सात  जब  उन्हान  इस  विधयक  ऊा  विरोध  करने  के
 लिए  मृचना  ही  गई  हे  ।

 श्री  पी०  सी०  पुर  स्थाएन  के  चरण  पर  यह  बहुत  सीमित  होता  है  और  इस  चरण  में  कोई
 सटस्य  जिस  प्रइन  पर  हसका  विरोध  34  सकता  डे  वह  श्षेत्राधिका  योर  संग्रेघानिक  पहल्तु  तक
 सीमित  होता  हे  ।

 श्री  जार्ज  फर्नान्डिज  नहीं  ।

 श्री  पी०  थामसत  -  लेकिन  सदस्य  को  उल्लेख  करना  णड़ता  हे  कि  वह  किस  संवेधानिक  पहलू  से
 विरोध  कर  रहा  हे  *

 श्री  जार्ज  फर्नानिडिज  :  उन्हें  नियम  का  अध्ययन  करने  दीजिए  ।

 सभापति  महोदय  :  लोक  समा  के  प्रक्रिया  और  कार्य  संचालन  नियमों  का  नियम
 हस  प्रकार  हे

 यदि  किसी  विधेयक  को  पुर  स्थापित्  रने  की  अनुमति  के  प्रस्ताव  का  विरोध  किया  जाये  तो  अध्यक्ष

 यदि  वह  ठीक  समझे  प्रस्ताव  का  विरोध  करने  वाले  सदस्य  और  प्रस्ताव  को  पेश  करने  वाले  सदस्य
 दारा  संक्षिप्त  वक्‍तव्य  दिये  जाने  की  अनुज्ञा  देने

 के  बाद  बिना  अग्रेसर  वाद-विवाद  के  प्रश्न
 रख

 श्री  जार्ज  फर्नांडिज  को  विधेयक  को  पुर  स्थापित  करने  के  विरोध  में  संक्षिप्त  वक्‍तण्य  देने  की

 अनुमति  दी  गई  हे  ।

 झ्री  जार  फनान्डिज  :  घन्यवाद

 इस  विधेयक  के  मामले  में  मेरा  प्रश्न  यह  हे  कि  इस  तथ्य  के  श्रावजूद  कि  यह  एक  कठोर  विधेयक
 हम  उमी  आधार  को  लेने  की  कोशिश  कर  रहे  है  जिसे  दूसरे  विधेयक  में  लिया  गया

 हे  ।

 इसमे  राज्य  ने  यह  पता  लगाने  के  लिए  कि  वह  जिस  संगठन  को  उवेघ  घोषित  करना  चाहता  है  तथा
 यह  कि  क्‍या  आदेश  ओचित्यपूर्ण  हे  अथवा  राज्य  के  प्रशासन  पर  अपनी  अतिम  राय  देने  के  न्‍्यायाधिकरण
 को  समय  देने  के  लिए  शुरू  में  छह  माह  के  लिए  कहा  था  ।  इसके  बाद  राज्य  ने  पहली  बार  छह  माह  का  समय
 बटाने  के  लिए  कहा  ओर  यह  णिछले  वर्ष  दिसम्भर  की  बात  तब  एक  अध्यादेश  जारी  किया  गया  था  क्योंकि

 संसद  का  सत्र  नहीं  चल  रहा  था  ।  1991  और  10  1991  को  लोकसभा  ने  इस  मामल्ले चे
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 पर  विचार  किया  ।  तत्कालीन  वित्त  माननीय  श्री  यशवन्त  सिन्हा  जी  ने  इस  समा  में  इस  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  किया  और  जब  इस  पर  वाद-विवाद  चल  रहा  था  तो  उन्होंने  निम्नलिखित  कहा  था  :

 जम्मू-कश्मीर  राज्य  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  हे  और  संसद  का  सत्र  नहीं  चत्त  रहा  इसलिए
 राज्यपाल  ने  न्‍्यायाधिकरण  का  कार्यकाल  छह  माह  से  बटाकर  वर्ष  ताकि  वह  ऐसा
 उद्गघोषणाओं  के  संबंध  में  अपना  कार्य  प्रा  कर  के  लिए  17  1990  को  जम्मु-कश्षमीर
 दण्ड  विधि  अध्यादेश  19५॥  प्रम्ताणित  था  ।  न्यायाघधिकरण  ढारा  हस  मामले  में  अलिम
 निर्णय  लिया  जाना  अभी  शाप  है  योर  वर्तमान  का  श्राज्ञाय  हे  कि  न्यायाधिकरण  उसे  सौपी  ग्रे

 के  भरे  में  छह  मास  की  अतिरिक्त  ममयादर्वाध  में  निर्णय  ले  सठ

 हस  प्रकार  मुझ  विश्वास  हे  कि  छह  माह  का  अभिरिकन  समय  जिसमे  उन्हें  अण्ना  कार्य  पूरा  करना
 शा  मांगते  समय  उन्हें  एनग  था  कि  यह  क्या  मांग  रह  है  जोर  न्‍्यायाधिकरण  को  भी  अतिरिकतत  समय  मागत
 समय  एता  था  कि  यह  क्‍या  समय  अटया  रहा  है  और  समय  95  गयः  हे  ।  और  मुझे  इसके  सियार  काई
 ठोस  कारण  नजर  नहीं  आला  कि  जम्म-कक्मीर  सहित  दश  के  किएय  भागों  में  दमन  को  जाए  रखने  के  जिए
 समय  बदवाने  की  मांग  कर  रहें  हे  और  मुझ  इसका  ऊोई  वेघ  |रण  नहीं  दिखता  कि  यह  बदवाने  की  मांग  की
 जाए  ओर  यह  सभा  पर  यह  समय  प्रशान  करें  ।  इस  विधयक  का  विरोध  करने  आ  मेरा  यह
 आधार  हे  ।

 सभापति  महोटय  क्या  मत्र

 श्री  एम०  एम  जेकश्न  :  पुनः  हस  विधेयक  के  मामले  में  में  विधेयक  के  का  उल्लेग्य
 नहीं  करना  चाहता  जेसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  स्वय॑  उल्स्लेस्न  किया  हे  ।  हसी  के  साथ  माननीय
 सदस्य  ने  स्वयं  स्वीकार  किया  डे  कि  हस  सभा  ने  देश  के  हिलो  के  विरूद  कार्य  करने  वाले  संगठनों  अछ्
 संस्थानों  का  पता  जगाने  के  लिए  जम्म-कश्मार  दण्ह  प्रक्रिया  क  अधिनियम  चार  के  अन्तर्गत  गठित  किए  गए
 नन्‍्यायाधिकरण  के  लिए  ममय  बदाया  कतिएणय  संस्थान  और  ऑदोलन  लगातार  हिसा
 और  नफरत  ओर  एक  घार्मिक  उन्माद  सा  फेल्लाने  न  हे  ।  हससे  आतंक  पेदा  हो  गया  ।  राज्य  में
 हससे  समस्याएं  पेदा  हो  गई  ।  हस  स्वामायिक  रूप  से  कुछ  संगठनों  पर  प्रतिबंध  लगाना  आवश्यक  था
 और  ग्री  जार्ज  फर्नांटिज  यह  बात  भर्ती  मांति  जानते  हे  ।  इन  संगठनों  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  ।  प्रश्न  यह
 उठा  कि  इन  संगठन  ?  ड़में  पता  रगाना  डे  कि  क्या  वे  स्णएष्टीकरण  मांशकर  कोई
 दोषी  हो  गए  हे  हन  करण

 निर्णय  करे  तातत  न्‍्यायाघिकरण  ने  इन  बातों  की  जांच  की  ।  उबर
 यास्तथ्रिक  कारण  यद्ग  हे  कि  यह  न्‍्यायाघिकरण  सभो  जआवश्यऊ  जानकारी  एकत्र  नहीं  का  सका  क्योंकि  कुछ

 हमे  स्पष्टीकरण  मांगना  होगा  ओर  नया

 दोषी  व्यक्ति  थे  ।  उन  क्षेत्रों  में  व्याप्त  स्थिति  उन  सभी  सम्नद  व्यक्तियों  ओर  एजेन्सियो  से  सी  साध्य  और
 जानकारी  प्राप्त  काने  के  लिए  आदर्श  अथवा  अ  नुकूल  नहीं  थी  ।  इस  हिए  न्‍्यायाधिकरण  के  चेयरमेन  ने  बताया
 कि  उन्हें  सरकार  से  आाट  में  जानकारी  प्राप्त  हुई  और  उनके  एास  इस  संबंध  में  सभी  सम्बद  व्यक्तित्यों  की  जांच
 करने  ओर  रिपोर्ट  दे  लिए  पर्याप्ट  समय  नहीं  था  ।  हसोलिए  उन्हें  समय  बढ़वाने  की  आवश्यकता  पढ़ी  ।
 वास्तव  में  यह  अनरोध  चयरमेन  ग्जोर  राज्य  सरकार  का  था  ।  जम्म-कश््मीर  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  है  और

 हस  समय  वहां  कोई  विधान  सभा  नहीं  है  ।  स्वाभाविक  रूप  से  संसद  ही  वहाँ  संरक्षक  और  नियंत्रक  शक्त्ति
 है  ।  इसी  कारण  4  समय  बदढवाने  और  उचध्यादेंश  के  स्थान  पर  विधेयक  की  मांग  की  गई  है  ।

 श्ली  जार्ज  फर्नानडीज  :  सभापति  क्‍या  मे  मंत्री  जी  से  एक  स्पष्टीकरण  ले  सकता

 हूँ  ?

 क्या  उन्हें  विश्वास  हे  कि  न्‍्यायाधिकरण  को  स्थायी  बनाने  के  लिए  प्रयत्न नहीं  किया  जा  रहा  हे  क्योंकि



 सभी  न्यायाधिकरणों  की  यही स्थितियां होती  हे  ?  क्या  मंत्री  जी  को  समा  में  आने  से  पहले  यह  सुनिश्चित  कर
 लिया  था  कि  कोई  प्री  व्यक्ति  इसे  स्थायी  बनाने  संबंधी  अधिनियम  के  लिए  चेष्टा  नहीं  कर  रहा

 भरी  एम०  एम०  जेकन्न  :  फर्नान्डीज  आप  इन  बातों  के  बारे में  ब्रेहत्त  जानते  हे  क्योंकि  आप  इस

 जगह  पर  थे  ।  हसी के
 ठीक  इसी  कारण  पा  में  वाद-विवाद  के  लिए  समय  की  अनुमति दी

 हे  ।  आहए  हम  हस  मामले  पर  वाद-विवाद  ऊरे  कि  वाद-विवाद  के  दोरान  क्‍या  न्‍्यायाघिकरण पर  आतचीत  हो
 रही  हे  अथवा

 नहीं

 श्री  जार्ज  फर्नानडीज  :  हसका  हे  कि  आप  हसे  सुनिश्चित  किए  बगेर  सभा  में  आए

 डे

 प्री  एम०  एम०  जेकब्न  :
 मेरे  पास  फितर्नी  जानकारी  उसके  आधार  पर  में  कह  सकता  हूँ  कि

 न्‍्यायाधिकरण  का  समय  बदवाने  ऊँ  त्लिए  संसद  के  समक्ष  आना  ओचित्यपूर्ण  हे  ।

 सभापति  महोदय  :  मेरे  विचार  से  अ्री  जार्ज  फर्नान्डीज  का  आशय  यह  हे  कि  क्या  विघयक  में
 संशोधन  करने  की  वास्तव  में  आवश्यकता  हे  और  क्‍या  यह  न्यायाघिकरण  के  हित  में

 प्री  एम०  एम०  जेकन्न  :  यह  मरऊार  अनुचित  कारणों  की  पक्षघर  नहीं  हे  ।  हम  सच्चाई
 के  पक्षघर

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  हे

 जम्मृ-कशमीर  दण्ड  विधि  संसोघन  कारणों  में  ओर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 सभापति  महोदय  :  मंत्री  महोदय  अब  विधेयक  पुरःस्थापित  करें  ।

 प्री  एम०  एम०  जैकब्न  :  प्रीमान  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता

 2.52  म०  प७

 जम्मू-कश्मीर  दंड  विधि

 झंझ्ददीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृष्ठ  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०

 जैकन्न  :  महोदय  ,  मे  जम्मू-कश्मीर  दण्ड  विधि  सभापति महोदय : मंत्री महोदय अब विधेयक पुरःस्थापित  द्वारा  तुरन्त  विधान  बनाने  जाने  के

 कारण  बताने  वाला  एक  व्याख्यात्मक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 हूँ  ।

 प्रंथालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  हं०  एल०  टी०
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 लेखानुदानों  की  मांगें  1991-92*

 श्मावति  महोदय  :  अब  हम  मद  संख्या  1991-92  के  लिए  लेखानुदानों  कौ  मांगें
 को  सभा  के  मतदान  हेतु  रखे  जाने  को  लेते  हैं  ।

 प्रस्ताब  प्रस्तुत  हुआ

 कार्य-सूची  के  स्तम्म-चार  में  मांग  से  28,  30,  31,  33  से  89,  91,  93  से  98  के  सामने
 दिखाए  गए  मांग  शीर्षों  के  संबंध  में  3)  1992  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  दौरान  द्वोने  वाले  खर्चों
 की  अदायगी  करने  के  लिए  या  के  संबंध  कार्य  सूची  के  स्तम्भ  पांच  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा
 पूंजी  लेखा  संबंधी  राशियों  से  अनधिक  संबंधित  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  लेखें
 राष्ट्रति  को  दी  जाएं  ।

 लोक  झभा  की  ख्लौकृति  के  लिए  प्रस्तुत  वर्ष  1991-92  के  किए  लेखानुदानों  की  मांगे

 ख़दन  की  स्वीकृति  के  लिए  पेश  किए  जाने

 मांग  बाली  अनुदानों  की  मांगों  की  राशि  सभा

 की  ढारा  11  मार्च  1991  को  पहले  से  ही  स्वीकृत

 संख्या  मांग  का  नाम
 ___

 की  गई  राशियों

 राजस्व  पूंजी
 रुपए  रूपए

 1  2  3  4

 कृषि  मंत्रालय
 1.  कृषि  1731,23,00,000  2,24,00,000
 2.  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  की  ठन्य  सेवाएं  47,47,00,000..  60,06.00,000
 3.  कृषि  अनुसंघान

 ओर  शिक्षा  विभाग  182,00,00,000
 -

 4.  पशुपालन  ओर  डेरी  विभाग  102,62,00,000*  24,45,00,000*
 रसायन  ओर  उर्वरक  मंत्रालय

 5.  रखायन  ओर  पेटो  रसायन  विभाग  6.22,00,000  10.70,00.000
 6.  उर्वरक  विभाग  ३3041,38,00,000  47.35,00,000

 नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्रालय
 ).  नागर  विमानन  विभाग  21.41,00,000  13,92,00,000

 8.  पर्यटन  विमाग  32,00,00,000  13,20,00,000
 नागरिक  आपूर्ति  ओर  सार्वजनिक  वितरण
 मंत्रालय

 9.  नागरिक  आपूर्ति  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  4,91,000  1,75,00,000
 छोयला  मंत्रालय

 10.  कोयला  मंत्रालय  20,80.00:,000.  371,50,00,000



 है

 लेखानुदानों  की  मांगे  1991-92  29  1991

 1  2  3  4

 वाशिज्य  मैत्राक्ञय
 11.  वाणिज्य  विभाग  1215,78,00,000  787,29,00,00
 12.  पूर्ति  विभाग  15.72,00,000  न

 हंचार  मंत्रालय
 13.  संछार  मंत्रालय  5,79,00,000  न
 14.  डाक  सेवाएं  762,55,00,000  31,45,00,000  ,
 15.  दूरसंचार  सेवाएं  2115,74,00,000..  1318,00,00,000

 रज्ता  मंत्रालय
 16.  रक्षा  मंत्रालय  554,60,00,000  56,38,00,000
 17.  रक्षा  पेंशने  874,84,00,000  -
 18.  रहा  सेवाएं  सेना  4182,15,00,000  न्‍+
 19.  रक्षा  सेवाएं-नो  सेना  457,93,00,000  न

 20.  रहा  सेवाएं-वायु  सेना  1060,39,00,000  न
 21.  रक्षा  आयुघ  निर्माणियाँ  350,00,00,000  न

 22.  रक्षा  सेवाओं  पर  पृंजी  परिष्यय  न  3087,46,00,000
 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय

 23.  पर्यवरण  और  बन  म॑त्राल्लय  166,12,00,000  ३,73,00,000
 विद्ेश  मैश्रालय

 24...  विदेश  मैत्रालय  259,08,00,000  33,42,00,000
 विस  मंत्रालय  .

 25.  आर्थिक  कार्य  विपाग  211,39,00,000  81,31,00,000
 26...  सिक्‍का  निर्माण  ओर  स्टाप्प  183,03,00,000  94,93,00,000
 27...  वित्तीय  संस्थानों  को  अदायगियां  279.58,00,000  2701,68,00,000
 28...  पेंशन  274,42,00,000  -
 30.  राज्य  सरकारों  को  अन्तरण  2227,02.00,000  62,50,00,000
 31.  सरकारी  सेवकों  आदि  को  उघार  जप  110,40,00,000
 33.  व्यय  विभाग  4,22,00,0  1,97,00,000
 ३4...  लेखा  परीक्षा  134.68,00,000
 35.  राजस्व  विभाग  40,49,00,000  87,00,000 :
 36  प्रत्यक्ष  कर  124,99,00,000  00,00,000
 37.  अप्रत्यक्ष  कर  200,98,00,000  73,57,00,000

 खाद्य  मंत्रालय
 38.  छाद्य  मंत्रालय  1374,87,00,000  68,20,00,000

 खाध  प्रधंस्करणा  उद्योग  मंत्राजय
 39.  रथ  प्रसंस्करण  ठद्योग  मंत्रालय  15,21,00,000  6,38,00,000

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याए  मंत्रालय
 40.  स्वास्थ्य  विभाग  279,82,00,000  92,85,00,000

 *

 41.  परिवार  कल्याण  विभाग  425.01,00,000  43,00,000

 11  1991  को  स्वीकृत  लेखातुदान  राशि  +कृषिਂ  तथा  और  सड्डकारिता  विभाग  की  अन्य  सेवाएंਂ  की  मांगों
 के  संबंध  में  थी  ।  हु
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 2  3  4

 गढ़  मैत्रालय
 42...  गृद्द  मंत्रालय  159,50,00,000  6.50,00,000
 43.

 मैत्रिमेडल  5.90.00,000  -

 “  पुलिस  ही  |  क  886,19,00,000  164,82,00,000

 ्  ग््द
 मंत्रालय  का  उनन्‍्य  व्यय  179,7,00,00€  57,39,00,000

 46.  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  सरकारों  को  अन्तरण  48,50,00.000  26.71,00,000
 मानव  संद्याघधन  विकास  मंत्रालय

 47.  शिक्षा  विप्ताग
 899.42,00,000  30.00.000

 48.  युष्ष  कार्य  और  खेल  विभाग  56.10,00,000  1.10,00,000
 49.  कला  ओर  संस्कृति  62,27.00,000  _
 50.  महिला  ओर  बाल-विकास  विभाग  218,82,00,000  50,00,000

 उच्चोग  मंत्रालय
 $1.  औद्योगिक  विकास  विभाग  73,47,00,000  6,00,000
 52.  भारी  ठद्योग  विभाग  15,05,00,000  137,72,00,000
 53.  सरछारी  ठद्षम  विभाग  71,00,000  न

 $4.  लघु  कृषि  और  प्रामीण  उद्योग  विभाग  157,74,00,000

 झृचना  और  प्रसारण  मंत्रालय
 55.  सूचना  ओर  प्रसारण  मैत्रालय  50,68,00,000  2,80,00,000
 56.  प्रख्रण  सेवाएं  406,9%,00,000  178,61,00,000

 झा  मैश्राक्य
 57  भ्रम  मंत्रालय  205,68,00,000  37,00,000

 न्याय  ओर  कंपनी  कार्य  मंत्रात्य
 58.  विधि  और  न्याय  107.45,00,000  न

 59.  कंपनी  कार्य  विभाग  4,99,00,000  1,00,000

 खान  मैत्राताय
 60...  छान  मैत्रालय  70,85,00,000  9,90,00,000

 संधदीय  कार्य  मैश्रालय
 61.  संसशैय  कार्य  मंत्रालय  65,00,000  -

 क्षञोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय
 62.  लोक  शिकायत  ओर  पेंशन  मंत्रालय  26.09,00.000  57.00,000

 पेटोलियम  और  प्राकृतिक  गेश्व  मैत्रालय
 63.  पेटोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  51.06,00.000  85.00,00,000

 योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय
 64...  आयोजना  27,14,00,000  8,45,00,000
 65.  सांछियकी  विभाग  26,18,00,000  न

 66...  कार्यक्रम  कायान्वयन  विभाग  36,00,000  बन

 जिज्वत  और  गैर-पारम्परिक  उर्जा  छोत  मैत्रालय
 67  विद्युत  विभाग  1030,96.00,000

 68...  गैर-पारम्परिक  ऊर्जा  खलोत  विभाग  72,73,00,000  2.50,00.000

 ग्रामौद्रा  विका्य  विभाग
 69...  प्रामीण  विकास  मंत्रालय  1760.01.00,000  25.00,000

 a  ल्‍न्‍  औो-ूभो  ७ऋओ_िीखनयञ:ल_अइअइ़खेेे ेफसईडकसफसससससससससआससफसचससफससससअसससससो”)सफकशफसफससफफफकफएसओओस धपपफपफअइइइ
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 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय
 70.  विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  विभाग

 97.52.00.000  4
 वैज्ञानिक  ओर  ओद्योगिक  अनुसंघान  विभाग  97.52.00.000  12,48,00,000

 71.  जैव-पफ्रेच्नोगिकी  विभाग  134.29,00,000  1.70,00.000
 इस्पात  बैत्रालय

 73.  इस्पात  मंत्रालय  6.78,00.000  3.00.000

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय
 74...  जल-मूतल  परिवहन  6.78.00.000  320.18,00,000
 !5.  सड़क  69.18.00.000
 76.  दीपस्तम्म  ओर  नोवहन  64.24.00.000  271.22.00.000

 वच्त्रोश्ोग  मंत्रालय
 77.  वस्त्रोब्चोग  मंत्रालय  389.46.00.000  89,90.00,000

 शहरी  विकाझहम  मंत्रालय
 78.  शहरी  विकास  और  आवास  85.86.00.000  89.90.00,000
 79.  लोक  निर्माण  कार्य  44.76,00,000
 80.  लेखन  सामग्री  ओर  मुद्रण  48.33.00,000  44.76,00,000

 जल  झंद्याघन  मंत्रालय
 जल  संसाधन  मंत्रालय  48.33.00,000  1.90.00.000
 कल्याशा  मंत्रालय  हा
 कल्याण  मंत्रालय  227.24,00.000  9,52

 परमाशु  ऊर्जा  विभाग
 परमाण  ऊर्जा  276.33.00.000
 न्यूक्लीय  विद्युत  स्कीमे  68.25.00,000

 हइलेक्ट्रानिकी  विभाग
 85.  इलेक्टानिकी  विभाग  45.52.00.000  68.25.00,000

 महाश्ागर  विकाह  खसिभाग
 8  महासागर  विकास  विभाग  45.52.00.000  21.68.00.000

 अत्तरिक्ष  विभाग
 87.  अेतरिक्ष  विभाग  19.42.00.000  50.99.00.000

 उपराष्ट्रपति  क ेखच्चिवालय  ओर
 हाघ  लोक  खेवा  आयोग

 88.  लोक  समा  -

 89...  राज्य  समा  4.50.00,000  न

 89.  उपराष्ट्पति  का  सचिवालय  4,50.00,000  न

 घिना  विधान  मंडल  वाले  संघ  राज्य  झेत्र
 93...  दिल्ली  _
 94...  अंडमान  और  निोोबार  द्वीप  समृदह  433.15,00.900
 94.  दादरा  और  नागर  हवेली  84.40.00.000  8,43.00.000

 96...  लक्षद्वीप  20.00.00.000  6.20.00.000

 96.  चंढीगढ़  95,50,00,000  25,77.00.000

 98.  दमन  ओर  दीव  95,50,00,000  6,94.00,000

 जोड़  12,09.00,000  6,94,00,000
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 श्री  जस॒वंत  सिंह  :  समापति  में  इस  संबंध  में  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।

 पूरा  सदन  सरकार  की  सुविधा  और  वित्त  मंत्री  के  अच्छे  स्वास्थ्य  के  लिए  ताकि  वह  आज  रात  अच्छी  तरह
 से  सो  इन  अ  नुदान  मांगों  को  बिना  वाद-विवाद  केवल  प्रव्फ़ियात्मक  रूप  से  पारित  करने  के  लिए
 सहमत  हुए

 सभापति  महोदय  :  मुझे  विश्वास  हें  कि  आप  बहुत  सहयोग  दे  हहे  हें  ।

 श्री  जसवंत  झिंह  :  यह  बात  स्पष्ट  रूप  से  समझा  ली  जानी  चाहिए  कि  यह  बिना  पक्षणात  के  है  कि
 चाष्टे  हम  बाद  में  इसके  ब्योरे  के  बारे  में  जो  कुछ  भी  रूख  और  यह  भी  बिना  पक्षणत  के  हे  कि  पूरे
 अजट  पर  अथवा  अआनुदानों  की  विशिष्टता  पर  चाहे  कोई  भी  रूख  लें  जो  अब  हम  बिना  वाद-विवाद  के  पारित
 कर  हहे  हें  ।

 सभापति  महोदय  मुझ  खेद  हे  कि  मैं  नहीं  समझता  क्योंकि  आप  इसका  विरोध  नहीं  कर  रहें  हैं
 वरन  आप  हसे  पारित  करवाने  में  सरकार  की  सद्ठदायता  कर  रहें  हें  ।  इससे  आप  पभ्रविष्य  में  सरकार  की
 आलाचना  करने  के  अयोग्य  नहीं  हो  जाते  हें  ।  आप  सरकार  से  यह  आश्वासन  क्यों  चाहते  हें  कि  आप  भविष्य
 प्ें  इसका  विरोध  कर  सकते

 प्लरी  लालकृष्ण  आइ्ृवाणी  :  में  अपने  साथी  की  बात  में  कुछ  जोड़ना  चाहता  हूँ  अर्थात  यह
 कि  सामान्यतया  लेखानुदान  मांगों  पर  चर्चा  होती  हे  और  तदनन्तर  इन्हें  पारित  कर  दिया  जाता  हे  ।  यह  भविष्य
 के  लिए  पूर्व  उदाहरण  नहीं  '  ऐसा  केवल  सीमित  समय  होने  के  कारण  किया  गया  हे  ।  हमनें  बजट  सत्र  को
 विलम्ब  से  शुरु  किया  और  <#  निश्चित  समय  सीमा  के  भीतर  समस्त  प्रक्रिया  को  पूरा  किया  जाना  हे  ।

 हसलिए  सभी  पक्ष  इस  पर  सहमत  हें  कि  हम  लेखानुदान  मांगों  को  वाद-विवाद  ओर  चर्चा  के  बिना  ही  पारित
 करेंगे  ।  यह  भव्ष्यि  के  लिए  पूर्व  उदाहरण  नहीं  हे  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  हे  -

 कार्यसूची  के  स्तम्भ  चार  में  मांग  संख्या  1  से  28.  30.  31.  33  से  89.  91.  93  से  98  के  सामने

 दिखाएं  गये  मांग  शीर्ओं  के  संबंध  में  31  1992  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  दोरान  होने  वाले  खर्चों  की

 अदायगी  करने  के  लिए  या  के  संबंध  कार्यसू्ी  में  के  स्तम्म  5  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा

 संबंधी  राशियों  से  अनधिक  संबंधित  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  लेखे  राष्ट्रपति
 को  दी  जाये  ।  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 2.56  म०  प०

 विनियोग  संख्यांक  2  1991*

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  वित्तीय  वर्ष  1991-92  के  एक  भाग  की
 सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  से  और  में  से  कतिपय  राशियों  के  निकाले  जने  का  ठपबंध  करने  वाले
 विधेयक  को  पुर:स्थापिट  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 धभ्नापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  हे

 वित्तीय  वर्ष  1991-92  के  एक  भाग  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  से  और  में  से
 कतिपय  राक्षियों  के  निकाले  जाने  का  ठपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की

 प्रस्तात  स्वीकृत  हुआ  ।

 29-7-91  के  भारत  के  राजपत्र  भाग  2  में  प्रकाशित  ।

 lad



 कीड़  पषथय्यपणषचयफ्फ्यम्यथ घ  घच््घ््््््ि्ो्ोोोपप्र
 भी  प्रनप्रोहन  सिंह  :  में  विधेयक  को  पुर:स्थापित*  करता  हूँ  ।

 झम्तापति  महोदय  :  मंत्री  अब  विचार  के  लिए  विधेयक  को  प्रस्तुत

 भी  प्रनमोह्दन  ह्िंह  :  में  प्रस्ताव  करता  हूँ

 वित्तीय  वर्ष  1991-92  क॑  एक  प्राग  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  से  और  हें  से
 कतिपय  राशियाँ  निकालने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।"

 अजट  1991-92  सामान्य  चर्चा  >
 परी

 ३०-७3

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  हे

 वित्तीय  वर्ष  1991-92  के  एक  भाग  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  से  ओर  में  से
 कतिपय  राशियां  निकालने  के  लिए  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।"

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 र्ाण्ड  2?  से  4  ओर  अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  हे

 खण्ड  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए  गये  ।

 झ्ली  मनमोहन  सिंह  :  में  प्रस्ताव  करता

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  हे

 विधेयक  पारित  किया  जाये  |ਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 3.00  म्र०  प७

 बजट  1991-92,  सामान्य  चर्चा

 घभापति  महोदय  :  सदन  अब  सामान्य  बजट  पर  चर्चा  आरम्म  करेगा  ।  इसके  लिए  नियत  समय  15

 घंटे  मेरा  विश्वप्स  हे  कि  इस  पर  कार्य  यंत्रणा  समिति  में  विचार  हुआ

 श्री  जश्व॑ंत  सिंह  :  सभापति  माननीय  वित्त  मंत्री  वर्ष  1991-92  का  बजट

 प्रस्तुत  करते  समय  कई  असाघारण  कार्य  किए  हैं  ।  लेकिन  एक  विशेष  असाधारण  कार्य  था  जो  मेरे  दिमाग  में

 खटका  था  ।  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  अपने  आपको  1991-92  के  बजट  के  प्रति  समर्पित  किया  है  ।  यह  एक

 की  सिफारिश  से  पुर/स्पापित
 ।

 164
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 बजट  1991-92  सामान्य  चर्चा

 उत्यधिक
 असामान्य  टिप्पणी  थी  ।  फिर  मेंने  विकार  करने  के  पश्चात  यह  निष्कर्ष  निकाला  कि  चूंकि  दसके  आम निर्वाचन  के  संबंध  में  कई  असामान्य  बातें  थीं  ओर  चूंकि  हम  अत्यधिक  असामान्य  समय  में  रह  रहे  और

 चूंकि
 स्वयं  यह  सरकार  शासन  का  असाधारण  उसम्भाव्य  प्रबन्ध  हे  ,  मुझे  भी  किसी  असाधारण  चीज़ में  आरम्म  करना  चाहिए  ।  और  चूंकि  में  माननीय  वित  मैत्री  की  तरह  ठपना  हस्तक्षेप  करते  समय  केलेपन की  किसी  विचित्र  प्रावना  से  भरा  हुआ  नहीं  इसलिए  मैं  इस  हस्तक्षेप  को  भारत  कें  उस  आम  नागरिक  को

 |»  मारत
 में  उस  अपरिचित  आदमी  और  महिला  समर्पित  करता  जिसने  हमारी  आजादी  के  विगत  44  वर्षों

 में  कम  से  कम  40  कप्रिस  बजट  दिए  हैं  ओर  फिर  भी  जीवित

 जिस  दिन  बजट  प्रस्तुत  किया  गयां  जो  कि  वित्तीय  नीति  का  होता  है  ,  सरकार  ने  ओद्योगिक  नीति  पर
 मरी  वक्‍तव्य  दिया  था  ।  भाजपा  ने  औद्योगिक  नीति  पर  विचार  किया  और  औद्योगिक  नीति  का  मोटे  तौर  पर
 समर्थन  किया

 जहां  तक  बजट  का  संबंध  जो  जेसा  कि  मैंने  कहा  वित्तीय  नीति  का  विवरण  इससे  ऐसा
 आमास  दिया  गया  कि  हमने  सरकार  की  ओद्योगिक  नीति  का  मोटे  तौर  पर  समर्थन  किया  हसलिए  उसी ”  तरह  से  हम  बजट  का  म्ती  समर्थन  करते  हें  ।  में  सबसे  पडले  ठस  गलत  घारणा  को  दूर  करना  चाहता  हूँ  ।
 माजपा  इस  बजट  का  विरोध  करती  हे  ।  ओर  में  शुरू  से  ही  यह  बताना  चाहता  हूँ  कि  हम  इस  मजट का  विरोध  क्‍यों  कर  रहे  उपने  हस्तक्षेप  के  दोरान  में  इस  संबंध  में  अपनी  पांच  या  छः
 बातों  की  व्याख्या  करूंगा  ।

 इस  बजट  के  संबंध  में  हमारी  पहली  कठिनाई  यह  डे  कि  यह  बजट  देश  की  आर्थिक  प्रभुसता  को  बनाएं
 -  रखने  में  असफल  रहा  है  ।  इस  बजट  का  समर्थन  करने  में  हमारी  दूसरी  कठिनाई  यह  हे  कि  हस  बजट  में

 भारत  की  स्थाई  वरीयताओं  की  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  हे  ।  और  मेरे  विचार  से  स्थाई  गरीबी

 ,  बेरोजगारी  को  कम  जनसंरूया  वृद्धि  को रोकना  ओर  गरीब  आदमी  की  फ़य  शक्त्ति  को  बढ़ाना  हे
 ताकि  वह  इस  समय  जो  पेसा  खर्च  कर  रहा  हे  उससे  थोड़ा  अधिक  घन  खर्च  कर  संक्षेप  में  आम  मारतीय
 नागरिक  के  जीवन  स्तर  को  सुधारना  ।  इस  बजेट  के  बारे  में  हमारी  एक  समस्या  यह  हे  कि  हमारे  विचार  में

 इसमें  इन  कृत्यों  का  पर्याप्त  रूप  से  उल्लेख  नहीं  किया  गया  हे  ।

 हमारी  तीसरी  समस्या  भी  हे  ।  हमारा  विश्वास  डे  कि  ठच्च-लागत  वाली  अर्थ-ष्यवस्था  को  बदलने  के
 लिये  वित्त-नीति  के  विवरण  के  रूप  में  बजट  में  ही  उल्लेख  किया  जाना  चाहिये  जिसके  कारण  उच्च
 ठत्पाद  अनुपात  को  बदलने  के  लिये  इस  बजट  में  किए  गए  कुछ  ठपायों  से  ऐसी  स्थिति  हो  जाएगी  जिससे  ये

 »  चीजे  और  महंगी  हो  भेरोजगारी  बढ़ेगी  तथा  ओद्योगिक  रूग्णता  भी  बढ़  जायेगी  ।  हमारा  विश्वास  हे  कि
 बजट  के  इन  सभी  बातों  की  ओर  पर्याप्त  रूप  से  ध्यान  नहीं  दिया  गया  हे  इसलिये  हम  इसका
 विरोध  करते  हैं  ।

 इस  बजट  के  बारे  में  हमारी  अगली  समस्या  यड  हे  कि  इमारा  यह  विश्वास  हे  कि  इससे  मुद्रास्फीति  ओर

 बढ़ेगी  ।  में  इस  बारे  में  कुछ  विश्लेषण  करूंगा  कि  में  ऐसा  क्‍यों  महसूस  करता  हूँ  कि  इससे  मुद्रास्फीति  ओर
 “-  .  मुद्ास्फीतीकारक  बढ़ेगी  ।  कुछ  क्षण  के  लिये  यह  कड्डना  पर्याप्त  हे  कि  ज्ञगभग  6600  करोड़  रुपये  के  अतिरिक्त

 आयात  के  बारे  जिसका  विवरण  में  बाद  में  में  यह  सोचता  हूँ  कि  ठनकौ  अल्पाविधि  या  मध्यावधि

 |  ९  लागठों  में  वृद्धि  होगी  ओर  इस  त्॒ढ्धि  के  लिए  नागरिकों  के  पास  अठिरिक्त  घन  नहीं  सब  चीजों  की  कौमतें

 घट  जायेगी  ओर  इसलिये  कठिनाई  अवश्ष्य  होगी  ।  इसलिये  हम  मुद्ास्प्रैति  के कारण  इस  बजट  का  विरोध

 _ eR  हें  ।  हु

 ्ः
 इस  बजट  से  सम्भन्ध्रित  हमारी  अन्तिम  समस्या  यह  हे  कि  आधारभूत  ठर्जा  ओर

 ॥
 आतायात  सम्बंधी  आधारभूत  संरचना  की  तरफ  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दिया  गया
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 सप्ती  बजटौय  इस्तक्षेप  कठिन  हे  ।  वे  कठिन  हें  क्योंकि  वे  आकड़ों  से  भरे  हुये  उनमें  से  कुलेक  को

 समझ  पाना  कठिन  है  ।  ठल्लिखित  की  गई  राशि  हजारों  करोड़  रुपये  में  हैं  ।  यह  देखना  कठिन  है  कि  ये  हजार
 करोड़  किस  तरह  क्लराते  हैं  ।  बजटीय  हस्तक्षेप  भी  कभी  आसान  नहीं  होते  क्योंकि  उनमें  राजनैतिक  अपील  की
 कमी  होती  ।  इस  हस्तक्षेप  में  मेरी  समस्या  और  भी  जटिल  हो  जाती  हे  क्योंकि  में  माननीय  वित्त  मन्त्री  का  बहुत
 सम्मान  करता  में  सोचता  हूँ  कि  माननीय  वित्त  मन्त्री  बहुत  ईमानदार  हें  ।  राष्ट्र  के  प्रीति  ठनका  भाषपूर्ण
 लगाव  सुस्फथ्ट  हे  ।  वे  बहुत  विढान  और  अनुप्तवी  व्यक्ति  हें  ।  ठनकी  तुलना  में  में  केवल  अपनी  कमियों  के
 प्रति  ऊगरूक  हूँ  ।  मेरा  दृष्टिकोण  अर्थजास्त्र  के  विह्ान  प्रोफेसर  का  दृष्टिकोण  नहीं  में  एक  प्रेक्टिशनर  हूँ
 जैसा  कि  आप  वर्तमान  बदनाम  राज़नेतिक  व्यापार  को  जानते  ही  हें  ।  लेकिन  प्ैंने  जो  टिप्पणियां  की  मैंने
 सार्वजनिक  जीवन  ओर  25  वर्षों  के  सक्रिय  राजनीतिक  जीवन  की  कुछ  बातोਂ  के  आधार  पर  की  हें  ।  इसलिये  में
 माननीय  वित्त  मन्त्री  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  यह  बाठ  ध्यान  में  रखे  कि  मेरे  द्वारा  की  गई  टिप्पणीयाँ
 व्यक्तिगत  टिप्पणियाँ  नहीं  हैं  ।  मैंने  जो  आलोचना  की  वह  संस्थागत  व्यक्तिगत  नहीं  ।

 मैंने  इस  पर  बहुत  ध्यान  दिया  था  ओर  क्योंकि  बजट  सप्ताह्मान्त  तक  के  लिए  स्थगित  कर  दिया  गया
 मैंने  हस  बात  पर  ध्यान  दिया  कि  इस  वाद-विवाद  में  या  अपनी  टिप्पणियाँ  करते  समय  किन  मानदण्डों  का

 प्रयोग  किया  जाना  चाहिये  ओर  किन-किन  कार्य  पदतियों  का  पाज्न  किया  जाना  चाहिये  ।  माननीय  वित्त  मन्त्री  ने
 कांग्रेस  के  चुनाव  घोषणा-पत्र  का  मारम्भार  और  बहुत  अधिक  सहारा  किया  हे  ।  में  मानता  हूँ  कि  थे
 कांग्रेस  विचारधारा  के  नये  परिवर्तक

 इस्पात  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  घन्‍्तोध  मोहन  :  कांग्रेस  पार्टी  के  मन्त्री  को  ही  यह

 करना  चाहिये  ।

 जी  जशवन्त  धिंड  :  कुछ  ऐसा  ही  हे

 नया  पमुक्ला  ज्याद्ष  नमाज  पढ़ता  हे  ।

 ु
 लेकिन  यद्ट  सूक्ति  हे  ।  मेरे  विचार  से  माननीय  वित्त  मन्त्री  यह  मानेंगे  कि  मेरा  हस्तक्षेप  भाजपा

 पत्र  के  ज्ञिटमस  पेपर  परीक्षण  के  विरूद्ट  होगा  ।  क्योकि  यह्ट  स्पष्ट  प्रयोग  होगा  ।  जहाँ  कही  भी  हम  यह  पाते  हे

 कि  आपकी  बातें  हमारे  चुनाव  घोषणापत्र  के  अनुरूप
 :

 प्री  सन्‍्तोष  मोहन  देश्व  :  यह  प्रधान  मन्त्री  पर  छोड़  दिया  गया  हे  ।

 झ्ली  जसबन्त  सिंह  :  मापदण्ड  प्रयोग  करने  के  मैं  नहीं  जानता  कि  चुनाव  घोषणापत्रों  की  तु्नना

 करने  में  सत्ता  पक्ष  के  मेरे  मित्र  उत्साहित  क्‍यों  होते  हें  ।  ठस  मापदण्ड  के  प्रयोग  के

 बाद  .

 ज्ली  निर्मलकान्ति  चटर्जी  पे  समझेते  पर  ठत्साडित  हे  ।

 ज्ञी  जसवन्त  धिंह  :  में  सोचता  हूँ  कि  में  आमारी  हूँगा  ओर  केवल  यही  ठचित  होगा  कि  जहाँ  कड्टी  मी

 हम  यह  महसूस  करते  हे  कि  सरकार  डारा  ठठाये  गये  कदम  प्रशंसनीय  तो  बिना  किसी  हिचकिचाहट  के  में

 ठनकी  प्रशंसा  कूंगा  ।  ओर  हमारे  विचार  में  जहाँ  डम  यडट  महसूस  करते  हैਂ  कि  चेतावनी  देना  आवश्यक  ठो

 हम  इस  सरकार  को  चेतावनी  भी  देंगे  ।  जहाँ  हम  यह  महसूस  करते  हे  कि  गुणावगुण  के  आधार  पर  आलोचना

 की  जानी  चाहिए  तो  हम  आपकी  आलोचना  भी  करेगे  ।  मैं  इन  तीनों सौ  --  चेतावनी  और  को

 आपके  बजट  के  कुछ  पहलुओं  पर  स्पष्टीकरण  मांगते  समय  ओये  के  साथ  सम्मित्तित
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 भी  घन्तोध  मोहन  जहां  कही  सम्मव  प्रशंसा  करनी

 प्री  जश्नवन्त  सिंह  :  अब  में  पहली  प्रशंसा  का  वर्णन  करूंगा  और  इसके  साथ  ही  पहली  चेतावनी  मी
 हगा  ।  बजट  रूपी  यद  टोइका  व्यापार  नीति  सुधार  और  ओद्योगिक  नीति  विवरण-ओर  मैं  इसे  जान  बुझ कर  ट्रोइका  कहता  हूँ  क्योंकि  जिस  तरह  से  अजट  वित्त  नीति  के  दस्ताबेज  के  रूप  में  नहीं  है  और  औद्योगिक
 नीति  विवरण  ओर  व्यापार  नीति  सुधार  इसमें  हे  हसलिए  अपने  आप  में  वित्त  नीति  के  बिना  ये  दोनों  अर्थात
 ध्यापार  ओर  ओद्योगिक  नीति  व्यर्थ  हें  ।  उस  के  न  होने  से  अन्य  दो  व्यर्थ  ही  होंगी  ।  विस्तृत  विवरण  प्राप्त
 करने  के  पश्चात  मैं  इस  तरह  का  कार्य  करने  के  लिये  सरकार  की  प्रशंसा  करता  हूँ  ।  मेरे  विचार  में  यह  तिकोण
 अपने  आप  में  सम्पूर्ण  ह ेओर  इसमें  नेहरु  द्वारा  प्रतिपादित  उनके  द्वारा  प्रतिपादित  विरासत  और  आर्थिक
 दर्शन  तथा  विचारघारा  को  जिसे  हम  पिछले  40  वर्षों  से  प्रयोग  में  ला  रहे  पूर्णरूप  से  नकार  दिया  गया  है  ।
 में  उस  विरासत  के  पूर्ण  रूप  से  नकारने  के  लिए  सरकार  की  प्रशंसा  करता  हूँ  ।

 में  यह  क्‍यों  करता  हूं  ?  यह  छोटा-सा  वाद-विवाद  का  प्रश्न  नहीं  हे  ।  में  ऐसा  क्‍यों  कह  रहा  हैँ  कि
 इसमें  नेहरु  द्वारा  प्रतिपादित  आर्थिक  विचारधारा  को  अस्वीकार  कर  दिया  गया  है  ?  उसके  लिये  मैं  केवल
 प्राननीय  वित्त  मन्त्री  का  ही  नाम  लूंगा  ।

 झ्ी  सेफुदीन  चोघरी  :  कया  आप  अब  भी  समर्थन  नहीं

 झ्ी  जश्वन्त  सिंह  :  मैंने  कहा  हे  कि  जहां  कही  भी  सम्भव  होगा  हम  उनक़ी  प्रशंसा  करेंगे  ।  माननीय
 वित्त  मंत्री  न ेअपने  बजट  भाषण  में  कहा  हे  ओर  ये  ठनके  ठपने  शब्दों  में  वे  हमारी  आर्थिक  समस्या  के  बारे
 में  कहते  हें  कि  के  शुरू  होने  के  कारण  प्रत्यक्ष  रूप  से  निम्नलिखित  ओर  निरन्तर
 दीर्घ-आर्थिक  असन्तुलन  ओर  ष्यापार  में  पून्‍्जी  नियेश  की  कम  उत्पादकता  तथा  विगत  में  की  गई  पूंजी  निवेश
 पर  छ्ञाम्न  की  कम  दरेंਂ  उन्होंने  आगे  भी  wa  में  अवषह्दनीय  सन्देहात्मक  सामाजिक  ओर
 आर्थिक  प्रभाव  वाज्ञी  बजटीय  प्रणाल्ञी  जिसमें  बहुत  सी  त्रुटियाँ  क्षेत्र  जिनका
 प्रथन्थ  इस  तरह  नहीं  किया  गया  कि  पून्जी  लगाने  योग्य  बचतों  का  संवर्धन  किया  जा  सके  .  .  .  .”  को
 दी  गई  अत्यधिक  ओर  ध्यर्थ  सुरक्षा  जो  केन्द्र  को  ठोस  निर्यात  क्षेत्र  का  विकास  नहीं  करने  देती  ।  आय  और  व्यय
 प्रेंਂ  अत्यधिक  अल्लाभकारी  प्रामीण  की  आय  ओर  ष्यय  में  अन्तर  जिसने
 ध्यवस्था  के  आय-श्यय  के  अन्तर  को  ओर  बढ़ा  दिया

 मेरे  विचार  में  मेंने  यड्ड  टिप्पणी  करके  गलती  की  हे  कि  मैंने  यह  समझा  हे  कि  नेहरू  द्वारा
 प्रतिपादित  विरासठ  को  नकार  दिया  गया  हे  ।  में  नहीं  सोचता  कि  आगे  ठस  विरासत  का  इससे  अधिक  ओर

 ठचिठ  प्रत्याख्यान  होगा  जिस  के  प्रति  अन्यया  आप  अब  अपने  झुठे  दिखाये  के  लिये  राजनेतिक  प्रबन्ध  के  माग
 के  रुप  में  कोरी  सहानुभूति  देख  रहे  हें  ।  फिर  में  क्यों  चेतावनी  दूँ  ?  मेरे  मित्र  ने  कष्ठा  हे  कि  यदि  आप  प्रशंसा

 करते  तो  आप  विरोध  क्यों  कर  रहे  हें  ?  श्रीमान  में  विरोध  कर  रहा  हूँ  क्योंकि  हमें  कथनी  ओर  करनी
 अंतर  नजर  आ  रहा

 कुछ  दिन  सदन  के  नेता  ने  नेहरू  की  सामाजिक-आर्थिक  विचारधारा  की  निरन्तर  संगतता  पर

 बाठ  कौ  थी  और  एक  पंक्ति  थी  जिसे  प्रधान  मन्‍त्री  को  ही  प्रस्तुत  करना  चाहिये  था  क्योंकि  यद्ट  सूक्ति  उन्ही  से

 सम्बन्धित  हे  और  वे  निरन्तरता  सह्दित  परिषर्तन  की  बात  करते  हैं  ।  यष्ट  बेचेन  करने  वाली  विचारधारा  हे

 क्योंकि  जाप  दो  पाटों  के  बीच  फंस  गये  हैं  ।  आप  न  तो  परिवर्तन  करते  हैं  ओर  न  डी  निरन्तर  रखते  हें  ।

 लेकिन  हम  इस  सरकार  की  राजनैतिक  मजबूरियाँ  समझते  दुर्माप्पयश  आर्थिक  सुधार  के  राजनेतिक  प्रबन्धन

 का  कार्य  ईमानद्वर  राजनीति  से  व्यक्ति  के  हाथों  में  दे  दिया  गया  था  जो  हमारे  माननीय  वित्त

 मन्‍्त्री  है  ।  यद  प्रधान  मन्‍्त्री  की  तरफ  से  सही  कार्य  था  और  मैं  इस  विचारधारा  में  भागीदार  होना  चाहठा  हूँ  ।

 मेरे  विचार  से  में  गलठी  पर  नहीं  हूँ  क्योंकि  जब  केलाघन  ने  राजकोष  के  चांसलर  के  रुप  में  अपनी  नोकरी

 छोड़ी  थी  हो  उन्होंने  कष्टा  था  कि  विस  मन्त्री  दो  प्रकार  के  होते  एक  थे  जो  अपने  कार्य-काल्त  से  पहले  चले
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 खते  हैं  या  अपने  कार्यकाल  से  पहले  इस्तीफा  दे  देते  हैं  या  अपराध  में  पकड़े  जाने  से  पहले  इस्तीफा  दे  द॑ते
 ओऔर  दूसरे  वे  जो  निकह्ल्  दिये  जाते  हैं  ।  श्रीमान  माननीय  वित्त  मन्त्री  एक  ईमानदार  व्यक्ति  मैं  ठनसे
 बह  आशा  नहीं  करूंगा  क्योकि  ठनको  आर्थिक  सुधारों  के  इस  पैकेज  के  राजनेतिक  प्रबन्धन  में  भेड़ियों  की तरफ
 फैंका  जा  रहा  हे  ।  हम  राजनेतिक  प्रबन्धन  की  मजबूरियाँ  समझते  हें  लेकिन  हम  सरकार  से  उन  सुधारों  के
 राजनैतिक  प्रबन्धन  में  राजनेतिक  ईमानदारी  की  अत्यधिक  आशा  करते  हैं  ।  यह  सरकार  की  भ्रेईमानी  होगी  कि
 निरन्तर  के  साथ-साथ  परिवर्तन  के  अभिज्ञान  का  सुझाव  देकर  भारत  की  योग्यता  का  अपमान  करें  ।  श्रीमान

 हम  यद्द  ब्रत  समझ्त  सकते  हें  कि  आप  पी  स्वयं  कांग्रेस  पार्टी  की  योग्यता  को  अवमानना  की  नजर  से
 देखते  हें  लेकिन  हम  उसकी  परवाष्ट  नहीं  करते  ।  मैं  जिसका  उल्लेख  कर  रहा  हूं  वह  आच्छादन  का  अर्न्तनिष्टित
 खतरा  हे  क्योकि  यदि  आप  अधिक  लम्बे  समय  तक  आच्छादन  करते  हैं  तो आप  मूल  ओर  विस्तृत  उद्देश्यों  को

 अस्पष्ट  करते  हैं  ओर  मृल  ओर  विस्तृत  उद्देश्य  आर्थिक  सुधारों  से  सम्बन्धित  हें  क्योंकि  वित्त  नन्‍्त्री  ने  स्वयं
 अपने  में  कहा  हे

 का  संकट  अत्यधिक  ओर  गहरा  हे  ।  हमने  भारत  के  इतिहास  में  पहले  ऐसा  संकट

 अनुभव  नहीं  किया  ।

 ये  ठनके  अपने  शब्द  हे  ।  यदि  संकट  गहराता  हे  तथा  मेरा  विश्वास  हे  कि  संकट  गहरा  तथा  में
 माननीय  वित्त  मंत्री  से  पूरी  तरह  सहमत  यदि  संकट  गहरा  हे  तो  हम  इस  सरकार  से  सुसंगति  चाहते  हें  ।
 कहने  तथा  करने  के  बीच  सुसंगति  ।  हमें  सुसंगति  की  क्‍यों  आवश्यकता  हे  ?  क्योकि  जिन  सुधारों  पर  आप
 विचार  कर  रहे  हें  वे  तब  तक  कामयाब  नहीं  हो  सकते  जब  तक  आप  विश्वसनीयता  नहीं  प्राप्त  करते  ।  तथा
 विश्वसनीयता  पहली  आवश्यकता  सुसंगति  आपके  द्वारा  बताए  गए  संकट  की  परिस्थिति  में  सुसंगति
 तथा  जो  आपने  गहरा  संकट  बताया  हे  ।  हम  जानते  हें  कि  यह  इस  विश्वसनीयता  की  पूर्व  शर्त  हे  कोई  भी
 सामाजिक  विदेश  में  एजेन्सी  के  अलावा  वह  कोई  अविश्वसनीय  नीति  नहीं  अपनाएगा  तथा  बिना  हस
 वायदे  के  आप  सफल  नहीं  हो  सकते  ।  यदि  आपके  विचार  तथा  कार्य  में  कोई  सुसंगति  नहीं  हे  तो आप  हस
 प्रकार  का  कोई  वायदा  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  ।

 बजट  पर  सामान्य  परिचर्चा  के  स्वामाविक  रुप  से  में  विस्तार  में  नहीं  जाऊँगा  ।  परन्तु
 में  संकट  की  रूपरेखा  बनाऊंगा  जैसाकि  स्वयं  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  किया  हे  ।  उन्होंने  राजकोधीय  पध्दति  के

 संबंध  में  बहुत  चतुराई  से  बताया  था  ।  उन्होंने  ुगतान  संतुलन  के  संकट  के  संबंध  में  बताया  की  उन्होंने  मृल्य
 स्थिति  की  समस्याएं  बठाई  थीं  ।  उन्होंने  बाहरी  तथा  आंतरिक  त्ृण  संकट  के  संबंध  में  बताया  था  तथा  ऋण
 ब्याज  की  अदायगी  से  होने  वाले  परिणाम  की  समस्या  के  संबंध  में  बताया  था  ।  यह  संकट  की  हस  सूची  के

 संदर्भ  में  मुझे  अंग्रेजी  भाषा  के  चार  वरण  के  तरीके  का  प्रयोग  करना  पड़ेगा
 तथा  ।  संकट  पर  नियन्त्रण  करने  के  लिए  जो  रूपरेखा  बतायी  गई  थी  ठसमें  सबसे  पहली  समष्टि

 जर्थिक  प्रबंध  की  थी  जिसके  संबंध  में  स्वयं  वित्त  मंत्री  ने  बताया  था  ।  हम  बिना  किसी  हिचक  के  घाटे  को  कम

 करने  को  कह्टेंगे  चाहे  वे  इसे  बजट  सम्बन्धी  राजस्व  का  या  मुद्रा  का  कहते  हो  ।  में  संक्षिप्त  में  स्वयं

 वित्त  मंत्री  को  उध्दृत  करूँगा  ।

 हम  माननीय  वित्त  मंत्री  के  निम्नलिखित  विचार  से  सष्टमत

 वृष्ट-आर्थिक  स्थिरीकरण  ओर  राजकोषीय  समायोजन  ही  पर्याप्त  नहीं  हे  ।  इसके  साथ  ही

 समायोजन  प्रक्रिया  के  एक  अभिन्‍न  मात्र  के  रूप  में  आर्थिक  नीति  ओर  आर्थिक  प्रबंध  में  सुधार  किये

 जाने  चाहिए  ...”

 ठथ  उन्होंने  यड
 विकास  संभंधी  नौतियों  का  व्यापार  संबंधी  नीतियों  के  साथ  घनिष्ठ  संबंध  हे  ।”
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 हम  इस  विचार  से  भी  सहमत  तब  उन्होंने  आगे  कहा
 चार  दशकों  में  आयात  प्रतिस्थापन  का  काम  किया  तो  सक्ष  ही  सुचारू  नहीं  रहा  बल्कि

 कभी-कप्ती  अविवेकपूर्ण  रहा  ।”
 हम  इस  विचार  से  भी  सहमत  हैं  ।

 में  साहस  के  साथ  वित्त  मंत्री  द्वारा  परेशानी  बताने  की  सराहना  करता  हूँ  ।  जब  कि  हम  उनकी
 ठसके  लिए  सराहना  करते  हैं  जब  वे  करनी  तथा  कथनी  में  समानता  लाने  कौ  बात  करते  में  आपके  लिए
 राष्ट्पति  गार्थधाचोव  का  उदाहरण  प्रस्तुत  करता  हूँ  जिन्होंने  यह  कहने  का  साहस  किया  था  कि  मेरी  विरासत
 गलत  रही  जो  विचार  मैंने  कम्युनिस्ट  विचार  या  मार्क्सवादी  विचार  विरासत  में  पाया  उसकी  जड़  गलत  थी
 जिसके  कारण  सोवियत  संघ  को  परेशानी  उठानी  पड़ी  हे  ।  हम  पी  आपसे  किसी  स्पष्टवादी  स्वीकारोक्ती  की
 आशा  करते  थे  ओर  भी  खुली  स्पष्टतावादिता  की  ।  जब  तक  आप  ऐसा  नहीं  तो  आप  आर्थिक  सुधारों  की
 संपूर्णता  के  संबंध  में  कार्यवाही  नहीं  कर  सकते  जिसकी  आप  चर्चा  कर  रहे

 वित्त  मंत्री  ढ़रा  बताये  गये  अपने  टोइका  संबंधी  उपेक्षा  जिसकी  चर्चा  उन्होंने  अपने  बजट
 संबंधी  माषण  में  की  हे  ।  जो  ओद्योगिक  नीति  तथा  व्यापार  नीति  में  सुधार  लाने  कौ  हे  ।  आवश्यक  रूप  से  इस
 प्रकार  बजट  पर  सामान्य  चर्चा  करते  ठनका  एक  संक्षिप्त  ठक्लेख  करना  जरुरी  हे  ।  उस  पर

 विस्तृत  चर्चा  अभी  होनी  हे  ।  में  उस  विशेष  संदर्भ  को  यह  कहते  हुए  छोड़ठा  हूँ  कि  मेरे  लिए  टोहका  की
 उपेक्षाओं  के  संबंध  में  विस्तृत  चर्चा  करने  का  यह  उपयुक्त  खावसर  त्या  समय  नहीं  हे  ।

 हम  घुगठान  संतुलन  के  परेशान  करने  वाले  प्रश्न  पर  आते  हैं  ।  हमारा  व्यापार  संतुलन  खराब  हे  ।  हमारी

 परोक्ष  चीजें  कम  हुई  हैं  ।  हमारी  ऋण  सेवा  का  अनुपात  ऊँचा  हे  ।  परन्तु  इसकी  निश्चित  प्रतिशतता  के  संबंध
 में  कुछ  मतभेद  हैं  ।  इसके  साथ  ही  हमारा  साख  का  स्तर  कम  हे  ।  भारत  के  संबंध  में  सामान्य  विश्वास  की
 ह  ने  के  साथ  हमारे  पास  बहुत  कम  विदेशी  मुद्रा  के  मंढार  हैं  तथा  बहुत  अधिक  विश्वास  की  हानि  अनिवासी
 भारतीयों  में  हुई  हे  ।  अतीत  की  अपेक्षा  हमारे  पास  देश  में  बहुत  कम  विदेशी  निवेश  हे  ।  वास्तव  में  हमने  इसे
 इतोत्साहित  किया  हे  ।

 तत्पश्चात  इनको  ठीक  करते  इस  सरकार  ने  तठद्या  माननीय  वित्त  मैत्रै  ने  अवमृल्यन  के  सुधार  लागू
 किये  हैं  आई  एम  एफ  से  छोटी  अवधि  में  बढ़ोतरी  करने  तथा  तुरन्त  ऋण  फ्राप्त  करने  के  लिए  सोने  को

 संपाश्विक  संपत्ति  के  रूप  में  गिरवी  रखा  गया  हे  ।  ये  कुछ  अल्पकालिक  सुविघ्कएं  हें  ।  अब  यह  बहुत  बढ़ा  तया

 उल्तझा  हुआ  मामला  हे  ।  में  इन  बातों  की  विषय  वस्तु  की  तकनीकी  को  स्पष्ट  करने  में  सक्षम  नहीं  हूँ  क्योंकि
 मेरी  योग्यता  ठया  अनुभव  इतना  नहीं  हे  जितना  कि  डा०  मनमोहन  सिंह  का  हे  ।  यद्ट  संपूर्ण  बजट  के  ओर
 अधिक  विस्तृत  परीक्षण  के  पश्चात  ही  किया  जा  सकता  हे  ।  शायद  इसके  लिए  यह  उपयुक्‍त  अवसर  नहीं  हे  ।

 परन्तु  इस  संबंध  में  कुछ  बातों  के  संबंध  में  मुझे  बहुत  अधिक  चिंता  हे  ।  बाहरी  ऋण  का  मामला  हे  ।
 में  इसे  दोबारा  नहीं  दोहराऊंगा  क्योंकि  यह  पहले  ही  कहा  जा  चुका  हे  कि  हमारे  विदेशी  संतुलन  ठीक  नहीं  हें
 क्योंकि  व्यापार  संतुलन  तथा  परोक्ष  चीजें  भी  विपरीत  हे  ।  यह  विदेशी  मुद्रा  मंढार  द्वारा  संयोजित  किया  जाता  हे
 जिसके  कारण  बाडरी  ऋण  लेना  पड़ता  हे  चाहे  व ेआई  एम  एफ  के  कुछ  भी  पहलू  हों--यष  केवल  थोड़े  समय
 की  ही  व्यवस्था  हे  ।  दूसरी  सुविधाएं  जो  हमें  आई  एम  एफ  से  प्राप्ट  होती  हें  या  जो  सुविधाएं  हमें  अतीत  में
 प्राप्त  हुई  हैं  हमारी  सम्रस्या  का  हत्त  नहीं  हैं  ।  यदि  हम  यह  सोचते  हें  तो  हम  गलती  पर  हें  यदि  हम  सोचते  हैंਂ
 कि  केवर्ल  यही  हमारी  वर्तमान  बीमारी  का  इलाज  हे  ।  वास्तव  में  खाड़ी  युष्द  ने  हमारी  कठिनाइयों  को  बढ़ा  दिया
 है  तथा  हमारे  समक्ष  स्थिति  हे  कि  जिसमें  वित्त  मंत्रालय  दरा  समय-समय  पर  कुछ  आंकड़े  दिये  गए  हें
 ठया  कुछ  अआनुमानों  के  अनुसार  जिसमें  खाड़ी  ठर्यात  वास्तव  में  यह  भारत  के  लिए

 ४2

 मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  तीन  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।  मेरे  पास  जो  आंकड़े  हें  वे  पिछले  रेट  पर

 आपारित  हैं  ।  मेरा  केवक्ष  पिछला  आंकड़ा  1989-90  का  हे  ।  वर्तमान  में  देश  पर  कुछ  अनुमानित  बाहरी  ऋण

 कितना  है  ?  जो  आंकड़े  में  बता  रहा  हूँ  ये  1789-90  के  हैं  तथा  1989-90  के  रूपया  डालर  ऐट  पर  आधारित

 169



 — अजट  -92  न्‍्य  चर्चा  .  हे
 सा  )  1991-92  साम  |  29  1991

 एओ:थ/थकइ  इ  इ  ?  इं इ्ऋइ,%४०ऑर्ऋस्‍ऋ/अ/थआाशभआभप39प3पधपभत/तऊआऊआिपययिपयपप-य+त3_+_त+रक......ततत...
 है  ।  इस  समय  यह्ट  मोटे  तौर  पर  80,000  करोड़  रुपये  था  ।  कुछ  आंकड़ों  से  पता  चलता  दे  कि  वर्तमान  में
 बाहरी  झृण  120  हजार  करोड़  रुपये  तक  पहुँच  गए  हैं  ।  मुझे  सही  आंकड़ों  की  जानकारी  नहीं  हे  ।  परन्तु  में
 म्राननीय  वित्त  मैत्री  से  यह  बताने  का  अनुरोध  करूंगा  कि  देश  की  किस  प्रकार  की  बाहरी  आण  प्रस्तता  हे  ।  तथा
 बाहरी  वाणिज्यिक  ऋण  तथा  बकाया  ऋ्रूणों  का  प्रश्न  आता  हे  ।  अब  विभिन्‍न  खातों  जेसे  आई  ही  ए  आई

 -  बी  आर  ही  आई  एम  एफ  खाता  आता  हे  ।  मेरे  पास  31  1990  के  कुछ  आंकड़े  हें  जो
 अनुमानित  आंकड़े  हैं  ।  बाहरी  वाणिज्यिक  ऋण  लगभग  22.000  करोड़  रुपये  के  थे  ।  1990  की  समाप्ति
 पर  वाणिज्यिक  करण  21.912  करोड़  रुपये  के  हें  जिनको  में  22.000  करोड़  रुपये  प्रस्तुत  कर  रहा  हूँ  ।
 1990  को  सरकार  का  आई  भी  आर  डी  का  खाता  9,691  करोड़  रुपये  का  गेर  सरकारी  राशि  1083  करोड़
 रुपये  की  आई  डी  ए  का  खाता  21,038  करोड़  रुपये  का  आई  एम  एफ  का  2362  करोड़  का  तथा  न्यास
 फंड  1€4  करोड़  रुपये  के

 हम  अश्व  उस  तारीख  के  सही  आंकड़े  जानना  चाहते  हें  ।  बाहरी  ऋ्रूण  से  संबंधित  भी  मेरी  एक  चिंता  हे  ।
 तथा  गारन्टी  के  संबंध  में  संदेह  हे  जो  कि  मारत  सरकार  द्वारा  गार॑टिया  प्रदान  की  गयी  हैं  ।  या  अभी  ओर  देते
 रहनी  हे  ।  बजट  पत्रों  में  ये  सब  बातें  नहीं  दी  गई  हें  ।  मेरा  ऐसा  विश्वास  हे  ।  में  नहीं  जानता  कि  किसी  भी
 बजट  पत्र  में  गारन्टी  को  शामिल  किया  गया  हे  ।  अतः  में  चाहूँगा  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  इस  सदन  को  विश्वास
 में  ले  तया  बतायें  कि  क्या  मेरे  ढारा  प्रस्तुत  किये  गये  आंकड़े  गलत  हें  ।  सरकार  द्वारा  समझौते  में  रखी  गयी
 अधिकतम  गारन्टी  की  दुर्भाग्य  से  मेरे  पास  1988-89  के  आँकडढ़ें  40.000  करोड़  रुपए  के  हैं  ।  सरकार  ने
 वर्ष  1988-89  के  अत  में  लगभग  40,000  करोड़  रुपये  की  जमानत  दी  थी  ।  ओर  इस  धनराशि  मैं  उस  वर्ष
 अमानत  और  बकाया  राशि  33.200  करोड़  रुपये  थी  ।  ओर  वर्ष  1984  से  1988-89  की  अवधि  के  दोरान  मूल
 रूप  से  देश  को  रेल  मंत्रालय  और  ठद्योग  मंत्रालय.ढारा  दी  गई  जमानत  के  लिए  90  करोड़  रूपए  कः  भुगतान
 करना  पड़ा  ।  इस  तरह  लगभग  पाँच  वर्ष  की  अवधि  में  सरकार  द्वारा  दी  गई  गारंटीयों  के  लिये  90  करोड़  रुपए
 का  घुगतान  किया  हे  ।  मेरे  विचार  से  ये  गारन्टीयाँ  रेल  और  उद्योग  मन्त्रल्य  से  सम्बन्धित  हें  ।  आप  अच्छी
 तरह  से  कह  सकते  हैं  कि  जब  हम  एक  लाख  करोड़  या  1.50,000  करोड़  रुपए  की  बात  कर  रहे  हैं  तो  भारत
 जैसे  देश  के  लिये  90  करोड़  रुपये  की  राशि  कोई  भ्रढ़ी  राशि  नहीं  हे  ओर  हम  इस  घन  का  आसानी  से  मुगतान
 कर  सकते  हैं  ।  शायद  हम  कर  सकते  हैं  ।  माननीय  वित्त  मन्त्री  ने  देश  की  वित्त  व्यवस्था  का  बड़ी  बारीकी
 से  अध्ययन  किया  हे  और  हसमें  व्याप्त  न्रुटियों  को  दूर  करने  के  लिये  उन्होंने  अपनी  शेली  का  प्रयोग  किया  हे  ।
 में  माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  का  आभारी  रहूंगा  यदि  वे  सदन  में  इन  जो  जारी  के

 प्रश्न  पर  प्रकाश  डाले  ।

 अब  में  इस  जटिल  प्रश्न  पर  आता  हूं  जो  करार  किये  गये  परन्तु  अनुपयोगी  विदेश  के  ऋ्रूणों  के  विवरण

 के  बारे  में  हें  ।

 मेरे  पास  1989-90  के  आंकड़े  हैं  और  मुझे  खुशी  होगी  यदि  माननीय  वित्त  मन्त्री  मेरे  आँकड़ों  को  ठीक

 करें  और  उन्हें  अद्यतन  भी  बनायें  ।  वर्ष  1989-90  के  आरम्भ  में  करार  किया  गया  सकल  विदेशी  ऋण  36,594

 करोड़  रू०  था  ।  उस  वर्ष  के  दौरान  केवल  2,757  करोड़  रू०  का  वितरण  किया  गया  ।  इस  लिये  वर्ष  1989-90

 में  करार  किये  गये  सकल  विदेशी  ऋण  का  लगभग  13  प्रतिशत  ही  उपयोग  किया  गया  ।  चूंकि  ऋण  बढ़ता

 अनुदानें  बढ़ती  वर्ष  के  अन्त  में  करार  किया  गया  सकल  अनुपयोगी  ऋण  43,000  करोड़  रू०  था  |  इस  पर

 सैघ्दान्तिक  रूप  से  भी  तर्क-वितर्क  किया  जा  सकठा  हे  कि  जब  यह  ऋण  अनुदान  ओर  इक्विटी  के  भ्रीच  निर्णय

 लेने  का  प्रश्न  यह  ल्ञेक्षणिक  निर्णय  नहीं  हे  कि  कौन-सा  श्रेयस्कर  हे  ।  मेरा  प्रश्न  कुछ  हद  तक  भिन्‍न  हे  ।

 हमारे  विदेशी  मुद्रा  भण्डारोਂ  में  कमी  होने  तथा  व्यापार  सन्तुत्ञन  के  प्रतिकु्न  होने  की  स्थिति  में  36,000  या
 43,000  करोड़  रूपए  की  एक  बढ़ी  राशि  अनुप्योगी  केसे  रह  गई  और  ठस  विशेष  वर्ष  में  हमारी  ठपयोगिता  की

 प्रतिशतता  केवल  13  प्रतिशत  केसे  रह  गई  ।  मै  देश  की  अर्थ-व्यवस्था  को  ठीक  करने  के  किये  वित्त  मन्त्री  ढारा
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 -  किये  गये  व्रयासों  से  पूरी  तरह  वाकिफ  हूं  ।  लेकिन  कुछ  ऐसे  पहलू  हें  जिनका  उन्होंने  उल्लेख  नहीं  किक  हे
 खोर  जिनके  बारे  में  हम  चिन्तित  हें  ।  सबसे  अधिक  चिन्ताजनक  पहलू  अनुपयोगी  ऋण  से  अज्नग  करार  की  गई
 लेकिन  अनुपयोगी  विदेशी  अनुदानों  का  विवरण  हें  ।  वर्ष  1988-89  के  आरम्म  में  अनुदान  1900  करोड़  रूपये
 की  वितरण  35  प्रतिशत  के  लगभग  हुआ  था  ओर  वर्ष  के  अन्त  में  लगमग  2640  करोड़  की  राशि  वितरित
 नहीं  हुई  ,  में  वर्तमान  वर्ष  के  ठीक  आँकड़े  और  कारण  जानना  चाहता  हूँ  कि  पिछले  वर्षों  में
 ऐसा  क्‍यों  नहीं  हुआ  ।

 इससे  भी  अधिक  चिन्ताजनक  पहलू  एक  ओर  हे  जो  विदेशी  भ्रूण  के  एक  भाग  के  रूप  में  विदेशी
 सह्टायता  के  सम्बन्ध  में  हे  ।  सभी  राष्टों  को  विदेशी  सहायता  के  अनुपयोगी  भ्य्गगों  के  लिये  करारनामा  प्रभार  का

 भुगतान  करना  पड़ता  हे  ।  मेरे  पास  जो  आंकड़े  हें  वे  निम्नलिखित  हैं  ये  करारनामा  प्रभार  हे  जिसका  देश  ने
 बिदेशी  सहायता  के  अनुपयोगी  भागों  के  लिये  घुगतान  किया  हे  ।  मेरे  पास  1987-88  से  1989-90  तक  के
 आँकढ़े  हैं  ।  वर्ष  1987-88  में  हमने  81.91  करोड़  रू०  का  करारनामा  प्रभार  के  रूप  में  मुगतान  किया  हे  ।  वर्ष
 1988-89  में  95.37  करोड़  रूपये  और  वर्ष  1989-90  में  8137  करोड़  रूपये  का  करारनामा  प्रसार  के  रूप  में

 भुगतान  किया  हे  ।  इसलिये  1987  से  1990  तक  तीन  वर्षों  में  258.65  करोड़  रुपये  का  केवल  करारनामा  प्रभार
 के  रूप  में  घुगतान  किया  हे  क्योंकि  भारत  सरकार  या  कोई  भी  एडेन्सी  ठनके  पास  पड़ी  हुई  सहायता  को
 उपयोग  में  लाने  के  सक्षम  नहीं  थी  ।  यह  तो  दोहरी  भार  हे  ।  आपने  न  केवल  वित्तीय  सहायता  का  ठफ्योग  नहीं
 किया  बल्कि  आपको  इसे  अनुपयोगी  रखने  के  लिये  बहुत  थोड़े  घन  से  भुगतान  करना  पढ़ा  ।  में  माननीय  वित्त
 मनन्‍्त्री  से  जानना  चाहता  हूँ  कि  वे  इस  विसंगति  को  और  इस  सम्भन्ध  नवीनतम  स्थिति  को  भी
 हमें  स्पष्ट  करे  ।

 चिन्ता  का  एक  और  कारण  भी  हे  जो  विश्व  बेंक  को  मुगतान  किये  गये  करारनामा  प्रमार  के  बारे  में  हे  ।
 यह  अनुपयोगी  ऋण  का  प्रशन  हे  ।  इस  मामले  मेरे  प़्स  1985-86  से  1989-90  तक  के  खआाँकड़े  हें  ।  में

 इन्हें  वार्षिक  या  वर्ष-वार  नहीं  बताऊंगा  ।  मुझे  विश्वास  हे  कि  माननीय  वित्त  मन्त्री  के  पास  पी  ये  आंकड़े  हें  ।
 उन्तर्राष्टरीय  पु्न्तिमाण  और  विकास  बेक  ओर  अन्तर्राष्टीय  विकास  एजेन्सी  के  बीच  वर्ष  1985  से  1990  तक
 सकल  प्रप्तार  355  करोड़  रुपये  का  हे  ।  इसलिये  इस  अवधि  में  देश  ने  अनुपयोगी  ज्ुण  और  अनुदानों  पर
 करारनामा  प्रभार  के  रूप  में  613  करोड़  रुपये  का  घुगठान  किया  हे-ये  614  करोड़  रू०  के  लगभग  मी  हो
 सकता  है  ।  माननीय  वित्त  मन्त्री  ने  हमें  यह  बताने  का  प्रशंसनीय  कार्य  किया  डे  कि  अर्थव्यवस्था  में  क्या  गलत
 था  ओर  पिछली  सरकारें  केसे  अति्ययी  रही  हैं  लेकिन  मूतकाल  का  यह  भाग  जो  मैंने  बठाया  हे  1985-87  से
 1988  तक  का  हे  ओर  जिसका  एक  ऐसी  सरकार  से  सम्बन्ध  हे  जिसकी  माननीय  वित्त  मन्त्री  प्रशंसा  करते  हें  ।
 इसलिये  क्या  वे  इस  ठतिव्ययता  को  स्पष्ट  करेंगे  ?  क्‍या  वे  हमें  ठीक  आँकढ़े  मी  देंगे  ?  क्या  वे  हमें  नवीनतम

 आँकड़ें  देंगे  ओर  ये  बतायेंगे  कि  वे  अनुपयोगी  क्‍यों  इहे  ?

 में  अब  अनिवासी  भारतीयों  के  खातों  के  प्रश्न  पर  आता  हूँ  ।  मेनें  विद्यमान  दो  लेखाओं  रुपया  संबंधी

 केखा  ओर  विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  लेखा  के  बारे  में  जिक्र  नही  करता  जो  कि  लगभग  17,600  करोड़  रुपये  से

 सम्बन्धित  हे  ।  माननीय  वित्त  मंत्री  ने अनिवासी  मारतीयों  को  देश  में  अधिक  पूंजी  निवेश  करने  यह  चाहे

 आवास  व्यवस्था  करने  में  हो  या  ठन्य  बांढ  में  हो  या  ठपारो  के  माध्यम  से  हो  या  जिस  तरह  भी  प्रोत्साहित

 करने  के  लिये  अनेक  कदम  ठठाये  हें  |  मेरे  विचार  से  सरकार  ढारा  उठाया  गया  यह  कदम  प्रशंसनीय

 जेकिन  जेसा  कि  मेनें  पहले  कहा  हे  कि  जहाँ  कही  भी  आवश्यक  में  प्रशंसा  के  साथ  चेतावनी  भी

 दूँगा  ।  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  दी  गई  जिसपर  आप  निर्भर  कर  रहे  में  निहित  अस्थिरता  के

 सम्बन्ध  में  में  सरकार  ओर  माननीय  वित्त  मन्त्री  को  चेतावनी  देना  चाहता

 जैसा  कि  मेनें  यह  कद्ठते  हुए  अपनी  बात  आरम्म  की  थी  कि  आपको  सशक्त  होना  पढ़ेगा  जिससे  आपकी

 विश्वसनीयता  बनेगी  ।  ओर  अनिवासी  भारतीय  इस  बात  का  समर्थन  करते  हैं  कि  आप  अंठनिष्ठित  नाजुक
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 १
 1913  1991-92  सामान्य  चर्चा

 भरी  जशब्नवन्त  धिंड  :  वह  ठीक  हे  ।  जो  सामान्य  बजट  पर  वाद  विवाद  के  दोरान  हस्तक्षेप  करेंगे  वे इस
 बात  को  इतना  तृल  नहीं  देगें  कि  आपने  थाहर  क्‍या  कहा

 अब  अन्तर्राष्टीय  मुद्दा  कोष  और  इसकी  शर्तों  को  लेते  हे  ।  1990  से  1991
 कृपया  मुझे  ठीक  कर  दें  क्योकि  इनमें  से  कुछ  आंकड़े  भजट  सम्बन्धी  पेपरों  में  भी  हमने  दो  बढ़े

 लेनदेन  किये  की  जिनमें  से  एक  1173  करोड़  रू०  या  1990  के  बीच  हमारे  कोटे  का  22
 प्रतिशत  का  हे  ओर  दूसरा  सी  सी  एफ  एफ  के  अर्न्तगत  3334  करोड़  रू०  का  हे  ।  अब  हमने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा
 कोष  से  5000  करोड़  रुपये  लिये  हैं  ।  ओर  अन्त  में  हमने  जो  22  जुलाई  को  जो  राशि  ली  थी  मेरे  विचार  से
 220  करोड़  रू०  की  मुझे  विश्वास  है  कि  ये  सभी  शते

 भी  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  नही  .  .  .

 प्री  जहमतन्त  सिंह  :  में  यह  चाहता  हूँ  कि  माननीय  वित्त  मन्त्री  यह  कहें  कि  कोटे  का  22  प्रतिशत  और
 फिर  3344  करोड़  रु०  जो  सी  सी  एफ  एफ  के  अर्न्तगत  था  और  अब  220  करोड़  रू०  22  जुलाई  को  प्राप्त  किये
 गये  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  इन  सबके  पीछे  शर्तें  थी  ।  और  जब  हम  शर्तों  की  बात  करते  तो  हम  स्वीकार
 करते  है  और  हम  यह  समझते  हैं  ।  ठदाहरण  के  यदि  आज  में  कार  खरीदने  या  किसी  अन्य  चीज  के  लिये
 ऋण  के  लिये  बैंक  जाता  हूँ  तो  बैंक  मुझे  वह  एकदम  ऋण  नहीं  देगा  ।  यहाँ  तक  कि  यदि  वह  मुझे  वह  ऋण  देने
 की  सोचेगा  तो  वह  जमानत  के  अतिरिक्त  जमानत  मांगेगा  और  वह  आपके  व्यक्तित्व  को  देखकर
 ठस  पर  शते

 ढसके  बांद  वित्त  मन्‍्त्री  के  लिए  यह  कहना  कि  हम  आर्थिक  प्रधुसत्ता  बनाये  हुये  हे  ।  हम  इस
 पर  आंच  नहीं  खआने  देंगे  ओर  किसी  तरह  की  कोई  शर्ठ  नहीं  मुझे  संदे्  हे कि  यह  वास्तव  में  हमारे
 देश  के  शोगों  की  योग्यता  के  लिए  अपमानजनक  हे  ।  निश्चित  रूप  से  हससे  हम  सभी  की  योग्यता  का  अपमान
 हो  रहा  है  ।  मेरे  पास  एक  समाचार  पत्र  हे  -  में  नहीं  जानता  कि  इसमें  दी  गई  बातें  अही  हैं  या  नहीं  मुझे  यह
 भी  नहीं  मात्तूम  कौ  आप  उन्हें  मानेंगे  या  नहीं  किन्तु  श्रीमान  वित्त  में  आपसे  विनती  करता  हूँ  कि  आप
 इमे  बताये  --  जिसमें  लिखा  है  भारतीय  रिज़र्व  बेंक  के  एक  भूतपूर्ष  वरिष्ठ  में  उनका  नाम

 नहीं  लेना  ने  कहा  था  कि  मारत  सरकार  ह्ञर्तों  के  हिस्से  के  रूप  में  1991-92  मेंਂ  साम॑जस्य  प्रक्रिया  के

 प्रति  वचनबष्ट  हे  ।  लंतर्राष्टरीय  मुद्रा  कोष  ने  निम्नलिखित  शर्ते  रखी  हें  ।  अब  यह  बिल्कुल  संभव  हे
 कि  अंतर्राष्टीय  मुद्दा  कोष  ने  शते  रखी  हें  जो  आप  स्वयं  ईमानदारी  से  मानते  हैं  कि  --  वे  ऐसी  शते  या  कदम  हे
 जो  आप  ठठाना  चाहते  हैं  ।  किंतु  यह  मेरा  सवाल  नहीं  हे  ।  मेरा  प्रश्न  आर्थिक  प्रघुसत्ता  के  बारे  में  हे  ।  क्‍या

 अंतर्राष्ट्रीय  मुद्दा  कोष  ने  निम्नलिखित  ऐसे  कोई  शते  लगायी  हे  ?

 (1)  बजट  संबंधी  घाटे  को  कम  करना  तथा  राजसहायता  को  न्यूनतम  करना

 (2)  बाह्य  तथा  आन्तरिक  ऋण  सम्बंधी  अधिकतम  सीमा  बनाना

 (3)  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  नीतियों  मेंਂ  दील  देना

 (4)  आयात  घटाना

 (5)  ष्यपार  के  अंतर  को  कम  करना

 (6)  उक्षम  एककों  को  समाप्त  करके  सरकारी  क्षेत्र  को  और

 (7)  निजी  क्षेत्रों  को  क्रण  देने  पर  कड़ा  नियंत्रण

 अन्य  देशों  को  दिए  गए  क्रणों  पर  भी  इसी  तरह  की  शते  लगायी  गयी  है  ।  94  नमृना  मामलों

 जिनकी  पुनरीक्षा  अन्तर्राष्टीय  मुद्रा  कोष  एम०  ने  की  ये  शते  सामने  आयीं  जैसाकि  1981  में
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 किए  ऋण  के  बारे  भारत  का  अपना  अनुभव  रहा  हे  ।  जाँच  करने  पर  यद्ट  पाया  गया  कि  इसमें  से  कुछ  शर्ते
 ऐसौ  दे  जिनको  फिर  से  दुह्राया  गया  हे  अब  मेरा  माननौय  वित्त  मंत्रीजी  से  अनुरोध  हे  कि  वे  इस  संबंध  में
 प्रकाश  ढाले  ।

 अब  में  कीमतों  के  प्रश्न  पर  आता  हूँ  ।  यद्ट  हमारे  क्षण  सबसे  बढ़ी  चिन्ता  का  विषय  हे  ।  आरंभ  में
 मैंने  कहा  था  कि  हम  5  या  7  कारणों  पर  बजट  का  विरोध  कर  रहे  हैं  ओर  उनमें  से  एक  कारण  मुद्रा  स्फीति
 है  ।  आपकी  नीति  हे  ओर  मेरे  विचार  से  आपने  बाद  में  हुए  प्रेस  सम्मेलनों  और  अन्य  चर्चाओं  में  इस  बात  को
 स्पष्ट  किया  हे  कि  आप  घाटे  को  पूरा  करना  चाहते  हे  ।  मुद्वा  सप्लाई  को  रोकना  चाहते  हे  और  उसके  द्वारा
 दीर्घावधि  में  कीमतों  पर  ठर्कुंश  लगाना  चाहते  हैं  ।  लेकिन  अल्पावधि  के  लिए  अथवा  तत्काल  आप  ञ्या  कर
 रष्टे  हैं  ।  हमारा  ठपम्रोक्ता  मृल्य  सृचकांक  पहले  ही  13.6%  बड़  गया  हे  ओर  यह  13.6%  का  आंकडा  भी  कल
 का  हे  ।  मेरे  विचार  से  ठप्मोक्‍ता  मृल्य  सृचकांक  का  वास्तविक  आंकडा  करीब  14%  हे  अब  जब  आपके
 सामने  दर  पर  मुद्रास्फीति  हे  -  में  इस  आंकड़े  पर  एक  मिनट  बाद  फिर  आऊंगा  ।  आपने  रेल  के

 चीनी  ओर  विद्युत  के  लिए  क्‍या  किया  अनिवार्य  रूप  से  यह  अल्प  अथवा  मध्यम  अवधि  में

 मुद्रा-स्फीति  की  दर  को  ओर  बढ़ायेगा  ।

 में  अर्थशास्त्र  का  विद्यार्थी  नहीं  हूँ  ओर  मेंने  यह  कहते  हुए  शुरुआत  की  थी  कि  निश्चित  रूप  से
 माननीय  वित्त  मंत्री  के  इस  विषय  में  ज्ञान  ओर  अनुभव  का  मुकाबला  कर  सकता  ।  किन्तु  सार्वजनिक
 जीवन  का  मेरा  पर्याप्त  अनुभव  हे  ओर  उसके  आघार  पर  में  यट्ट  कहना  चाहता  हूँ  कि  देश  मे  बढ़ती  हुई  कीमतों

 के  कारण  वातावरण  नाजुक  हो  गया  दे  ।  ओर  यह  किसी  भी  समय  विस्फोटक  हो  सकता  हे  ओर  इसके  लिए
 विश्वास  का  वातावरण  पेदा  करने  की  आवश्यकता  हे  ।

 मुझे  खेद  हे  कि  वित्त  मंत्री  इस  संबंध  में  आपने  जो  कदम  ठठाये  हैं  चाष्टे  व ेकितने  ही  ठपयोगी
 या  अनुपयोगी  हो  में  ठनकी  उपयोगिता  के  संबंध  में  यहां  पर  कोई  निर्णय  नहीं  ले  रड्डा  हूं  किंतु  कीमतों  के  संबंध
 में  उसने  कोई  विश्वास  पेदा  नहीं  किया  ।  दूसरी  ओर  उन्होंने  अल्पावधि  अथवा  मध्यावधि  दोनो  में  ही  कीमते
 स्थिर  रखने  के  संबंध  में  विश्वास  समाप्त  कर  दिया  हे  ।  हमारे  लिए  यह  पहलू  इतना  महत्वपूर्ण  क्‍यों  हे  ?

 इसी  कारण  हम  इस  बजट  का  जोरदार  शब्दों  मे  विरोध  कर  रहे  हैं  क्योंकि  आपने  आम  भारतीय  को  अपनी  जेथ

 में  एक  भी  ऐसा  बचाने  के  लायक  नहीं  रखा  है  ।  मध्यम  वर्ग  तथा  गरीब  लोगों  के  पास  कोई  अतिरिक्त  घन

 नहीं  हे  आपने  कीमतें  बढ़ा  दी  हे  लेकिन  कोई  अतिरिक्त  घन  नहीं  दिया  है  ।  घाटे  को  कम  करने  के  संबंध  में

 आपकी  दीर्घावधि  नीति  चाहे  कितनी  ही  प्रश्नंसनीय  क्यों  न  तो  भी  आप  इस  स्थिति  का  किस  प्रकार  सामना

 करने  जा  रहे

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  संबंध  में  मुझे  अत्यधिक  चिंता  हे  क्योंकि  मेरे  विचार  से  माननीय  वित्त  मंत्री  दो  क्षेत्रों

 के  संबंध  में  अपने  आर्थिक  सुधार  के  लिए  अत्यधिक  भयभीत  रहे  हैं  ओर  ठपने  समग्र  बजट  भाषण  में  वे  बहुत
 भयभीत  रहे  हें  ओर  ये  दो  क्षेत्र  हें  -  सार्वजनिक  क्षेत्र  ओर  योजना  आयोग  ।

 हस  समय  98  केंद्रीय  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठान  हैं  जो  छुल  मिलाकर  भारी  घाटे  में  चल  रहे  हैं  ।  में

 उनका  नाम  नहीं  लेना  चाहता  ।  माननीय  वित्त  मंत्री  उनके  बारे  में  जानते  हें  ।  इन  98  प्रतिष्ठानों  में  चाहे  वे

 एयर  लाइन  से  एफ  सी  आई  उर्वरक  से  परिवहन  कोयला  क्षेत्रों  से  पेपर  मिलें  रसायन  से  कपड़ा

 होटल  से  फार्मास्यूति  तक  इनको  सारा  संभावित  कार्यकल्लाप  इसमें  सम्मिलित  हैं  ओर  ये  सभी  घाटे  में  चल

 रहे  हें  ।  इन  सार्वजनिक  क्षेत्र  क ेएककों--लगमग  50  एकको  की  लामांश  दर  ठसमें  लगायी  गयी  पूंजी  से  की

 तुक्ना  में  8%  से  भी  कम  हे  ।  हनके  कारण  निवेश  पर  कुल  लामांश  भी  कमी  आयी  हैं  ।  लगायी  गयी  पूंजी

 के  सकल  लाभ  के  अनुपात  की  गणना  करने  पर  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  ठपक्रमों  में  वर्ष  1988-89  के  निवेश  पर

 ज्ञाम  केवज  कुल  4.4%  था  ।  सार्वजनिक  ठद्यमम  विमाग  अथवा  योजना  आयोग  ने  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उद्यमों  में

 पूंजी  निर्माण  ओर  सकल  घरेलु  उत्पादन  के  संदर्भ  में  निवल  वृध्दि  उत्पादन  अनुपात  के  बारे  में  कभी  कोई
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 संगणना  नहीं  छी  हे  ।  इसका  सबसे  नाजुक  क्षेत्र  जिसमें  विषणन  परिवहन  सेवाये  आती  हैं  ।
 दिल्ल  से  टरकें

 के
 उप्प  कार्य  नष्णदन  पर  केदल  प्रहत्वपूर्ण  प्रणाद  नहीं  पढ़ता  क्योंकि  पेजी  ओर

 उत्पादक  सेकओं  के  मुल्य  का  आपस  में  कोई  संबंध  नहीं  हे  ।

 हसलिए  में  यद्ट  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  कि  इससे  केवल  दो  हजार  अथवा  उससे  अधिक  करोद़  मृल्य  की
 ईक्विटी  पृंजी  को  कोई  भी-ऐसी  जगह  दुबोना  नहीं  चाहेगा  जहाँ  से  वह  उसे  वसूल  न  कर  सके  ।  आवश्यकता
 पढ़ने  पर  आप  रू०  खर्च  करने  के  लिए  2000  करोड़  वसूल  कर  सकते  हैं  ।  लेकिन  इससे  सार्वजनिक  क्षेत्र  के
 उद्यमो  में  सुध्कर  नहीं  हो  सकता  ।  में  चाहता  माननीय  वित्त  मैत्री  इस  विषय  विशेष  पर  अपने  विचार
 व्यक्त  करें  लेकिन  निर्मय  हो  कर  ।

 दूसरी  छात  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  विभिन्‍न  करार  संबंधी  ज्ञापनों  के  क्‍या  परिणाम  हैं  ।  जिन  पर
 1985-90  की  अवधि  में  विभिन्‍न  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्कमों  के  साथ  हस्ताक्ष  करने  का  प्रयास
 किया  गया

 में  संपूर्ण  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक़मों  के  संबंध  में  ओर  भी  अधिक  चिन्तित  हें  ।  यह  एक  ऐसा  पहलू  हे
 जिसके  संबंध  में  संसद  में  नहीं  बताया  जाता  ओर  बहुत  सारे  उपक्रमों  के  संबंध  में  कुछ  मी  नहीं  कहा  जाता
 क्योंकि  इनकी  लेखा  परीक्षा  नहीं  की  जाती  और  ये  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  की  सरकारी  क्षेत्र  क ेएकक  हैं  ।  यह

 सचमुच  एक  भयावह  स्थिति  हे  ।
 प्री  मनमोहन  सिंह  :  संक्षेप  में  यही  बात  मेंने  उत्तर  प्रदेश  के  वित्त  मंत्री  से  कही  थी  जब  वे  मुझे

 मिलने  आये  थे  ऐसे  उपक्रमों  की  सर्वाधिक  संख्या  उत्तर  प्रदेश  में  हे  ।

 झ्री  जसवंत  सिंह  :  मुझे  हस  बात  की  खुशी  हे  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  याद  दिलाने  पर  मेरे  साथ
 ग्रपने  विचारों  का  आदान  प्रदान  किया  ।  मुझे  उन्हें  याद  दिलाना  हे  कि  राज्य  सरकार  की  यूनिटों  के  साथ  क्‍या
 गढ़बढ़  हे  ।  कृष्या  इस  तरफ  ध्यान  दें  ।  पूंजी  ओर  त्रूण  द्वारा  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  के  सरकारी  क्षेत्र  के

 यूनिटों  में  कुछ  पूँबी  निवेश  के  आंकड़ें  ओर  भी  मयावह  हे  ।  यह  11.21.890  करोड़  रू०  हे  ।  में  नहीं  समझता  हूं
 कि  11  लाख  करोड़  रू०  केसे  लगते  हे  !  में  इस  बात  को  यूंडी  नहीं  कर  रहा  ।  ये  वे  आंकड़े  हें  जिनकी  गणना
 नियन्त्रक  एवं  मछलेखा  परीक्षक  ने  की  हे  ।  नियंत्रक  और  मह्ठालेखा  परीक्षक  ने  कह्टा  है  कि  राज्य  सरकारों  को
 सरकारी  क्षेत्र  की  यूनिटों  में  उन्हे  बड़ी  कठिनाई  का  सामना  करना  पढ़ता  हे  क्योंकि  उनकी  कमी  लेखापरीक्षा
 नहीं  की  गई  है  और  जब  नियंत्रक  और  मह्ठालेखापरीक्षक  कार्यालय  के  कर्मचारी  इन  जर्जर  उपक्रमों  में  जाते  हैं
 और  लेखा  परीक्षा  करने  का  प्रयास  करते  डे  तो  राज्य  सरकार  उन  लेखापरीक्षाओं  को  स्वीकृति  नहीं  देती  ।  अब
 में  वास्तव  में  यद्व  जानना  चाहता  हूं  कि  हमारे  पास  11.21.890  करोड़  रू०  के  आंकड़े  हे  ।  हन  कम्पनियों  में  से
 206  कम्पनियों  ने  131  करोड़  रू०  का  संचित  काम  दिखाया  हे  ।  लगभग  11  लाख  करोड़  रू०  में  से  यह  131

 करोड़  रू०  है  ।  514  कम्पनियों  अथवा  राज्य  सरकार  की  यूनिटों  ने  2.01.965  करोड़  रू०  का  संचित  घाटा
 दिखाया  हे  ।  इस  प्रकार  आज  की  तारीख  तक  कुल  घाटा  86.834  करोड़  रू०  का  है  ।  लगाई  गई  पूंजी  पर  लाभ
 तो  है  ही  नहीं  ।  31-3-1990  को  807  कम्पनियां  थीं  जिनकी  प्रदत्त  पूंजी  62.27.000  करोड़  रू०  थी  ओर  त्रण

 7000  करोड़  रू०

 माननीय  क्ितत  मंत्री  ने सभी  संसाधनों  का  पता  लगा  लिया  हे  ।  में  इस  विषय  पर  इसके  बाद  में  कहूँगा  ।

 उन्होंने  1,500  करोड़  रू०  के  किसानो  के  कर्ज  माफी  के  बारे  मे  कहा  हे  ।  उन्होंने  बार-बार  कहा  हे  कि  1500

 करोड़  रू०  की  इस  राशि  ने  उर्थव्यवस्था  को  कितना  नुकसान  पहुँचाया  हे  ।  में  इस  बात  को

 समझता  में  कर्ज  माफी  को  ठस  बात  के  साथ  जोदू  जिससे  यह  संबंध  रखती  हे  ।

 अब  में  बंक  ओर  वित्तीपोषण  क्षेत्र  के  संबंध  में  कहना  चाहता  हूं  ।  मेरे  विचार  से  माननीय  वित्त  मंत्री  ने

 जो  कदम  ठठाये हैं  उनके  संबंध  में  ठनकी  प्रशंसा  की  जानी  चाहिए  ।  मेरे  विचार  से  माननीय  वित्त  मंत्री  इस  बात
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 को  समप्नते  हें  कि  बॉकिंग  क्षेत्र  की  हालत  बहुत  दयनीय हैं  ।  यदि  बौकिंग  क्षेत्र की  वास्तविक  तस्वीर  देखनी  है  तो
 सरकारी  क्षेत्र के  अनेक  बंकों  की  स्थिति  देखनी  होगी  और  वे  भी  बंक  आफ  क्रेडिट  एण्ड  कामर्स  इन्टरनेशनल की
 रे बंद  हो  जएऐ  सौर  रही  कि  तब  हुणएए  सत्य  होणए  (  ऐसए  दिचार हे  हालांकि  आपके  दारा  उठाएं
 गए  कदमों  की  हम  प्रशंसा  करते  हैं  परन्तु  मुझे  खेद  हे  कि  केवल  आपके  द्वारा  सुझाए  गए  कदमों  से  ही  सम्पूर्ण
 बैंकिंग  क्षेत्र  अपनी  गलतियाँ  नहीं  सघारेगा

 ह

 में  जानना  चाहूंगा  कि  ग्राप  कौन-कौन  से  सुघार  करना  चाहने  आए  क्या  करना  चाहते  कया  आप
 सभी  संबंधित  पहलुओं  पर  विचार  करने  के  न्‍्तिए  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  कत  करना  चाहते  हैं  तो  यह
 अच्छी  द  किन्तु  वन  या  आप  हस उच्च  स्तरीय  सर्भि  है  5  ग्ऊ  जी  ऊे

 बैंकों
 न प्रच्छी  बात  है  किन्तु  क्या  आप  इस  उच्च  स्तरीय  समिति  को  हन  बैको  की  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की  वास्तविक

 प्शति  देखने  का  ग्रधिकार  प्री  सौणंगे

 मेरे मेरे  विचार  से  ब्याज  दरों  के  संत्रंघ  मे  पर  गया  कदम  प्रशंसनीय  कदम  हे  ।  हम  इसका
 1  दरों  ऊे  बढ़ान  तया  साथ  ही  छोटी

 बचतों  पर  पी  ब्याज  दरों  को  बटाने  में  आपके  साय  हें  ।  आए  को  सांविधिक
 शक्म्तियाँ  देना  चाहते  हें  वह  भी  प्रशंसनीय  कदम  हे  |  जेसा  कि  जापने  स्वय  हहा  हे  प्रतिभूति  संविदा

 अधिनियम  में  संशोधन  करना  होगा  ।  स्टाऊ  एक्सचेंज  के  संत्रघ  में  भी  सुधार  करना  यह
 ऐसा  कदम  है  जिसका  हम  स्वागत  करते  हैं

 पालन  करेंगे  हम  दानों  परिवर्तनीय  ब्रञो

 जहां  तक  म्युचल  फंड  के  सारे  क्षेत्र  को  निवेश  के  लिए  ख़ूली  छूट  देने  ओर  उस  पर  राज्य  का  एकाधिकार
 लागू  न  करने  की  बात  हे  ।  यह  एक  स्वागत  योग्य  कदम  है  ।  उनिवासी  भारतीयों  के  संबंध  में  नीतियों  और
 प्रक्रियाओं  .  व्यापक  जांच  की  इच्छा  के  संबंध  में  मेंने  पहले  ही  बोल  दिया  था  ।  औद्योगिक  जागत  तथा  मूल्य
 ब्यूरो  का  ठन  करने  तथा  इसे  टेरिंफ  कमीशन  में  बदलने  संबंधी  आपकी  हृच्छा  मी  एक  स्वागत  करने  योग्य
 कदम  हे  ।

 बेकिंग  तथा  वित्त  के  संबंध  में  में  पडले  ही  बात  कर  चुका  हूँ  ।  श्रम  तथा  ओद्योगिक  रूग्णता  के  संबंध
 बजट  भाषण  में  कुछ  नहीं  कह्दा  गया  हे  ।  राष्ट्रीय  नवीकरण  निधि  के  संबंध  में  आपने  जो  कुछ  कहा  में

 उसे  दोहराना  नहीं  चाहता  ।  आपने  राष्टीय  नवीकरण  निधि  के  संबंध  में  जो  कुछ  कहा  है  यह  एक  प्रकार  से
 अभिकों  के  हितों  को  ताक  पर  रखकर  बी०  आई०  एफ०  आर०  का  ही  एक  बडा  रूप  हे  इसके  संबंध  में
 मेरी  समझ  गलत  हे  तो  मुझे  प्रसन्‍नता  होगी  यदि  माननीय  वित्त  मंत्री  हमें  यह  बताने  की  कृपा  करें  कि  राष्ट्रीय
 नवीकरण  निधि  से  वास्तव  में  क्‍या  किया  जायेगा  ।

 5.00  छाजे  म७  प्र०

 माननीय  वित्त  मंत्री  के  वक्‍तव्य  में  एक  पडलू  ऐसा  डे  जिसके  संबंध  में  हम  मारतीय  जनता  पार्टी  वाले  पूरी
 तरह  सट्ठमत  हैं  ।  यह  हमारे  घोषणापत्र  का  हिस्सा  हे  ।  हमने  इस  विषय  पर  निर्विरोध  समर्थन  दिया  था  ।
 पश्चिम  में  व्याप्त  नीरस  उपभोक्‍त्तावाद  के  हम  विरोधी  हें  ।  मेरे  विचार  से  माननीय  वित्त  मंत्री  पश्चिम  पंजाब  के
 एक  सुखाग्रस्त  छोटे  से  गांव  के  संबंध  में  जो  कुछ  कहा  हे  वह  बहुत  ही  अर्थपूर्ण  व  मावपूर्ण  वे  इसी  छोटे  से
 गाँव  से  आज  भारत  के  वित्त  मंत्री  जैसे  उच्च  पद  पर  पहुंचे  हें  ।  में  मी  गांव  में  पेदा  हुआ  हूं  ।  यह  कंवल
 प्रस्त  क्षेत्र  ही  नहीं  हे  अपितु  यह  वास्तव  में  भारतीय  मरुस्थल  का  ही  एक  हिस्सा  हे  ।  मुझे  यह  समझाने  की
 आवश्यकता  नहीं  कि  उनका  विचार  क्या  में  सब  समझता  हूँ  कि  उनका  इससे  क्या  तात्पर्य  हे  कि  जीवन  में
 वे  कहां  से  कहां  पहुंच  चुके  हें  ।  पहले  वे  क्या  थे  ओर  तब  किस  स्थिति  में  पहुंच  चुके  हें  जब  वे

 उपभोक्‍तावाद  के  घटियापन  और  नीरसता  की  बात  कहते  हें  तो  हम  उनसे  पूरी  तरह  सहमत  हैं  ।  क्योंकि  यह

 उपमोक्तावाद  ही  हे  जो  1985-90  को  अवधि  के  बीच  फेला  है  ।  जब  माननीय  वित्त  मंत्री  न्‍्यासघारिता  की  बात

 करते  हैं  तो  हम  उनसे  पूरी  तरह  सहमत  हें  क्योंकि  जब  तक  हम  पहले  घन  का  उत्पादन  नहीं  कर  लेते  तब

 तक  गरीबी  को  नहीं  हटा  सकते  ।  भाजपा  इस  बात  को  मानती  है  कि  वह  घन  उाथवा  घन  का  स्वामित्व  अथवा
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 घन  होना  खोखले  उपभोक्तावाद  की  दृष्टि  से  अतिम  उद्देश्य  नहीं  हे  ।  यह  हमारे  चुनाव  घोषणा  पत्र  का  हिस्सा
 हे  कि  न्‍्यासघारिता  की  कल्पना  गांधीजी  ने  भी  बात  की  और  जिसके  बारे  में  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  भी
 कहा  है  वह  ऐसे  बात  है  साथ  ह०  एए  के  शहहर  ५

 मैंने  पहले  ही  बहुत  समय  सते  लिया  हे
 ।  किन्तु  मैं  ब्याज  के  बारे

 में  भी  कुछ  कहना  चाहता  हूँ  ।  माननीय
 वित्त  मंत्री  ने  स्वयं  ही  ज्याज़  के  संत्रध  मे  काफी  कुछ  कहा  हे  ।  मर  विचार  से  यह  इस  बात  को  स्पष्ट  कर  चुके
 हैं  कि  यदि  आज  सुघारात्मक  कदम  न  उठाए  गए  होते  ठो  हमारे  राजस्व  का  47%  भाग  ब्याज  आदा  करने  में  हीं
 चला  जाता  ।

 विदेशी  अ्र्ण  की  ही  नग्ह  में  कब॒न्‍ल  एक  बात  जानना  चाहना  हैं  कि  हमें  हस  समय  कुल  कितना
 >>  जर्ज  अ  गाज  |  ब्लाल  है  साला  का  गए  टे  पे  पे

 के
 ऋण  देना  हे  ।  जहां  तक  ब्याज  की  बात  है  इसका  एक  और  |  ।  में  सांसद  के  रूप  ग़ज्य  के  एक
 प्रतिनिधि  के  रूपए  में  बोल  रहा  हूं  परन्तु  हमारे  देश  हितों  का  मुझे  ध्यान  है  ।  मेरी  समस्या  राज्यों  से  रियारती
 दरों  पर  ब्याज के  बारे  में  हे  ।  यदि  मेरे  आंकड़े  सही  न  हो  तो  उन्हें  ठीक  कर  दें  ।  मेरे  ठिचार  से  संच्र  सरकार
 की  11.5  प्रतिशत  ओसल  लागत  की  तुलना  में  राज्यों  से  केवल  2९%  ब्याज  लिया  जाता  है  ।  शेष  गाशि  झऊहाँ
 से  आती  हे  ।

 छोटी  बचतों  से  लिए  गए  क्रूणों  पर  राज्य  सरकारों  से  13%  ब्याज  लिया  जाता  है  ।  संघ  सरकार  की
 लागत  उस  पर  बहुत  अधिक  हे  क्योंकि  राज्यों  दारा  उसकी  अदायगी  25  वर्षों  तक  की  जानी  होनी  हे  जबकि  संघ
 सरकार  को  उसकी  अदायगी  6  वर्ष  पश्चात  करनी  डोती  हे  ।

 इसके  अतिरिक्त  विदेशी  ऋ्रूणों  की  राशि  जब  आगे  राज्य  सरकारों  को  दी  जाती  हे  तो  विदेशी  घना  के
 उतार  के  कारण  होने  वाले  अंतर  का  भार  संघ  सरकार  को  वहन  करना  फ्ड्ठता  है  ।  आपने  ब्याज  की  दरों
 की  बात  की  ओर  ग्ह  कहा  कि  इस  बारे  में  काफी  कुछ  किए  जाने  की  आवश्यकता  हे  ।  क्‍या  आप  हस  ओर
 ध्यान  देंगे  ?  यह  एक  बहुत  बड़ी  समस्या  हे  परन्तु  आपने  रियायती  दर  पर  ब्याज  की  समस्या  की  ओर  कोई
 ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  में  इसे  राज्यों  को  ब्याज  रियायत  का  नाम

 जहां  तक  रक्षा  का  संबंध  माननीय  वित्त  मंत्री  ओर  माननीय  रक्षा  मंत्री  दोनों  ने  विस्तृत  रुप  से  सुरक्षा
 तेयारी  की  बात  की  हे  ओर  कहा  हे  कि  रक्षा  तेयारियों  पर  कोई  प्रतिकुल  प्रभाव  नहीं  पढ़ने
 आदि  ।  हम  अपनी  रक्षा  तेयारियों  को  उच्चतम  स्तर  तक  बनाए  रखेंगे  ।

 माननीय  वित्त  मंत्री  से  में  यह  जानना  चाहूँगा  कि  वे  यह  स्पष्ट  करें  कि  वे  ऐसा  केसे  करेंगे  ।  में  रक्षा
 मंत्रालय  के  राजस्व  बजट  की  बात  नहीं  कर  रहा  क्योंकि  राजस्व  बजट  स्थापना  लागत  हे  ओर  रक्षा
 बजट  का  लगभग  65%  व्यय  स्थापन  लागत  के  रुप  में  हे  ।  आपने  रक्षा  मंत्रालय  के  पूँजी  बजट  के  लिए  हस  वर्ष
 ५211  करोड़  रू०  का  आबंटन  किया  डे  ।  एक  क्षण  के  लिए  इन  आंकड़ों  पर  विचार  करें  ।  रक्षा  मंत्रालय  के  लिए
 1990-91  के  बजट  प्राक्कलनों  में  इस  लेखे  में  4829  करोड़  रू०  का  प्रावधान  ओर  उस  वर्ष  के  लिए  संशोधित

 अनुमान  4738  करोड़  रू०  हो  गए  ।  इस  प्रकार  मुद्दा-स्थीति  के  बावजुद  रक्षा  मंत्रालय  के  पूँजी  बजट  में  कमी

 हुई  ।  में  1990-91  के  बजट  प्राक्कलनों  की  बात  नहीं  कर  रहा  हूँ  ।  में  संशोधित  प्राक्कलनों  की  बात  कर  रहा

 हूँ  ॥  आपने  ठसे  लगभग  -700  करोड़  रू०  से  बढ़ाकर  5200  करोड़  रू०  कर  दिया  है  ।  इस  प्रकार  रक्षा  मंत्रालय

 के  पूँजी  व्यय  में  लगभग  520  करोड़  रू०  की  वृद्धि  है  ।  यदि  मुद्रा  स्थीति  की  दर  इस  समय  14%  है  ओर  रू०  के

 मुल्य  में  20%  का  अवमुल्यन  हुआ  हे  तो  यह  520  करोड़  रू०  केवल  एक  ही  खाते  में  चले  जाएंगे  ।  रक्षा  म

 के  पूँजी  खर्चे  मे ंआधुनिकौकरण  हथियारों  का  दर्जा  बदाए  जाने  ओर  उनको  सही  हालत  में  रखना  आवश्यक
 होता  है  ।  पूँजी  व्यय  के  अंतर्गट  बेर  मंडारण  सुविधाओं  ओर  सेनिकों  के  लिए  आवास  आदि  पर  व्यय  भी

 सम्मिलित  हे  ।  आज  मकानों  की  बहुत  कमी  हे  तथा  उस  लेखे  पर  वास्तव  में  आपने  रक्षा  बजट  में  कटोती  की

 है  ।  और  यदि  आपने  रक्षा  बजट  में  कटौठी  की  है  तो  आप  यह  समझाएं  कि  आप  उस  स्थिति  को  केसे  बनाए
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 रख  सकेंगे  जिसको  आप  रक्षा  तेयारीਂ  कहते  हे  ।  मुझे  बहुत  प्रसन्‍नता  होगी  यदि  आप  इस  संबंध  में  पुनः
 आएवासन

 =| ।  ९,

 इसके  बाद  राजसहायता  आती  हे  ।  मुझे  खेद  हे  कि  में  कुछ  अधिक  समय  ले  रहा  हूँ  ।  किन्तु  मेरे  लिए
 इस  पहलू  को  भी  शामिल  करना  आवश्यक  हे  ।  में  वित्त  मेत्री  दारा  है|  एणई  के  सेछेछ  ऐरें

 कहूँगा  ।  उन्होंने  चीनी  उद्योग  से  कुछ  रियायतें  वापिस  ली  हैं  ओर  उवर्रकों  से  लगभग  2000  करोड़  रू०  की
 रियायतें  वापिस  ली  हें  ।  में  रियायतों  के  बारे  में  निश्चित  नहीं  हूँ  ।  मैं  अर्घध  रियायतों  और  छदम  रूप  से  दी  जा
 रही  कुछ  राजसद्बायताओं  की  बात  कर  वहा  हूं  ।  मेरे  विचार  से  अर्घ  रियायतों  ओर  छदम  रुप  से  दी  जा  रही
 रियायतों  के  बारे  में  स्थिति  बहुत  ही  गंभीर  हे  ।  माननीय  वित्त  मंत्री  महोदय  द्वारा  उवर्रकों  पर  दी  जा  रही  4000
 करोड़  रू०  की  राजसहायता  में  से  2000  करोड़  रू०  की  राजसहायता  वापिस  ले  ली  गई  है  ।  निर्यात  के  लिए  दी
 जाने  वाली  राजसह्ायता  में  से  उन्होंने  सी  सी  एस  ओर  प्रतिपूर्ति  लाइसेंसों  पर  दी  जा  रह्दी  राजसहायता  वापिस
 ले  ली  डे  ।  मेरे  विचार  सं  इस  लेखे  में  उन्होंने  लगभग  1300  करोड़  रू०  की  राजसद्दायता  समझकर  दी  हे  ।

 इसम॑  से  कुछ  राजसहायता  बहुत  आवश्यक  हें  ।  तथापि  में  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  क्‍या  कुछ  अन्य
 राज-सहायताओं  को  कम  कर  के  उर्वरकों  पर  राज-सह्ायता  दिया  जाना  जारी  रखा  जाना  चाहिए  था  ।  उदाहरण
 के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्कमों  दारा  ब्याज  और  मृलघन  की  अदायगी  में  चूक  को  स्वीकार  नहीं  किया  जा

 सकता  और  यदि  उनको  दूसरी  तरह  चलते  रहने  की  अनुमति  दी  जाती  हे  तो  मेरे  विचार  से  यह
 भी  राजसहायता  हे  ।

 श्री  मनमोहन  सिंह  :  आपकी  इन  सभी  बातों  को  एक  ही  दिन  में  केसे  ठीक  कर  सकते
 हें  ?

 प्री  जसर्व॑त  सिंह  :  अध्यक्ष  माननीय  वित्त  मंत्री  का  कहना  है  केसे  समझना  करते  ?”  में
 जानना  चाहता  हूँ  कि  पहले  आपने  इसे  केसे  समाप्त  किया  ।  आपने  केवल  इंडिया  ओर  देश  के  मामले  में  हजारों

 करोड़  रू०  की  राशि  माफ  कर  दी  ओर  यह्ठ  सब  1986  ओर  1989  के  बीच  किया  गया  ।

 और  ठब  वित्त  मंत्री  महोदय  कहते  हें  कि  एक  ही  दिन  में  आप  केसे  समाप्त  करते  ।

 कोल  इंडिया  की  ओर  लगभग  3700  करोड़  रू०  के  ऋ्रूण  बकाया  जिसमें  लगभग  500  करोड़
 रू०  मृलधन  की  ठदायगी  की  चूक  थी  ओर  लगभण  830  करोड़  रू०  ब्याज  के  रुप  में  अदा  किए  जाने  थे  ।  में

 आपको  3  अन्य  ठदाहरण  बताना  चाहूंगा  ।  ढेसू  की  ओर  125  करोड़  रू०  का  ऋण  बकाया  125  करोड़  रू०

 म्ुलघन  के  रूप  में  अदा  नहीं  किए  गए  ओर  154  करोड़  रू०  ब्याज  के  रुप  में  नहीं  दिए  गए  मुझे  खुशी  हे  कि

 मेरे  मित्र  श्री  खुराना  यहां  उपस्थित  नहीं  हे  अन्यथा  उन्हें  इन  बातों  से  बहुत  गुस्सा  आता  ।

 प्री  मनमोष्ठन  सिंह  :  आपको  हस  बारे  में  कुछ  कहने  से  पहले  श्री  छुराना  से  परामर्श  कर  लेना  चाहिए

 दा  ।

 भरी  जसवंत  सिंह  :  वह  दिल्ली  के  हितों  की  बात  करेंगे  परन्तु  मुझे  आपको  इस  बारे  में  बताना  हे  ।

 दिल्ली  के  हिठों  का  वह  बहुत  अच्छी  तरह  से  देखते

 प्री  मनमोष्ठन  सिंह  :  श्री  जसवंत  सिंह  क्‍या  आप  जानते  है  कि  आप  जो  कुछ  कह  रहे  यदि  ठसे

 किया  जाता  है  तो  दिल्ली  में  फोयले  ओर  बिजली  की  कीमतों  मे  और  तीव्र  वृद्दि  होगी  और  फिर  आज  जिस  कीमत  वृद्वि

 की  बात  कर  रहे  हैं  ठस  के  आरे  में  हमें  सोचना  होगा  ।

 श्री  जसवंत  सिंह  :  मेरे  विचार  माननीय  वित्तमंत्री  जी  मुद्दे  को  पूरी  तरह  से  समझ  नहीं  रहे  क्योंकि

 उन्होंने  किसानों  से  2000  करोड़  रुपये  लिए  हे  ।  कोल  इन्डिया  की  स्थिति  यहद्  है  ।  कोल  इन्डिया  की  तरफ  स्वीकार

 करोड़

 रूपये बाकी हे । यह की स्थिति हे । मेरे पास वद्यः आंकड़े नहीं हे । में यह बात स्वीकार ]78
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 करठा  हूँ  ओर  वह  हमे  अद्यतन  आंकड़े  बता  सकते  हे  ।  310  करोड़  रुपये  की  मूलराशि  बकाया  बनती  है

 ओर  604  करोह्‌  रूपये  ब्याज  के  बाकी  हे  !  अब  वास्तव  कोल  इन्डिया  कोई  ऐसी  चीज  तो  है  नहीं  कि  जिसके  बारे
 में  मेरे  माननीय  राथी  श्री  मदनलाल  खुराना  को  बहुत  ज्यादा  उत्तेजित  हो  जाना  चांष्टिए  ।  यह  तो  केवल  एक  दृष्टान्त

 ढेसू  तो  ठस  अपव्यय  का  एक  दृष्टान्त  हे  जिसका  उल्लेख  आपने  व्यापक  रूप  से  किया  मुझे  दिल्‍ली  परिवहन
 के  बारे  में  कुछ  आंकडे  मिले  हे  जिन्हें  में  दोढराना  नही  चाहता  ।  आप  जब  उस  धन  राशि  को  देखिए  जिसे  सरकार  ने
 ब्ेद्धाते  में  ढाल  दिया  इसके  बावजूद  डेसू  3)  1989  को  बदरपुर  ताप  विद्युत  संयत्र  को  1430  करोड़  रू०  की
 राशि  की  देनदार  हे  ।  प्रश्न  यह  नही  हे  कि  विद्युत  सप्लाई  और  महंगी  हो  जाएगी  ।  प्रश्न  तो  उन  चीजों  को
 सम्मालने  का  हे  जो  आपके  हाथ  में  हे  ।  आप  कोई  बहाना  नही  बना  आप  यह्ट  भी  कह  सकते  कि  डेस  के  लिए
 अपने  कर्जे  बट्टे  खाते  मे ंडलवाते  और  सभी  कुछ  बढ्ढे  खाते  में  डालने  के  बाद  भी  1430  करोड़  रू०  का  ऋणी  बने
 रहना  ठीक  बात  हे  जबकि  कोल  इन्डिया  के  मामले  में  अपव्यय  ठीक  नहीं  है  ।

 श्री  मनमोहन  सिंह  :  में  इस  मामले  में  आपकी  सलाद  को  गम्भीरतापूर्वक  लूंगा  ।

 श्री  जसवंत  सिंह  :  में  हसी  बात  का  आग्रह  नही  करता  रहूंगा  ।  में  वित्त  मंत्री  जी  से  वाद-विवाद  में  बाजी  भी
 नहीं  मारना  चाहता  ।  लेकिन  यहां  पर  ऐसी  वित्तीय  स्थिति  हे  कि  कोल  इन्डियाके  मामले  में  घनराशि  को  बारम्बार  ञट्टे
 खाते  में  डाला  गया  हे  ।  मझनगांव  कोल  खादी  और  प्रामीण  उद्योगों  और  भारत  गोल्ट  माहन्स  को  ब्याज
 छूट  दी  जा  रही  हे  ।  में  जानना  चाहता  हूँ  कि  आप  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  को  वार्षिक  रूप  से  230  करोह  रू०  की  ब्याज
 छूट  क्यों  दें  रहे  हे  ।  उर्वरकों  पर  4000  करोड़  रू०  की  राजसडायता  से  सरकार  को  चिन्ता  होने  लगी  है  ।  जन  आप
 कोल  इन्डिया  ओर  इन  सभी  के  माफ  किए  गए  कर्जो  की  बात  करते  हे  तो  थोडे  से  म्रण  माफी  से  सरकार  को  चिन्ता
 होने  लगी  हे  ।  कोल  इन्डिया  के  मामले  मे  5000  करोड  रू०  से  अन्यून  ऋ्रूण  माफ  किया  गया  हे  1  में  चाहता  हूँ  कि  यदि
 हस  सम्बन्ध  में  मेरे  आंकडे  गलत  टें  तो  वित्त  मंत्री  जी  मुझे  सही  आंकड़े  बतायें  ।

 प्री  मनमोहन  सिंह  :  क्‍या  आपका  सुझ्नाव  यह  हे  कि  कोयले  की  कीमतें  बढ़ाई  जानी  चाहिए  थी  ?  में  इस
 प्रभन  पर  आपका  उत्तर  चाहूंगा  ।

 झ्री  जसवंत  सिंह  :  में  तो  यह  उल्लेख  कर  रहा  हूँ  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  यह  कहकर  पिछली
 सरकार  में  दोष  निकाल  रहें  हे  कि  उन्होनें  किसानों  के  कर्जे  माफ  कर  दिए  लेकिन  में  इसके  साथ  ही  वित्त  मंत्री  जी  को

 दोषी  ठहराता  हूं  जब  वह  कोल  इन्डिया  के  लिए  5000  करोड  रू०  बघ्दे  खाते  में  डाले  जाने  में  कुछ  भी  असामान्य  नही
 देखते  ।  में  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  को  ठस  समय  दोषी  मानता  हूं  जब  उन्हें  मारतीय  अर्थव्यवस्था  के
 किसान  वर्ग  को  दी  जा  रही  जोकि  सीधे  किसानों  को  मिलती  में  कठिनाई  नजर  आती  इसके

 उन्हें  कोल  इन्डिया  के  अपव्यय  में  कुछ  भी  गलत  नजर  नहीं  आता  ।

 झ्ी  मनमोहन  छिंह  :  वह  भी  किसानों  को  ही  मिलता  है  ।  यदि  कोयले  की  कीमते  उंची  होंगी  तो  इससे
 ब्रिजली  के  कीमते  बढ़ेगी  ।  इसके  कारण  भी  किसानों  को  कष्ट  होगा  ।

 श्री  जद्यव॑ंत  सिंह  :  यह  तो  एक  कमजोर  सा  ठर्थशास्त्रीय  तर्क  हे  ।  मारत  के  अधिकांश  मागों  में  किसानों  को
 बिजली  की  सप्लाई  के  मामले  में  न्यूनतम  वरीयता  दी  जाती  हे  ।  किसान  को  बिल्कुल  मी  बिजली  नही  मिलती  ओर
 यदि  मिलती  भी  हे  तो  यह  रात  के  उस  पहर  मिलती  हे  जो  सबसे  अधिक  ठंडा  होता  हे  ।  खेतों  में  उन्हें  पसीने  वह  खडा
 रहता  है  ।  में  यह  बहस  नहीं  करना  चाह्ता  ।  जो  बात  में  कहना  चाहता  हूं  वह  यह  हे  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  को  ऋण
 माफी  में  तो  दोष  नजर  हे  लेकिन  ऋण  मेलो  में  उन्हें  कोई  दोष  नही  दिखता  ।  उन्हें  किसानों  को  दी  जाने  वाली
 राज्सहायता  में  दोष  लगता  हे  दोष  नहीं  ।

 भी  मनमोहन  सिंह  :  मुझे  खेद  हे  कि आप  मामलों  को  उलझा  र्डे  हे  ।  कृपया  मुझे  एक  अवसर  दें  ।  इम

 ऋण  मेला  किस  लिए  आयोजित  करते  हे  ।  लोग  बेक  प्रणाली  में  व्याप्त  प्रष्टाचारं  की शिकायत  करते  हे  ।  लोग  कहते

 कोई  छोटा  किसान  बेक  में  जाता  तो  मनेजर  ठसका  ज्ञोष्ण  करते  हे  ।  हम  ठस  स्थिति  को  समाप्त
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 करना  चाहते  थे  ।  हमने  कहा  कि  चलिए  यह  सभ  दिन  के  समय  करते  है  ताकि  गरीब  लोग  कुछ  मोलमाप  करने  की
 क्षमता  प्राप्त  करें  ।  ऋण  माफी  ओर  ऋण  मेला  में  कोई  मी  तुलना  नहीं  हे  ।

 है|

 पं  सदर  एह  .  ऐं  ऋए  ऐस्टें  के  छोर  ऐं  एक  शत  है  के  एक  रुदह॒एण  पर  एक
 ऐप्स  छल  छोलए३  ५

 मेंने  यह  कहते  हुए  तो  शुरू  ही  किया  था  कि  माननीय  वित्त  मैत्री  राजनेतिक  द्वोत्र  में  नये-नणे  खाये  हैं  ६

 स्वास्य  ओर  परिवार  कल्याण  म॑त्री  एम०  वह  राजनेत्तिक  रूप  से  जागरूक
 व्यक्त्ति  हे  ।

 झ्री  जसवंत  सिंह  :  हसत्तिए  जब  वह  गलत  बातो  की  वकालत  करते  है  अथवा  पूरी  तरह  से  राजनेत्तिक  ढंग
 से  वाद-विवाद  करने  का  प्रयास  करते  है  ओर  ऋ्रूण  मेला  जेसी  पूरी  तरह  से  अनोचित्यपूर्ण  ज्ञातों  को  उचित  ठहराने  का
 जब  प्रयास  करते  हे  तो  में  उन्हें  ऐसा  न  करने  के  लिए  कहूंगा  ।  में  उनका  बेहद  सम्मान  करता  हूं  ।  मेरा  उनकी

 आर्थिक  दक्षता  का  मुकाबला  करने  के  योग्य  होने  का  कोई  प्रश्न  ही  नही  हे  ।  लेकिन  कृपया  राजनीति  में

 मुकाबला  न  करें  ।  बजट  के  साथ  दूसरी  कठिनाई  यही  तो  थी  ।  मुलमूत  सुविधायों  के  सन्दर्भ  में  कठिनाई  है  ।  हमने
 कहा  हे  कि  इस  बजट  में  इंघन  ओर  परिवहन  जैसी  मुलमृत  सुविधाओं  की  तरफ  पर्याप्त  ध्यान  नही  दिया  हे  ।  स्थिति
 देखिए  ।  विद्यत  उत्पादन  कम  राजसहायता  अधिक  हे  ।  तेल  अन्वेषण  ओर  तेल  का  उत्खनन  भी  असंतोषजनक
 है  ।  और  कच्चा  तेल  और  संशोधनशालाओं  से  संसाधन  ओर  भी  कम  हें  ।  इन्हीं  के  साथ  ही  तेल  की  उंची
 अधिक  खपत  20  प्रतिशत  के  बावजूद  सभी  चीजें  इसी  तरह  से  हे--आप  इस  प्रृखला  को  केसे  तोड़ेंगे  ?  इस  संबंध  में
 बजट  मौन  है  ।  हम  इनकी  जानकारी  चाहते  हे  और  इसीलिए  मैंने  कहा  था  कि  हम  इस  बजट  का
 विरोघ  करते  हैं  ।

 जहा  तक  कर  उपायों  का  संबंध  हमें  इस  पहलू  पर  बोलने  के  लिए  ओर  अधिक  ठपयुक्‍त  अवसर
 मिलेंगे  ।  वास्तव  वित्त  विधेयक  पर  विचार  होगा  ।  लेकिन  राजस्व  ठपायों  से  मुझे  कुछ  परेशानी  हुई  हे  ।  में

 आपको  ब्योरा  देता  हूँ  ।  आपने  नए  करों  से  6600  करोड़  रू०  ओर  जुटाने  का  प्रावधान  किया  हे  ।  आपको  किसानों से
 2000  करोड  रू०  के  लगभग  प्राप्त  करेंगे  ।  पेटोल  से  आप  1600  करोड  रू०  के  प्राप्त  करेंगे  ।  1000  करोड़  रू०  वर्ष

 पर  में  रेलों  से  जुटाए  जाएंगे  ।  इस  प्रकार  यह  सारी  6600  करोड  रू०  बनती  हे  ।

 प्री  मनमोहन  छिंह  :  आप  मुलमूत  सुविधाओं  के  संबंध  में  शिकायत  कर  रहे  हे  ।  आप  रेलों  से  जो  उम्मीदें

 करते  वे  तब  तक  केसे  पूरी  हो  सकती  हे  जब  तक  उन्हें  मुलमूत  सुविधाएँ  प्राप्त  नहीं  होगीं  ?

 श्री  जसवंत  सिंह  :  में  कठिनाइयों  को  समझता  हूं  ।  में  वास्तव  में  यह  चाहता  हूं  कि  आप  वित्त  मंत्रालय  के

 सलाहकार  रहे  होते  न  कि  इसको  राजनेत्तिक  प्रबन्धन  की  जिम्मेदारी  सम्मातित  उस  समय  सरकार  को  दोहरे

 दंग  से  फायदा  होता  ।  उन्हें  आपकी  दक्षता  का  फायदा  मिलता  जैसाकि  उन्हें  मिलता  रहा  हे  ।  दूसरे  वे  अग्रिम  पैक्ति

 में  खड़े  होकर  हमारे  से  प्रोत्साहन  लेते  ।  इसके  उन्होंने  आपकों  खड़ा  कर  दिया  हे  ओर  आपने  ठीक  ही  कहा
 केसे  हसको  व्यवस्थित  करूंगा  ।  क्योंकि  वह  एक  अर्थशास्त्री  की  प्रतिक्रिया  आप  जीवन  मर  एक

 सिविल  उधिकारी  रहे  है  ।  लेकिन  मेरी  प्रतिक्रिय  यह  हे  कि  आपने  6600  करोड  रू०  जुटाने  की  व्यवस्था  की  हे  ओर

 आपने  इसे  आज  भारतीय  पर  थोप  दिया  हे  और  कह  रहे  है  कि  कीमतें  बटेंगी  नही  !  कृपया  हमें  बताएं  कि  वे  केसे  नड्डी

 बढेंगी  ।

 श्री  मनमोडः  सिंह  :  में  आपको  बताऊंगा  ।

 श्री  जसवंत  ट्िंह  :  में  कोई  अर्थशास्त्री  नही  हूं  ।  जहा  ठक  कराघान  प्रणाली  में  सुधारों  की  बात  है  यड  समय

 है  जम  विभिन्‍न  कर  उपाय  किए  जाए  और  आपका  ये  सभी  सुझ्लाव  कि  किसी  समय  देश  में  45  प्रतिशत  से  अधिक

 प्रत्यक्ष कर  नहीं  होने  भा०  ज०  पा०  इस  विचार से  पूरी  सहमति  रखती  डवे--ओर  हमें  उस  दिन  की प्रतीक्षा हे
 जब  ठाप  उन्हें  क्रियान्विट  झर  देंगे  |  मुझे  एक  बहुत  बढ़ा  कष्ट  हे  ।
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 मनमोहन  सिंह  :  आप  हम  बात  में  मेरी  सहायता  कर  सकते  है  ।  व्यापारी  समुदाय  से  आपका  काफी
 t

 भी  जाल  कृष्ण  झाढवानेਂ  :  दच्  ऐेणछले  उत्पेस  दे  ऐ  उरुपट  ५  शएे  रुछ
 बात  का  बच्चव  करना  चाहिए

 श्री  सैफुद्दीन  खोघरी  :  आपकी  अनेक  कठिनाहयां  है

 श्री  जस  वंत  सिंह  :  मेरी  एक  बहुत  बही  कठिनाई  हे  ।  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  हस  वित्तीय  अपाव  की  स्थिति
 को  ऐसा  बताया  दें  जो  पहले  कभी  मी  देश  के  सामने  नहीं  आई  थी  ।  जब  खाद्य  के  लिए  केवल  76  करोड़  .  खाद्य

 अत  4३  यव  खेलकूट  को
 7  त्ता  और  संस्कृति संसाधन  के  लिए  47  करोड  Go.  युवा  ओर  खेलकूट  को  74  करोड  कला  ओर  संस्कृति  को  74  करोड़  रू०  ही

 आबंटित  किए  गए  उस  वर्ष  ऐसे  फाउंडेशन  की  100  करोड  रू०  आब॑टित  करना  उन्होंने  ठपयकत  समझा  जो  अभी
 अपने  अस्तित्व  में  आना  है  ।

 प्री  मनमोहन  हिंह  :  अगर  में  अधिक  कर  सका  तो  करूँगा

 श्री  जसवंत  सिंह  :  एक  सक्षात्कार  माननीय  वित्तमंत्री  ने  कहा  हे  कि  वड  इसको  और  अधिक  राशि  देना
 चाहते  हे  ।  यह  वाद  विवाद  में  बाजी  जीतने  का  प्रश्न  नहीं  हे  ।  हम  फाउंडेशन  के  उद्देश्य  कितने  ही  महान  और
 प्रशंसनीय  क्यों  न  हो  इसके  माध्यम  से  स्मरण  किया  जा  रहा  व्यक्ति  चाहे  कितना  ही  गुणवान  और  योग्य  क्यों न  हो  में
 इस  अहद  अस्वामाविक  बात  को  सहन  नहीं  कर  सकता  कि  किसी  निजी  मुझे  बताया  गया  हे  कि
 यह  एक  पारिवरिक  फाउंडेशन  को  100  करोड  रू०  की  राशि  दान  दी  जाए  ।

 भरी  मनमोहन  सिंह  :  उस  फाउंडेशन  से  अतिविशिष्ट  व्यक्ति  जुडे  हुए  हे  ।  भारत  के  उप-राष्ट्पति  से
 अधिक  प्रतिष्ठित  व्यक्त्ति  कोन  होगा  ?  भारत  के  प्रधान  मंत्री  से अधिक  विशिष्ट  व्यकित्त  कौन  हो  सकता  हम
 फाउंडेशन  से  जुडे  न्‍्यासी  अति  विशिष्ट  व्यक्ति  हे

 भ्री  जसवंत  सिंह  :  मेने  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  का  वक्तव्य  पी  पढ़ा  था  जिसमें  उन्होंने  कह्दा  हे  कि  एक  राष्ट
 के  जीवन  में  घावनाओं  का  भी  एक  स्थान  होता  है  ।  लेकिन  भावनाओं  को  सदेव  केवल  एक  दिशा  में  ही  केन्द्रित  नहीं
 कैया  जा  सकता  ।  मेरे  विचार  से  माननीय  वित्त  मंत्री  जब  यह  कहते  हे  कि  प्रधान  मंत्री  या  देश  के  उप-राष्टपति  को

 एक  निजी  फाडंडेशन  में  सम्मिलित  होने  के  लिए  निमंत्रण  दिया  हे  जिसकों  100  करोड़  रुपये  दिए  गये  तो  उन्होनें
 एक  बहुत  कमजोर  तर्क  दिया  हे  ।  उन्होंने  जो  कुछ  लिया  है  उसके  समर्थन  में  दिए  गये  तर्क  बहुत  ही  कमजोर  हे  ।  में
 यहां  अपनी  मंशा  को  स्पष्ट  करना  चाहता  ओर  ऐसा  कहने  से  पहले  मेंने  अपने  नेता  की  अनुमति  ले  ली  हे  ।  में

 इसका  विरोध  करता  हूँ  ।  में  अपने  नेता  की  अनुमति  से  इन  100  करोड़  रुपये  पर  एक  कटोती  प्रस्ताव  रख  रहा  हूँ  ।
 में  विपक्ष  में  अपने  मिड़ों  से इस  पर  विचार  करने  का  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  क्‍योंकि  यह  एक  प्रकार  का  दोहरा

 फिजूल  खर्च  हे  जिसमें  में  समर्थन  नहीं  कर  सकता  ।  आप  फाउंडेशन  बना  सकते  हे  ।  इसमें  कोई  आपत्ति  नहीं  हे  कि

 कई  फाउंडेशन  जिनमें  कई  सुयोग्य  भारतीय  ओर  जिनमे  अच्छे  उद्देश्य  हे  परन्तु  यदि  इस  फाउंडेशन  के  साथ
 मेरा  कोई  संबंध  तो  राष्टीय  संकट  के  इस  समय  में  यह  घनराशि  प्राप्त  करने  में  अत्यधिक  परेशानी  महसूस
 करता  ।  में  इससे  बिल्कुल  विचलित  हो  जाता  ।  में  यह्ट  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  इस  विरोध  मुद्दे  पर  में

 एक  कटौती  प्रस्ताव  रख  रहा  हूं  ओर  सच्चे  साथी  संसद  सदस्यों  से इस  गलत  माननीय  वित्त  मंत्री
 दारा  पहले  ही  उठाएं  गयें  या  उठाये  जानेवाले  गलत  कदम  का  विरोध  करनें  का  अनुरोध  करता  हूँ  ।

 बजट  के  संकट  को  दूर  करने  ओर  आर्थिक  सुधार  करने  का  प्रयास  किया  गया  हे  ।  यद्द  अत्यधिक

 विस्तृत  क्षेत्र  ओर  यह  कार्य  करने  के  लिए  में  माननीय  वित्त  मंत्री  के साइस  ओर  उनकी  ईमानदारी  की  प्रशंसा

 करता  हूँ  ।  क्योंकि  मेरा  विश्वास  हे  कि  केवल  एक  ईमानदार  और  साहसी  व्यक्ति  ही  साथ-साथ  संकट  निवारण  और

 आर्थिक  सुधार  की  जिम्मेदारी  ले  सकता  हे  ।
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 वित्त  मैच  महोदय  में  आपको  अपनी  शुभकामनाएं  देता  हूं  ,  और  आशा  करता  हूँ  कि  आपके  प्रयास  सफल
 होगें  क्योकि

 5
 प्रारतीयों  है क्योकि  दहूम  एर  क्ताखों  भारतीयों  की  घलाई  निर्णर  करती  हे  |  प्रणवान  न  यदि  आप  असफल  हो

 जाते  इ७  पे  ऐ7ं  ध्पीषत्तएल  रूए  पएन०  शेप  ५  प्रेरक  हु  रहे पे  ऐ७  रु  एज  हि
 चाहते  हे  कि  राष्ट  प्रगति  करता  रहे  ।
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 अन्त  में  में  आपको  एक  चेतावनी  देता  हूं  ।  आप  जिस  तरह  से  आर्थिक  सुधारों  का  प्रयास  कर
 रहे  उनमें  केवल  सहमावनाओं  के  अतिरीक्‍त  कई  और  कारक  भी  अपनी  भूमिका  निमायेंगे  ।  मेरे  विचार
 भारत  हमारी  स्थाई  वरीयताओं  को  ध्यान  में  रखते  हमें  उस  विचार  के  बारे  जिसका  समय  आ  गया

 विक्टर  हयूगो  के आपके  उस  उद्दरण  को  मान्यता  देनी  हे  ।  इसी  वजह  से  में  आपकी  इस  बात  से  सहमत  ्
 कि  हमें  अपनी  राजनेतिक  अर्थव्यवस्था  के  फोकस  को  बदलना  हैं  ।  तथापि  यदि  हम  समाजशास्त्र
 और  राजनीति  में  एक  विभाजन  रेखा  बनाते  तो  न  तो  हम  सफल  होंगे  और  न  ही  सक्षम  होगे  ।  वित्त  मंत्री

 महोदय  ,  जिस  त्तरह  की  राजनेतिक  अर्थव्यवस्था  की  आप  या  हम  आकांक्षा  करते  उस  पर  विचार  करते  समय
 चिन्ताग्रस्त  हो  जाता  हूँ  ।  राजनेतिक  ओर  आर्थिक  विकेन्द्रीकरण  के  लिए  भाजपा  एक  लम्बे  समय  से  प्रतिबद

 है  ओर  यह  अब  भारत  में  ठापरिहार्य  हे  ।  लेकिन  हम  मारतीय  जनता  पार्टी  में  उस  की  भी  पहचान  करते  जो
 आप  की  पार्टी  नहीं  यद्द  कि  जो  कोई  विकेन्द्रीकरण  की  मांग  करता  उसको  साथ-साथ  प्रतियोगी  बाजार
 के  पक्ष  में  भी  होना  होता  हे  ।  हालांकि  ये  तभी  कार्य  करेंगें  जब  अत्यधिक  मात्रा  में  उपयोग  इसका  अर्थ
 यह  हे  कि  यदि  आप  ने  भारत  के  गरीब  हमारे  देश  के  गरीब  को  उस  के  लिए  खर्च  करने  के  लिए  घान-राशि
 प्रदान  की  खेर  इससे  भी  अधिक  महत्वपूर्ण  यह  हे  कि  आप  को  इसके  साथ-साथ  केवल  पर्याप्त  स्थानीय
 ॒त्पादन  को  ही  सुनिश्चित  नहीं  करना  लेकिन  एक  सक्षम  स्थानीय  वितरण  प्रणाली  को  मी  सुनिश्चित  करना

 हे  ।  मुझ्ते  चिन्ता  इसलिए  हे  कि  साघन  आपकी  मंशा  नहीं  जिनकी  सहायता  से  आप  यह  सब  करना  चाहते  वे

 नहीं  रहते  है  ।  आप  वह  नई  वह  नई  उत्साहित  वष्द  नई  उत्साहित  राजनैतिक  पार्टी  कहां  से

 प्राप्त  करेंगे  ॥

 म
 में

 दूसरे  क्रब्दों  हन  सब  की  कुंजी  मारत  की  रचनात्मक  प्रतिमा  को  पेदा  करने  की  चुनोती  में  हे  ।  वित्त
 मंत्री  मेरी  इसरी  चिन्ता  यद्  हे  ।  आर्थिक  और  सामाजिक  विकृति  की  लम्भी  अवधि  की
 प्रतियाओं  के  जो  आपने  स्वयं  इंगित  की  हमारे  देश  की  विगत  चालीस  वर्षों  को  देखते  ऐसा
 प्रतियोगी  माजर  केवल  बाजार  शक्तियों  द्वारा  अथवा  राजनेतिक  जैसे  कि  बजट  द्वारा  नहीं  बनाया  जा
 सकता  ।  उनके  लिए  ऐसी  जटिल  नीतियों  की  आवश्यकता  है  जिनका  स्वरूप  ठदार  हों  ।  क्‍या  आप  या  आपके

 दल  के  पास  ठस  तरह  की  उदारता  मेरे  विचार  से  नहीं  इसीलिए  में  इस  बजट  का
 विरोध  करता  हूं  ।

 प्रो०  के०  वी०  थामस्स  :  बजट  पर  इस  बहस  में  भाग  लेने  से  पडले  में  राजीव

 गांधी  न्यास  के  लिए  100  करोड़  रुपये  ब्रदान  करने  पर  भारतीय  जनता  पार्टी  की  प्रतिक्रियाओं  पर  दुःख  ओर

 क्षोप  के  साथ  टिप्पणी  करना  चाहता  हूं  ।  इस  पर  कोई  वाद-विवाद  नहीं  होना  राजीव  गांधी  एक  ऐसे

 व्यक्ति  थे  जिनसे  केवल  कांग्रेस  सदस्य  ही  प्यार  और  सम्मान  करते  थे  ।  श्री  राजीव  गांधी  ओर  श्रीमती  इन्दिरा

 गांधी  के  बलिद्धनों  को  घुलाया  नहीं  जा  सकता  ।  यदि  विपक्ष  राजीवजी  के  न्यास  को  100  करोड़  रुपये  देने  के

 प्रस्ताव  को  कम  करने  में  सफल  भी  हो  जात  तो  भी  मेरा  विश्वास  हे  कि  हजारों  व्यक्ति  जो  राजीवजी  से

 प्यार  करते  इस  न्यास  में  100  करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  का  दान

 सामान्यत«ा  जब  सदन  में  बजट  प्रस्तुत  किया  जाठा  डे  तो  विपक्ष  ठसकी  आलोचना  करता  डे
 और  सत्ता  पक्ष  ठसका  स्वागत  करता  है  ।  लेकिन  इस  बजट  का  विभिन्न  क्षेत्रों  के  ष्यक्तियों  ने  स्वागत  किया

 इस  देझ्ष  के  समाचार  पत्रों  ने  इस  बजट  और  नई  ओद्योगिक  नीति  का  व्यापक  स्वागत

 किया  हे  ।
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 में  दिनांक  25-7-91  के  टाईम्स  ऑफ  इंडियाਂ  में  प्रकाशित  हिस्टेरिकਂ  नामक
 शीर्घक  के  अन्तर्गत  सम्पादकीय  से  उद्रण  देना  चाहता  इसमें  कहा  गया  हे

 विश्व  अर्थव्यवस्था  में  शामिल  हो  रहा  हे  लेकिन  अपनी  शर्तों  और  अपनी  गति  पर  ।  बजट  और
 नई  ओद्योगिक  नीति  का  यही  मुख्य  संदेश  हे

 इसमें  आगे  कहा  गया  हे

 नीति  से  भारत  में  आर्थिक  इतिहास  में  नया  अध्याय  प्रारम्म  होता

 स्वतन्त्रता  से  पूर्व  के  भारत  के  इतिहास  में  हमने  ऐसी  विदेशी  मुद्रा  घाटे  का  सामना  नहीं  किया
 है  जैसा  कि  हम  आज  सामना  कर  रहे  है  ।  हमे  संकट  के  इस  दोर  को  हमारे  राष्टीय  द्वित  और  राष्टीय  सम्मान
 को  खतरे  में  हाले  बिना  पार  करना

 आर्थिक  स्थिरता  ओर  राजनेतिक  स्थिरता  एक  ही  सिक्के  के  दो  पहलू  हे  ।  हम  एक  को  प्राप्त

 किए  बिना  दूसरे  को  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  ।  जब  में  यह  कहता  हूँ  कि  देश  की  आर्थिक  स्थिति  1989  के  अन्त
 से  अब  तक  में  गिरावट  आई  हे  तो  में  विपक्षी  दलों  पर  आरोप  नहीं  लगा  रहा  हूं  ।  लेकिन  तथ्यों  को  देखें  ।
 1989  के  बाद  तीन  आम  चुनाव  हुऐ  हे  ओर  तीन  सरकारें  सत्ता  में  आई  1989  देश  में  सभी
 कांप्रिस  विरोधी  दल  कांग्रेस  को  सत्ता  से  हटाने  के  लिए  एक  हो  गये  थे  ।  उस  प्रयास  में  उनकी  जीत  हुई  प्री
 वी०  पी०  सिंह  प्रधान  मंत्री  बने

 16.34  छजे

 मालिनी  भट्टाचार्य  पीठाश्चीन

 लेकिन  ऊंग्रेस  पार्टी  कः  यह  वेकल्पिक  राजनेतिक  संगुटीकरण  दिशा  ओर  दृष्टि  दोनों  से  रड्डित  हे  ।  11  महीनों
 में  ही यह  हट  गया  ।  दूसरी  सरकार  भी  सत्ता  में  आई  ।  श्री  चन्द्रशेखर  प्रधान  मंत्री  बने  ।  ओर  वह  सम  बीच  का
 एक  बिदूषकीय  प्रहसन  था  जो  चार  माह  तक  चला  ।  सत्ता  का  भार  कांग्रेस  पार्टी  के  कंधों  पर  रखा  गया
 है  ।  कांग्रेस  को  राजनेतिक  और  आर्थिक  स्थिरता  स्थापित  करनी  है  जो  पिछले  ढेढ़  वर्षों  में  नियंत्रण  से
 बाहर  गयी  हे  ।  यह  कोई  साधारण  कार्य  नहीं  हे  ।  इसके  लिए  राजनीतिक  राजनेतिक  विवेक  तथा
 राजनेतिक  साहस  की  आवश्यकता  हे  ।  पिछले  44  वर्षों  के  दौरान  यह  सिद  हो  गया  था  कि  कांग्रेस  ही  एक  ऐसी
 पार्टी  है  जिसमें  यह  यह  विवेक  और  यह  साहस  हे  ।  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  द्वारा  खोले  गए

 उसका  सनुसरण  इंदिराजी  ओर  राजीवजी  द्वारा  किया  का  अनुसरण  आगे  मी  श्री  नरसिंह  रावजी
 द्वारा  भी  किया

 वर्तमान  औद्योगिक  नीति  की  एक  ठंतर्राष्टीय  दृष्टि  हे  ।  लाइसेंस-परमिट  जो  सत्ता  के  गलियारों  में

 भमटकता  रहा  है  और  जो  हमारे  विकास  के  मार्ग  में  बाधा  सिद्ध  हुआ  को  हमेशा  के  लिए  बंद  कर  दिया  गया

 है  ।  ठत  में  उद्यमियों  ने  स्वतंत्रता  की  लाली  देख  डी  ली  डे  ।  में  टाईम्स  ऑफ  हण्डियाਂ  का

 सम्पादकीय  उद्दरण  प्रस्तुत  करता  हूं  जो  कि  इस  प्रकार  है
 व

 कर
 यह  निर्णय  करने  के  लिए  स्वतंत्र  हैं  कि  वह  क्‍या  निवेश  कहां  करें  और

 कितना  करें  ।

 उदररीकरण  ने  भारतीय  कंपनीयों  को  अंतराष्टीय  बाजार  में  होड़  करने  में  सहायता  पहुंचाई
 हे  ।

 याधुनिक  तकनीक  के  लिए  दरवाजा  हमेशा  पुरी  तरह  से  खुला  हे

 इमारे  कुछ  मित्रों  का
 आरोप  हे  कि  उदारीकरण  से  केवल  विश्व  की  एकाधिकार  प्राप्त  कम्पनियों  को

 मिलेगा  ।  ठनका  आरोप  डे  कि  बहुर  हमारे  ओऔद्योगिक  क्षेत्र  पर  हमला  कर  देंगी  ओर  एक
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 वाइरस  की  तरह  हमारे  आर्थिक  और  राजनीति  ढ़ाचे  का  खात्मा  कर  देंगी  ।  मेरा  प्रश्न  यह  हे  कि  क्‍या  हमारा

 आर्थिक  ओर  राजनेतिक  जो  पिछले  44  वर्षों  से  जीवित  इतना  कमजोर  हे  कि  यह
 बहुराष्टीय  कम्पनियों  द्वारा  राद  तथा  कुचल  दिया  जाएः

 आइए  ।
 उपने  देश  के  राजनेतिक  इतिहास  की  पृष्ठूमि  को  देखा  जाए  ।  1857  में  जब  महान  बगावत

 हुई  तो  21  करोड़  50  लाख  भारतीय  ईस्ट  इंडिया  कम्पनी  के  शेयरघारियो  ऊे  अधीन थे  ।  जब  ईस्ट  इंडिया
 ऊम्पनी  का  स्थान  क्राउन  ने  लिया  तो  राजनीतिक  ओर  त्रार्थिक  शक्ति  का  प्रयोग  दमन  के  माध्यम  के
 रूप  में  किया  जाने  यह  यह  था  जा  आजादी  के  पर्व  हल्ना

 1947  में  जब  हम  आजाद  हुए  और  हमारी  ज
 दालें  खाद्य  तेल  वस्त्र  तथा  अन्य  कई  चीजों

 या  सिर  4॥  करोड  या  उस  समय  हमें  चावल
 ना  एर भर

 आजादी  के  44  वर्षों  पश्चात  हम  ख़ाद्यानना  के  मामले  मे  आत्मनिर्भर  हे  तथा  हम  अधिशेप
 खाद्याननों  का  निर्यात  भी  कर  सकते  हें  ।  सखबसरती  से  तेयार  किए  गए  हमारे  वस्त्र  ऊ  सर॒प्टीय  आजार  में
 प्रतिस्पर्धा  कर  रहे  हैं

 ।
 1५47  में  हमें  यहां  तक  कि  पेपर  पिन  तथा  मुदण  मशीन  का  भी  आयात  करना  पड़ता

 या  ।  हम  टेखते  हे  कि  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  दारा  उत्पादित  मुद्रण  मशीन  का  पश्चिमी  जर्मनी  तक
 निर्यात  कर  रहें  हैं  ।  हमने  काफी  उन्नति  की  हे  तथा  हम  काफी  दर  निकल  आए  हैं  ।  हमारी  साक्षरता  दर  में

 वृद्धि  हुई  है  ।  शिशु  क्षय  की  दर  में  कमी  आई  हे  ।  औसत  आयु  में  वृदि  हुई  हे  ।  सड़क  यातायात  तथा  रेलवे

 ज्ञाइनों  को  पहले  ही  दुगुना  अथवा  तिगुना  किया  जा  चुका  हे  ।  हमने  इतनी  तरक्की  तेजी  से  की  हे  ।  अतः  1947
 की  प्रारम्मिक  अवस्था  से  हमारा  आर्थिक  हमारा  ओद्योगिक  ढांचा  काफी  परिपक्व  हुआ  हे  ओर  अब  यही
 वह  समय  है  जब  हमें  अपनी  अर्थव्यवस्था  तथा  औद्योगिक  ढांचे  की  शक्त्ति  का  परीक्षण  करना  हे  ।  में  यह  तर्क
 नहीं  दे  रहा  हूं  कि  -  5  कुछ  आच्छा  ही  हुआ  है  ।  में  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  हम  बहुत  शक्तिशाली  हो  गए  हें  ।

 हमें  और  आगे  बढ़ना  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  में  अपनी  आर्थिक  स्थिति  की  तुलना  अपने  पड़ोसी  देशों  की

 आर्थिक  स्थिति  से  इसलिए  करना  चाहूंगा  ताकि  हमें  पता  चले  कि  हम  कहां  हें  ।  जब  हम  1960  से  1988  तक

 के  ओद्योगिक  उत्पादन  को  देखते  हैं  तो  पाते  हैं  भारत  का  उत्पादन  5.5  हमारे  निकटतम  पड़ोसी
 पाकिस्तान  का  10.8  थाइलैंड  का  11.5  ताइवान  का  13.2  प्रतिशत  और  दक्षिण  कोरिया  का

 16.5  प्रतिशत  था  ।  इसी  प्रकार  1970-89  के  दोरान  कृषि  उत्पादन  भारत  के  संबंध  में

 इण्डोनेशिया  का  3.4  मलेशिया  का  4.7  फिलीपीन्स  का  3.7  प्रतिशत  और  थाइलेण्ट  का  4.5

 प्रतिशत  था  ।  इससे  यह  सिद्द  होता  है  कि  यद्यपि  हमारे  कृषि  क्षेत्र  में  महत्वपूर्ण  सुधार  हुआ  फिर  भी  हमारे

 औद्योगिक  क्षेत्र  में  हमारे  पडोंसी  हमसे  काफी  आगे  निकल  गए  हे  ।  हमें  उस  विकास  के  साथ  चलना  है  जो

 हमारे  पड़ोसी  राष्ट्रों  में  हुआ  हे  और  यह  तभी  हो  सकता  हे  जब  हम  ठपने  द्वार  आधुनिक
 तकनीकी  के  लिए  खोलें  ।

 मैं  एक  ठर्थशास्त्री  दारा  की  गई  टिप्पर्णा  को  पढ़ना  चाहूंगा  ।  भारतीय  अर्थव्यवस्था  एक  हाथी  का  मांति  जो

 अत्यधिक  मद्विम  गति  से  चल  रही  हे  लेकिन  इसके  साथ  डी  उसके  कदम  बड़े  मजबूत

 तथा  उद्देश्यपूर्ण  हे  ।  इसे  अपनी  गति  एक  चीते  की  भांति  बनानी  है  ।  में  4  91  को  लन्दन  के  एक

 प्तमाचार  पत्र  इकोनामिस्टਂ  ढारा  की  गई  टिप्पणी  का  ठद्वरण  प्रस्तुत  करता  हूं  : ज्

 चीतें  का  एक  पिजड़ा  हे  ।  खुला  छोड़  देने  पर  यद्ट  चीता  उतना  ही  स्वस्थ  और  बलशाली  हो

 सकता  है  जितना  कि  एशिया  का  अन्य  कोई  चीता  ।  इसे  आजाद  करना  अत्याधिक  कठिन  कार्य

 होगा  ।  जिस  कार्य  को  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  वह  बिलकुल  स्पष्ट  हे  -  को  भारत  के  दुख  को

 और  अधिक  कारुणिक  बनाता  है  ।  चुनोती  राजनीतिक
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 के  पास  प्रबल  आर्थिक  शक्ति  सस्ते  ओर  सुप्रशिक्षित  श्रम  का  तुलनात्मक  लाभ  हसे  अनेक

 व्यापरिक  केन्द्र  पर  आप  जो  कुछ  देखते  हें  वह  आपको  बतलाता  हे  कि  भारत  महान  प्रतियोगिताओं  के

 जरिए  काफी  उन्नति  करेगा  तथा  ख़ुद  को  आश्चर्यचकित  करने  के  साथ  ही  पूरे  विश्व  को  विस्मय  में  डाल
 देगा  ।”

 यह  प्रदर्शित  करता  हे  कि  हम  कहां  हें  ।  क्‍या  हमें  अपने  ओऔद्योगिक  क्षेत्र  में  उक्त  विचारण  करने

 के  लिए  एकाधि  क्रारियो  अथवा  विदेशी  प्रोद्योगिकी  से  भयभीत  होना  चाहिए

 जब  हम  अपने  औद्यागिक  तथा  आर्थिक  टाच  मे  पॉर्यनन  कर  ता  हम  यह  प्रा  देखना  चाहिए  विश्व  में
 क्या  हो  रहा  हे  ।  वर्तमान  अंतर्राष्टीय  परिदृश्य  क्या  हे  ?  प्र्वी  यूरोपीय  देशों  से  साम्यवाद  का  सफाया  हो  रहा  हे
 तथा  नारे  बाजी  की  लड़ाई  का  समय  ख़त्म  हो  चुका  हे  ।  सोवियत  संच्र  जो  कि  हमारा  चनिष्ठतम  मित्रो  में  से

 एक  हे  तथा  ने  उनक  गाज़नानिक  टांच  तथा  आर्थिक  मृखड़े  का  अदर
 दिया  हे  ।

 प्रतः  जबकि  सम्पूर्ण  विश्व  आगे  बटे  पूरी  दुनिया  में  एरिवर्तन  हो  तो  क्‍या  हम  कह्  सकते  हें
 कि  हम  अपने  दरवाजों  को  बन्द  करने  के  लिए  बाध्य  हें  ।  हमें  अपने  दरवाजों  को  और  विस्तार  से  खोलना  हे  ।
 अत  परिदृश्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  में  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  से  कुछ  प्रश्न  पूछना  चाहूंगा  ।  एक  का
 सम्बन्ध  उवमृल्यन  से  हे  ।  में  कोई  अर्थ  शास्त्री  नहीं  हूं  बल्कि  यह  प्रइन  में  एक  साधारण  व्यक्ति  की  तरह  पृष्ठ
 रहा  हूं  ।  में  कोचीन  का  हूं  जहां  से  मछलियों  का  निर्यात  होता  हे  ।  अवमृल्यन  के  पूर्व  एक  विशेष  प्रकार  की
 झींगा  जिसे  टाइगर  प्रॉन  कहा  जाता  के  लिए  हमे  10  डालर  प्रति  कि०पग्रा०  प्राप्त  होता
 जिसका  मतलब  हुआ  लगभग  140  रू०  ।  20  प्रतिशत  उयमृल्यन  के  इन  दस  ढालरों  के  हमें
 न्गभग  168  रू०  प्राप्त  हो  रहा  हे  ।  हमारे  कई  समुद्री  उत्पाद  निद्वातकों  जिनके  पास  अच्छा  भण्डार

 70  लाख  रुपए  से  लेकर  एक  करोड़  रुपए  तक  का  व्यापार  किया  ।  लेकिन  अब  स्थिति  क्‍या  हे  ।  विदेशी
 खरीदारों  को  पता  हे  कि  मारतीय  बाजार  की  स्थिति  क्या  हे  ।  उन्होंने  प्रतिक्रिया  स्वरूप  इस  टाइगर  प्रॉन  मछली
 की  कीमत  घटा  टी  हे  जिससे  अब  दस  डालर  के  स्थान  पर  अब  आठ  या  नो  डालर  मिल  रहे  हे  ।
 यह  काफी  विस्तृत  पेमाने  पर  हो  रहा  हे  ।  में  जो  कह  रहा  हूं  वष्ठ  यह  हे  कि  अवम्रल्यन  का  यहद्ठ  निर्णय  इसलिए
 किया  गया  हे  ठाकि  हमारा  निर्यात  बढ़े  ।  हम  जो  कुछ  देखते  हें  वह  यद्व  हे  कि  विदेशी  खरीदार  हमारी  भारतीय
 बाजार  की  कस्तविक  स्थिति  को  समझते  हैं  ।  हमें  समुद्रीय  ख़ाद्यों  के  संबंध  में  थाइलेण्ड  जैसे  अन्य  देशों  के
 साथ  प्रतिस्पर्धा  करनी  हे  ।  अतः  में  सोचता  हूं  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  को  इस  समस्या  पर  सोचना
 चाहिए  कि  क्‍या  उवमृल्यन  से  हमारी  भारतीय  को  कोई  सहायता  मिलने  जा  रही  हे  ?

 बेकिंग  क्षेत्र  के  बारे  में  बोलते  हुए  में  कट्ंगा  कि  मे  इस  विषय  में  कोई  तर्क  नहीं  देना  चाहता  ।  लेकिन

 इस  देश  में  लोग  यही  सोच  रहे  हैं  कि  हमारा  बेकिंग  क्षत्र  उस  अडे  की  तरष्ट  हे  जो  किसी  भी  समय  फूट  सकता
 है  ।  ऋण  प्रदान  करने  के  साथ-साथ  ऋण  माफ  करने  से  मारतीय  बेंकिंग  क्षेत्र  में  पड़ने  वाले  प्रभाव  पर  गहराई
 से  चर्चा  होनी  चाहिए  ।  इस  मामले  पर  हमें  किसी  के  प्रति  बिना  किसी  पूर्व  प्राति  के  गहन  ओर  गंभीर  चर्चा

 करनी  चाहिए  ।

 ठर्वरकों  पर  दी  जाने  वाली  सबसिडी  को  वापस  लेने  के  संबंध  में  मेरे  कुछ  अपने  सन्दे्ठ  हें  ।  भारतीय

 किसान  वर्ग  उन  लोगां  का  एक  ऐसा  समृद्द  हे  जो  ठर्वरकों  का  प्रयोग  बहुत  कम  करता  ओर  उर्वरकों  के

 प्रयोग  का  उनका  प्रतिशत  दक्षिण  एशिया  में  सर्वाधिक  कम  हैं  ।  में  किसी  विशेष  राज्य  की  बात  नहीं  कर  रहा

 हूँ  कुल  मिलाकर  ,  उर्वरकों  का  हमारा  प्रयोग  दक्षिण  एशिया  में  सर्वाधिक  कम  हे  ।  अब  जबकि  आप  सबसिढी

 इत्स  रहे  हें  ठो इसका  मतलब  हुआ  कि  ठर्वरकों  की  कीमतों  में  वृद्धि  होगी  ।  में  कोचीन  का  रहने  वाला  हूं  जहां

 एफ  ए  सी  टी  अमोनियम  यूरिया  तथा  उर्वरकों  का  उत्पादन  करता  हे  ।  अमोनिया  सल्फेट  का
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 मुल्य  1.650  रू०  प्रति  टन  से  बद  कर  3.500  रू०  प्रति  टन  हो  गया  है  ।  यूरिया  का  मुल्य  2.350  रू०  प्रति  टन
 से  बढ़  कर  3.290  रू०  हो  गया  है  ।  यद्  बढ़कर  दुगने  से  भी  ज्यादा  हो  गया  हे  ।  उर्वरकों  के  मृल्य  में  वृद्धि
 हो  रही हे  ।  हसका  तात्पर्य  हुआ  कि  भारतीय  जो  अपने  पड़ोसी  देशों  के  किसानों  की  तुलना  में  पहले  ही
 उर्वरकों  का  कम  प्रतिशत  प्रयोग  कर  रहा  अब  और  कम  उर्वरकों  का  प्रयोग  करेगा  जिस  का परिणाम  यहद्द  होगा
 कि  हमारे  कृषि  ठत्पादों  का  उत्पादन  कम  हो  जाएगा  यही  मेरा  भय

 अंतर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  उर्वरकों  की  कीमतों  पर  एक  निगाष्ट  हालिए  ।  उर्दरकों  का  अत  ररष्टीय  मूल्य मारत  में  सबसिटी  दिए  जाने  के  समय  भी  भारतीय  उर्वरकों  के  मुल्य  की  तुलना  में  10  से  ।5  प्रतिशत  क्म  था  ।
 हमारे  किसानों  को  पुनः  कठिनाई  में  डाला  गया  हे  ।

 हु

 सदन  में  आश्वासन  दिया  गया  हे  कि  यद्यपि  उर्वरक  सबसिर्ी  वापस  ले  ली  तथापि
 खाद्यानों  के  ख़रीद  मुल्यों  को  बढ़ा  दिया  जाएगा  ।  मेरा  प्रश्न  यह  हे  कि  नकदी  फसलों  के  लिए  आप  किस  प्रकार
 सहायता  प्रदान  करेंगे  ।  में  केरल  राज्य  से  सम्बन्ध  रखता  हूं  जहां  हम  मसाले  और  अन्य  नकदी  फसलों
 का  उत्पादन  करते  हैं  ।  आप  हमें  किस  प्रकार  सहायता  पहुँचाएंगे

 ?  आप  खाद्यान्न  उत्पादकों  को  खरीद  मूल्यों  में
 वृद्दि  करके  सहायता  पहुंचा  सकेंगे  ।  आप  नकदी  फसलों  के  लिए  किस  प्रकार  से  सहायता  प्रदान  करेंगे  ?  मैं  इस
 प्रशन  का  उत्त  चऋट्दता  हूं  ।

 उर्वरक  उद्योग  को  जिस  दूसरी  समस्या  का  सामना  करना  पड़  रहा  वह  पेटोलियम  उत्पादों  के  मृल्यों
 में  की  गई  दस  प्रतिशत  की  वृद्धि  डे  ।  उर्वरक  उद्योगों  में  से  कई  नेफ्या  का  आघारभूत  कच्चे  माल  के  रूप  में
 प्रयोग  कर  रहे  हें  ।  अमोनिया  का  उत्पादन  इससे  किया  जाता  है  ।  जब  आपने  पेटोलियम  पदार्थों  के

 मूल्यों  में  दस  प्रतिशत  वृद्धि  कर  दी  स्वाभाविक  रूप  से  नेफ्या  के  मृल्यों  में  वृद्धि  होगी  ओर  उर्वरक  मृल्य  और
 बद॒  जाएंगे  ।

 दूसरा  मामला  यह  हे  कि  हमें  फास्फोरिक  रॉक  फास्फेट  आदि  आयात  करना  होता  है  ।  रुपए  के
 अवमृल्यन  हस  कच्चे  माल  की  कीमत  ओर  बढ़  जएगी  ।  इसलिए  वित्त  मंत्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि

 वे  देश  में  सम्पूर्ण  ठर्वव॒क  मामले  को  किसानों  पर  ओर  उर्वरक  उद्योगों  पर  इसके  प्रभाव  के
 परिप्रेक्ष्य  में  देखें  ।

 नकद  क्षतिपूर्ति  सबसिडी  वापस  ले  ली  गई  हे  ओर  इसके  स्थान  पर  आपने  आर०ह०पी०
 लाइसेंस  की  अनुमति  दी  हे  ।  यह  आर०ह०पी०  लाइसेंस  कया  हे  ?  एक  निर्यातक  जो  100  रुपए  मृल्य  की  चीजों
 का  निर्यात  करता  है  उसे  आर«ह०पी०  लाइसेंस  के  रूप  में  30  रुपए  मिलते  हैं  और  आर०इृ०पी  प्त
 स्थिति  अब  क्या  हे  ?  इस  वर्ष  निर्यात-लक्ष्य  43.000  करोड़  रुपए  के  निर्यात  का  हे  और  इसके  30  प्रतिशत  का
 मोटे  तौर  पर  मतलब  हे  12,000  करोड़  ओर  इन  12.000  करोड़  रुपए  में  से  6.000  करोड़  रुपए

 आमूृषण  निर्यात  और  रत्नों  के  निर्यात  के  ही  होंगे  ।  इस  प्रकार  आर०ई०पी०  लाइसेंस  के  रूप  में  6.000  करोड़
 र०  और  ठपलब्ध  हैं  ओर  निर्याठतक  को  40  प्रतिशत  प्रिमियम  प्राप्त  हे  ।  यहां  भी  एक  प्रकार  का  समानान्तर
 काला  घन  बन  जाता  है  ।  हम  इस  पर  किस  प्रकार  नियंत्रण  करेंगे  ।  आर०ह०पी०  के  इन  6.000  करोड़  रुपयों  में

 से  जब  40  प्रतिशत  प्रिमियम  लिया  जाता  है  तो  यह  लगभग  9.000  करोड़  रुपए  बन  जाता  हे  ।  ओर  9.000

 करोड़  रू०  की  यह  राशि  अगले  18  मह्दीनों  में  समानान्तर  काला  घन  बन  जाता  हे  ।  इसलिए  हमें  उन  उपायों  का
 पता  लगाना  चाहिए  जिस  से  इन  पर  भली  भांति  नियंत्रण  रखा  जा  सके  ।

 दूसरी  बात  यद्ट  हे  कि  निर्यात  संवर्टन  परिषद  इस  संदर्भ  में  किस  प्रकार  कार्य  कर  रही  हे  ।  जब  आपने

 प्रत्येक  प्रक्रिया  को  ठदार  बना  दिया  हे  तो  ऐसी  स्थिति  में  निर्यात  संवईन  परिषदों  का  काम  करना  असंगत  बन

 जाता  हे  ।  में  कुछ  सुध्याव  देना  चाहता  हूं  उनमें  से  एक  यद्ड  हे  कि  नि०सं०प०  को  ठन  ओद्योगिक  संगठनों  के  साथ

 मिला  दिया  आए  जिनका  वे  प्रतिनिधित्व  करते  हैं  ।  और  ये  नि०सं०प०  संबंधित  मंत्रालयों  से  घन  प्राप्त  करने  के

 स्थान  पर  स्वय॑  अपने  संसाधनों  से  घन  प्राप्त  करेंगे  ।
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 हम  सभी  जावश्यक  वस्तुओं  की  कीमतों  की  वृद्धि  से  चिंतित  हैं  ।  हस  संबंध  मेਂ  में  माननीय  मंत्री  जी  का

 ध्यान  अपने  एक  साधारण  से  अनुभव  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूँ  ।  1984  में  जब  में  साऊथ  एवेन्यू  से  संसद
 भवन  का  किराया  4  रुपया  देता  था  ।  वी०  पी०  सिंह  ने  बजट  प्रस्तुत  किया  तो  यह  5  रू०  हो  गया  ।  और  अब
 वह  6-7  रूपए  तक  हे  ।  यद्द  असाधारण  वृद्दि  हे  ।  यह  मेरा  अनुभव  हे  ।  यह  ऐसी  चीज  हे  जो  पूरे  देश
 में  ष्याप्त  हे  ।

 आदशइणक  दस्तुओं  की  कीमतों  के  बारे  में  कहते  हुए  हम  सभी  इस  बात  पर  सहमत  हे  कि  चाड़े  कोई  भी
 आश्वासन  दिया  कीमतों  में  घीरे-घीरे  वृद्धि  हो  रही  हे  ।  उदाहरण  के  लिए  माननीय  मैत्री  मद्ोदय  ने  इस
 सभा  को  आश्कसन  दिया  हे  कि  चीनी  मिलों  से  राज-सहायता  वापस  ले  ली  जाएगी  ओर  लेवी  चीनी  के  मृुल्यों  में
 केवल  85  पेसे  प्र०  किलो  वृद्धि  होगी  ।  किन्तु  वास्तविक  स्थिति  कया  हे  ?  वास्तविक  स्थिति  यह  हे  कि  कीमतों
 में  2-3  रूपए  ठक  वृद्धि  हुई  है  ।  में  केवल  एक  बात  कष्ट  रहा  हूँ  ।  यदि  हमें  वस्तुओं  की  कीमतों  में  कमी  करनी
 हे  तो  हमारे  पास  कारगर  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  होनी  चाहिए  ।  मुझे  गर्व  हे  कि  में  एक  ऐसे  राज्य  से  आया

 हैं  जहां  कारगर  वितरण  प्रणाली  हे  ।

 5.00  म०  प०

 हमें  एक  निश्चित  वित्तीय  स्तर  के  लोगों  को  ही  राशन  कार्ट  बांटने  चाहिएं  ।  जो  उस  स्तर  से  ऊपर  हो  उन्हें
 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  से  राशन  कार्ट  लेने  का  हकदार  नहीं  बनाया  जाना  चाहिए  ।  और  ऐसा  राज्य  सरकार
 अथवा  केन्द्रीय  सरकार  से  पर्याप्त  सहायता  लेकर  सभी  अनिवार्य  वस्तुओं  का  जोकि  एक  सामान्य  आदमी  की
 आवश्यकताएँ  का  वितरण  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  प्रकार  यदि  हम  कारगर  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली

 हेतु  पर्याप्त  कदम  नहीं  उठते  तो  हम  कीमतों  की  वृद्दि  पर  रोक  नहीं  लगा  सकेंगे  ।  जब  में  सार्वजनिक  वितरण
 .  प्रणाली  के  लिए  बजट  अनुदानों  पर  नजर  डाल  हूं  तो  हसे  बहुत  कम  पाता  हूँ  ।  माननीय  वित्त  मंत्री

 महोदय  से  मेरा  अनुरोध  हे  कि  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  कारगर  बनाने  हेतु  पर्याप्त  बजट  प्रावधान  किया
 जाना  चाहिए  ।

 घभ्नापति  महोदय  :  कया  में  आपसे  पृछ  सकता  हूँ  कि  आपको  कितना  समय  ओर
 चाहिए  ।

 के  वी०  धामस्त  :  में  आगे  कल  बोलूंगा  ।

 सभाषति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  आगे  कल  बोलेंगे  ।  अब  हम  नियम  193  के  ठधघीन

 चर्चा  आरंभ

 श्री  मदन  लाल  स्थुराना  :  अध्यक्ष  आज  सुबह  आश्वासन  दिया  गया  था  कि

 आज  शाम  हाठस  उठने  से  पहले  राम  मूर्ति  जी  के  वक्तव्य  के  बारे  में  स्पष्टीकरण  देंगे  ।  इस  बारे  में  हम  चाहेंगे

 कि  सदन  के  नेता  या  होम  मिनिस्टर  यहां  बयान  दें  कि  उन्होंने  बयान  दिया  था  या  नहीं  दिया  था  ।  यह

 आश्वासन  दिया  गया  यहां  कोई  मिनिस्टर  नहीं  है  जवाब  देने  वाला  ।

 झ्ली  चन्ट्रजीत  यादव  :  समापति  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  ।  सदन  में  सभी

 श्रेणियों  के  सदस्यों  ढारा  इसकी  मांग  की  गई  थी  ।  ऊध्यक्ष  महोदय  के  निदेश  पर  सदन  के  नेता  ने  कहा  था  कि  मैं

 सदन  को  आश  सृचित  करने  हेतु  पूरा  प्रयास  करूंगा  ।  अब  आज  की  बैठक  समाप्त  होने  जा  रही  हे  ।  अब  कोई

 आकर  यह  बठाए  कि  क्या  प्रयास  किए  गए  हैं  और  स्थिति  क्‍या  हे  ।  वे  इस  सदन  को  गुमराह  नहीं  कर
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 29  199 सकते  ।

 एक
 और  बढाँ  आश्वासन  दिए  जाने  के  सदन  को  विश्वास  में  लाया  जाना  चाहिए  ।  हम  यह

 जानना  चाहेंगे  कि  क्‍या  सदन  के  नेता  वक्तव्य  देने  के  लिए  आ  रहे  हैं  अथवा  नही ं।

 प्री  रति  राय  सभापति  मैंने  इस  चीज  को  हाउस  मे  इसत्निए  उठाया  हाउस
 में  करीब  ४७  मिनट  इस  णर  बहस  हुई  ।  ऊर  साहब  ने  जो  इस  पर  फेसला  दिया  उसके  अनुसार  हाउस
 उठने  से  पहले  सरकार  इस  बारे  में  बयान  देगी  ।  हाउस  का  जो  मद  था  उसमें  सरकारी  पक्ष  वालों  ने  कोई
 आपत्ति  नहीं  उठायी  ।  एक  मंत्री  जी  जो  मद्रास  गए  है  उनसे  इस  बारे  में  जानकारी  न  मिल  पाए  तो  यह  सरकार
 की  असफलता  का  सृचक  हे  ।  मान  लीजिए  हाउम्र  में  कोई  बयान  नहीं  देते  हे  तो  इसका  मतलब  है  जानबूक्ष  कर
 हाउस  को  गुमराह  करना  चाहते  हे  |  सारा  देश  ह॑  7  मे  हे  कि  गाम  मर्ति  जी  काउंसल  ऑफ  मिनिस्टर्स  के
 सदस्य  हैं  या  नहीं  यद्द  बहुत  महत्वपूर्ण  चीज  है

 ।  इसलिए  मै  आपसे  अनुरोध  करूंगा  कि  चब्हाण  साहन  यहा
 बैठे  हुए  वे  गृहमंत्री  हें  ।  वे  मंत्री  परिषद  के  वरिष्ठ  सदस्य  हैं  ।  वे  गृह  मंत्री  भी  हें  ।  गृह  मंत्री  महोदय  यहां
 बैठे  हुए  हैं  ।  मेरे  विचार  से  ये  उनके  पास  किसी  को  पेज  उनसे  सम्पर्क  करके  उनके  विचार  जान  सकते

 यह  बहुत  सरल  कार्य  हे  ।  व्यवघान

 प्री  अन्खाराद्मु  हरा  सम्बंधित  मंत्री  की  अनुपस्थिति  में  हमें  उनके  वापस  आने  तक
 इन्तजार  करना  चादिए  ।  उन्हें  आने  दें  ओर  अपना  व्यक्तिगत  स्पष्टीकरण  देने  जल्दी  की
 क्‍या  बात  हे  ?

 श्री  रति  राय  :  मेंने  इस  प्रकार  की  घटना  पहले  कप्ती  नहीं  सुनी  ।  मंत्री  परिषद्र  के  एक  जिनके
 पास  श्रम  मंत्रालय  का  स्वतंत्र  प्रभार  ने  बिल्कुन  स्पष्ट  शब्दों  में  कहा  हे  कि  वह  सरकार  के  इस  विचार  से
 सहमत  नहीं  हें  कि  कावेरी  विवाद  का  मामला  उच्चतम  न्यायालय  को  भेजा  जाए  ।  हसका  अभिप्राय यह  हुआ  कि
 उसके  केन्द्रीय  मंत्रीमंडल  से  मतभेद  हैं  ।  इस  सम्बंध  में  समा  को  जानकारी  दी  जानी  चाहिए  ।  मेरा  मुद्दा  यह  है
 कि  आप  सरकार  को  निदेश  दें  कि  वह  हमें  आज  सपा  की  बेठक  समाप्त  होने  से  पूर्व  वर्तमान
 स्थिति  से  अवगत  कराए  ।

 ए०  चार्ल्च  :  मेरा  आपसे  निवेटन  हे  कि  आप  कार्यवाही  वृतान्त  देखें  ।  मेरी  जानकारी  यह  हे
 कि  इस  प्रकार  का  कोई  आश्वासन  नहीं  दिया  गया  था  कि  आज  बताया  जाएगा  ।  उन्होंने  कहा  तक
 सम्भव  हे  ।”  कोई  आश्वासन  नहीं  दिया  गया  था  ।

 प्री  मदन  काल  झूराना  :  सारा  सदन  जानता  हे  कि  आश्वासन  दिया  गया  था  यह

 कहा  गया  था  कि  द्ाऊस  उठने  से  पहले  फार  एज़  पासिबलਂ  हम  करेंगे  ।  क्‍या  डो  पाया  ।  कांटेक्ट  हो

 पाया  या  नहीं  ।  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  आफिशियली  सरकार  की  तरफ  से  आना

 चाहिए  कि  क्या  एफर्ट्स  किये  ।  श्री  राममूर्ती  मिले  या  क्‍या  कांटेक्ट  यद्ट  सदन  के  अन्दर  आना

 चाहिए  ।  क्‍या  इतना  लाइटली  सदन  को  लेंगे  ।  वध्यक्ष  जी  ने  यह  कहा  था  कि  हाऊस  उठने  से  पहले  बयान

 दिया  जाएगा  ।  ठस  टाहम  सदन  का  मृड  था  क्‍या  में  यह  जानना  चाहता

 झ्ली  गुमान  मत्त  लोढा  :  मंत्री  की  कार्यवाही  उच्चतम  न्यायालय  की  अवमानता  हे  क्योंकि  यह

 मामला  न्यायालय  में  है  ।  किसी  भी  सदस्य  को  गलत  टिप्पणी  नहीं  करनी  चाहिए  ।  यह  एक  गम्भीर
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 मामज्ता  हे  ।  यदि  मंत्री  महांदय  जाकर  हसकी  निन्‍्दा  करेंगे  तो  उच्चतम  न्यायालय  का  न्यायाधीश  यदि
 स्वयं  मंत्री  परिषद्र  का कोई  सदस्य  इसके  विरुद  हे  तो  इस  मामले  की  जांच  नहीं  करेंगे  ।  यह  उच्च
 न्यायालय  की  अवमानता  हे  ।

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  वह  न्यायालय  से  सम्बन्धित  में  लोगों  को  न्यायालय  से
 सम्बंधित

 प्रात-काल
 में एक

 वायदा  किया  गया  हमें  ठीक
 से  पता

 नहीं
 है  कि  नई  दिल्ली से  कितना  दूर

 है  ।  चिदम्बरम  महोदय  हमें  बता  सकते  हें  कि  रेडियो  अथवा  दृरसंचार  अथवा  फेक्स  द्वारा  मद्रास  पहुंचने  में

 हे
 आज  सुबह  काफी  विचार  विमर्श  के  पश्चात  सदन  ने  यह  सर्वसम्मत  विचार  व्यकत  किया  था  कि

 आवश्यक  कदम  उ  जायेंगे  ओर  दिन  में  ही  संपर्क  स्थाणित  किया  जायेगा  और  सदन  में  एक
 वक्तव्य  दिया  जायेगा  ।

 अब  हम  एक  ऐसा  मुद्दा  उठा  रहें  हें  जिसका  संबंध  तमिलनाडु  से  हे  परंटू  सरकार  की  ओर  से  अभी  तक
 हमें  यह  नहीं  बताया  गया  हे  कि  अभी  तक  दिशा  में  क्या  प्रयास  किये  गये  हे  ओर  उनके  क्‍या  परिणाम
 रहे  ।  अभी  तक  हमे  यहं  प्री  नहीं  मालूम  कि  मंत्री  महोदय  ने  मंत्री  परिषद  के  निर्णय  का  खंडन  करने  सम्बंधी
 कोई  वक्तव्य  दिया  डे  उश्रवा  नहीं  ।  क्‍या  यह  सत्य  हे  कि  उन्हें  तमिलनाडु  के  मुख्यमंत्री  का  समर्थन  प्राप्त
 जोकि  श्री  चिदम्बरम  प्राप्त  नहीं  हे  ओर  जिनका  वह  बह्चिष्कार  कर  रहे  हैं  ।  और  उन्हें  हस  बात  का  बेहद
 अफसोस  हे  ?

 ब  ४२  थक  .  +
 भरी  सोमनाथ  चटर्जी  श्री  चिदम्भरम  को  इसका  कोई  अफसोस  नहीं  हे

 न्नी  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  अधिकतर  मंत्रीगण  यहाँ  उपस्थित  हे  और  एक  अत्यंत  वरिष्ठ
 केन्द्रीय  मंत्री  भी  यहां  उपस्थित  हैं  ।  *

 गृष्  मंत्री  एस०  थ्री०  क्या  मुझे  कुछ  कहने  की  अनुमति  हे  ?  सापति  आपने
 दोनों  पक्षों  के  विचार  सुने  ओर  आपने  यह  कहा  हे  कि  आप  रिकार्ड  की  जांच  करेंगी  ओर  यह  पता  लगायेंगी  कि

 क्या  सदन  की  आज  की  बैठक  स्थगित  होने  से  पूर्व  वक्तव्य  दिया  जायेगा  अथवा  अन्य  किसी  अन्य  दिन  जब

 सूचना  उपलब्ध  होगी  ।  यदि  सूचना  उपलब्ध  नहीं  तो  निश्चय  ही  सरकार  की  सूचना  उपलब्ध  होने  के

 पश्चात  ही  वक्तव्य  देना  होगा  परंतु  जब  तक  आप  रिकार्ड  की  जांच  नहीं  में  नहीं  समझता  कि  हम  इस
 विषय  पर  कोई  मरहस  कर  सकते  हैं  ।  नियम  193  के  तहत  हस  चर्चा  में  कुछ  समय  लगेगा  ।  उससे  यदि

 छूचना  उपलब्ध  हो  जाती  तो  वे  उवश्य  ही  अपना  वक्तव्य  दे

 श्री  निर्मल  कान्ति  एक  घण्टे  के  हम  आपसे  स्थिति  जानना

 झी  एस०  णरी०  चव्हाण  :  उन्होंने  बताया  कि  वे  सूचना  प्राप्त  करने  का  यथासंभव  प्रयास

 करेंगे  ।

 झ्ली  के०  वी०  तंगाब्नालू  :  यदि  सदन  के  आदरणीय  नेता  को  संदेश  प्राप्त  हो  जाता  तो  वे

 सदन  में  अवश्य  उपस्थित  होंगे  ।  श्री  राममुर्ति  आजकल  बाहर  गये  हुए  हैं  ।  यह  बात  सपी  को  पता  हे  ।  वे

 मद्ास  गये  हुए  हें  ।  जैसे  ही  वे  वापस  आते  उन्हें  सदन  में  अपना  वक्तव्य  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  दे  दी

 खयेगी  ।  यहीं  ठीक  सरकार  ने  स्पष्ट  रूप  से  कह  दिया  हे  कि  वह  ययासंभव  प्रयत्न

 करेगी  ।
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 थ्ली  चन्द्रजीत  यादव  :  यहाँ  प्रश्न  रिकार्ड  की  जाँच  करने  अथवा  किसी  ऐसी  अन्य  बात  का  नहीं  हे  ।  में
 यह  नहीं  जानता  कि  आप  ठस  समय  सदन  में  ठपस्थित  थे  उदया  नहीं  ।  पूरी  बहस  का  मुद्दा  यह  था  कि  एक
 मंत्री  ने  सार्वजनिक  वक्तव्य  देकर  मंत्री  के  रूप  में  अपनी  सामृष्टिक  जिम्मेदारी  से  मुँह  मोढ़ा  हे  ।  में  यह  जानना
 चाहता  हूं  कि  क्या  राष्ट्रीय  महत्व  के  इतने  महत्वपूर्ण  तथा  संवेदनशील  विषय  पर  कोई  मंत्री  अपने  पद  से
 त्यागपत्र  दिये  बिना  कोई  वक्तव्य  दे  सकता  हे  ।  विपक्ष  के  नेता  ने  भी  तीन  बार  बीच  में  हस्तक्षेप  किया  और  श्री
 रषि  राय  सट्ठिट  सभी  ने  कहा  कि  यह  अविलम्बनीय  महत्व  का  एक  मामला  है  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण  मुद्दा  हे  ।
 मद्रास  यहाँ  से  बहुत  दूर  तो  नहीं  हे  ।  अपने  मंत्री  महोदय  से  संपर्क  स्थापित  करने  के  आपके  पास  और  भी  कई
 तरीके  होंगे  ।  कृपया  इस  बारे  में  पता  लगवाहयें  ओर  आज  ही  सदन  मे  वक्तव्य  दीजिये  ।  प्रमुख  मुद्दा  तो  यही
 था  कि  आज  ही  ययाशीघ्र  वक्‍तव्य  दिया  जाये  ।  इसके  उत्तर  सदन  के  नेता  ने  कहा  था  कि  यथासंभव
 प्रयास  करूंगाਂ  उन्हें  आकर  यह  कहने  तो  दीजिये  कि  उन्होंने  प्रयास  किया  अथवा  नहीं  वे  उस  ष्यक्त्ति  से
 संउर्क  स्थापित  कर  पाये  अथवा  ओर  उन्हें  कोई  सूचना  प्राप्त  हुई  अथवा  नहीं  ।  उन्हें  स्वयं  आकर  सदन
 को  इस  बारे  में  सृचित  करने  दीजिए  यद्ठ  सदन  को  गंभीरतापूर्वक  लिये  जाने  का  प्रश्न  हे  ।  सदन  की  आज  की
 बेठक  स्थगित  होने  से  पूर्व  हमारी  यहीं  मांग  हमें  बस  यही  कहना  हे  ।

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  सभापति  महोदया  में  थोही  देर  के  लिये  आपका  घ्यान  आकर्षित
 करना  चाहूंगा  ।  मुद्दा  यह  हे  कि  आज  सदन  के  नेता  नें  स्पष्ट  रूप  से  कहा  था  कि  वे  सृचना  प्राप्त  करने
 का  यथासंभव  प्रयास  करेंगे  ओर  यदि  संभव  तो  आज  ही  सदन  में  जानकारी  प्रस्तुत  कर  देंगे  ।  इस  समय
 हमारे  पास  जो  सूचना  उपलब्ध  हे  वह  यह  हे  कि  आदरणीय  श्रम  मंत्री  आज  शाम  को  दिल्ली  पहुँच  रहे  हें  ।  वे
 मद्रास  से  चल  चुके  हें  ।  मेरे  विचार  से  हवाई  जहाज  शाम  को  6  बजकर  चालीस  मिनट  पर  दिल्ली  में
 उतरता  हे  ।  यदि  उनके  यहाँ  पहुँचने  तक  सदन  की  बेठक  जारी  तो  हम  सदन  को  सृचना  उपलब्ध  करा
 देंगे  ।  कल  अवश्य  पह  सूचना  दे  दी

 भरी  सन्दृजीत  यादव  :  में  समझता  हूं  कि  यह  काफी

 घभापति  मह्ठोदय  :  मेरे  विचार  में  यह  ठीक  हे  ।

 झ्ली  ए०  चार्ल्च  :  विपक्ष  के  कतियय  आदरणीय  नेताओं  ने  कहा  हे  कि  आदरणीय  अध्यक्ष
 महोदय  ने  स्पष्ट  रूप  से  यह  कहा  था  कि  आज  ही  हम  सम्मानीय  सदन  में  यह  झृचना  उपलब्ध  करा  दी
 जायेगी  ।  यदि  मेरी  स्मरणशक्त्ति  सही  हे  तो  ऐसा  कोई  आश्वासन  नहीं  दिया  गया  था  ।  अतएव  कुछ  आदरणीय

 सदस्यों  ने  सदन  को  गुमराह  करने  का  प्रयास  किया  है  ।  में  आदरणीय  सप्ापति  मद्दोदया  से  सदन  की  कार्यवाही
 की  जाँच  करने  का  और  हमें  वस्तुस्थिति  से  अवगत  कराने  का  अनुरोध  करूंगा  ।

 सप्तापति  महोदय  :  अब  हम  इस  मुद्दे  ओर  अधिक  समय  नहीं  लगायेंगे  ।  यदि  विपक्ष  मंत्री  दारा  दिये
 गये  वक्तव्य  में  संतुष्ट  तो  में  समझती  हूं  कि  हमें  अगले  मुद्दे  पर  चर्चा  आरंभ  करनी  चाहिए  ।  उससे
 राज्यसभा  में  एक  संदेश  प्राप्त  हुआ  हे  ।  में  महासचिव  को  वह  संदेश  सटन  में  पदकर  सुनाने  के  लिये  आमंत्रित
 करती  हूँ  ।

 5.15  मर  प्र७०

 राज्यसभा  से  संदेश

 महाहमचिव  :  में  राज्यसभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्नलिख़ित  संदेश  की

 सूचना  देता  हूँ  :--
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 आत्म-समर्पण  कर  दिया  था  ।  वह  एस०  आय०  टी०  या  पुलिस  द्वारा  नहीं  पकड़ा  गया  था  ।  ठसने  स्व  समर्पण
 किया  था  और  उसे  अपने  जीवन  तथा  अपने  परिवार  के  सदस्यों  के  जीवन  को  खतरा  गा  था  ।  जबकि  स्थिति
 यह  थी  फिर  भी  उस  व्यक्ति  को  अकेले  केसे  बाहर  जाने  दिया  गया  ?  और  यदि  वह  वास्तव  में
 आत्महत्या  करना  चाहता  तो  उसने  स्वयं  पुलिस  को  आआत्मसमर्पण  नहीं  किया  होता  ।  यदि  यह  हत्या  हे  या
 किसी  ने  ठसको  मारा  तो  उसके  पीछे  काफी  बढ़ा  कारण  हे  क्योंकि  यद्ट  व्यक्तित  ब्रहुत  महत्वपूर्ण  था  ।

 नियम  193  के  अधीन  चर्चा

 प.ह्दोदय  उस  व्यक्त्ति  को  श्री  प्रभावरन  और  एल०  टी०  टी०  ई०  में  का  पद  दिया  हुआ  था  |  व्‌  रछ
 अवसर  थे  ।  जब  श्री  प्रभाकरन  ने  हस  व्यक्ति  षण्मुगम  को  सम्बोधित  करते  हुए  कुछ  पत्र  लिखे  थे  ।
 जब  यह  व्यक्ति  इतनी  महत्वपूर्ण  मूमिका  निभा  रहा  था  तो  सी०  आई०  टी०  अथवा  स॑  भी  आई०  दल  जो

 >  उसके  साक-वष्ट  उसगें  कितरा  सचेत  था  ;  अतः  में  माननीय  गँँह  मैंत्री  से  इसे  सेबंध  में  एक  स्पष्टीकरण  चाहता

 हूँ  कि  वे  इस  सदन  को  विश्वास  में
 ले

 ओर  तथ्य  सामने  लाए  ओर  इस  देश  को  यह  व्यया  नहीं  होनी  चाहिए  कि
 णहले  ही  हमने  घूतपूर्व  प्रघानंत्री  को  स्नो  दिया  है  और  अब  ऐसा  प्रतीत  होता  हे  कि  कई  छिपे  हाथ  है  जो  इस  जांच

 कार्य  से  मी  निबटने  में  सक्षम  हें  ।.  लोगों को  काफ़ी...आंक्ाएं...दे...कि...इस  -
 Si  “

 इसलिए में माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे सभी शांकाओं का समाधान स्पष्टता करें । सभापति महोदय : सभा की बेठक का समय साय॑ 7 बजे तक बढ़ाया गया था ओर अब भी काफी संख्या में सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हें । चूंकि केवल 20 मिनट शेष मुझे गृह मंत्री से कहना पड़ेगा कि वे तब महस का उत्तर ऐसा न हो कि माननीय सदस्य ओर आगे समय बढाने की मांग कर अहमद सभी चाहिए । ञ्नी गुमानम्रत्त लोढा : समय बढ़ाया जाए ग भा को हस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया जाना श्री दाऊदयाल जोशी : समापति अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक मी नहीं इसलिए हमको बोलन क मोका दिया जाय | सभापति महोदय जनता पार्टी से एक बोल आप यह कैसे कह सकते है कि एक भी नहीं बोले । श्री राम नाईक बोल चुक हैं और सब पार्टियों से एक-एक बोल चुके हें । श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह सवाल एक-एक आदमी के ओलने का नहीं है । यह सवाल बहुत गम्भीर है और जितने लोगों ने नाम दिये सब को बोलना है । आप इसपर ऊल बहस अभी हसको छोड यदि समय नहा है तो । सभापति महोदय के प्रोयाम के लिए में नहीं बता सकता लेकिन मैं बैठने के लिए तेयार हूं । आप पी आगर बेठने के लिए तैयार हैं नो आप बेठिये । झ्ी राजनाथ झोनकर शास्त्री . यादे ऐसी कोई बात है तो हम बेठेगे । श्री दाऊदयाल जोशी इतनी महत्वपूर्ण चर्चा इसको कल तक के लिए स्थगित कर दीजिए । मंत्री महोदय कल जवाब दें देंगे । ॥ सभापति : क्या हम समय को 5 मिनट या आधे घंटे बढ़ाएं ? गृह मंत्री एस० ब्री० : महोदय मैंने शाम 7.30 बज किसी से मेट करनी है । मैं अपनी
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 के  कारण  समता  को  बाध्य  नहीं  कर  सकता  लेकिन  साथ  ही  में  अप्नी  कठिनाईयां  बता  रहा
 ।

 सभापति  महोदय  :  मे  सिर्फ  यही  कह  सकता  हूँ  कि  माननीय  गृह  मंत्री  ठीक  सायं  7.0)  बजे  बहस  का
 उत्त  क्‍या  यह  ग्राप  क॑  लिए  ठीक

 श्री  एस०  ब्री०  चस्हाण  :  ठीक  हे  ।

 भरी  गुमानमल्त  लोढा  :  महोदय  अब  तक  उन्होंने  सदन  पटल  पर  एस्ट  मार्टम  रिपोर्ट  नट्टीं  रखती
 जांत्त  शिपोर्ट  उत्तलवद्य  नहीं  हे  और  हमें  नहीं  पना  कि  यह  आल्मऋन्य  है  या  हत्म  Roel  सम्तापति महोदय : इसे गृह

 सभापति  महोदय  :  इसे  गृह  मंत्री  पर  छोड़  दो  ।

 _  श्री  पीयूष  तीरकी  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  में  वह  सूचना  दूसरों  को  देना
 चाहता  हूं  जो  प्रधान  मंत्री  के  कार्याताय  से  आई हे  ।  में  बह  थतਂ  पढ़ना  चाहता  हूँ  ।  व्यवेध्ानी

 सभापति  महोदय  :
 कोई  व्यवस्था  का  प्रशन  नहीं

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :
 क्या  आप  हम  लोगों  को  बोलने  की  अनुमति  नहीं

 सभापति  महोदय  :
 जितना  समय  दिया  जाता

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  समय  तो  अभी  बढ़ाया  गया  हे  ।  इसके  पहले  के  चेयरमेन  ने  समय
 बढ़ाया  ।  पूरा  हाऊस  आपसे  निश्ेदन  कर  रहा  हे  कि  यद्ठ  बहुत  गम्भीर चर्चा  हे  ।  हर  आदमी  के  पास  कुछ
 नई  चीजें  वह  यहां  रखना  चाहते  हैं  और  ऐसी  स्थिति  में  आए  कह  रहे  हें-नहीं  ।

 सप्तापति  महोदय  :  सोनकर  साहब  जो  आपको  कहना  आए  वह  ऊहिये  होकिन  मेरे  नाम  से  मत
 कहिये  ।  में  तो  कह्  रहा  हूं  कि  मे  10  बजे  तक  बेठने  के  लिए  तेयार  ईं  ।  होम  मिनिस्टर  साहब  ने  कहा  हे
 कि  उनकी  साढ़े  सात  बजे  कोई  विशेष  मीटिंग  हे  ।  अब  कल  के  लिए  तो  में  स्पीकर  साहब  से  निवेदन  कर
 सकता  हूं  ।

 श्री  राजनाथ  झोनकर  शास्त्री  :  पहले  हमारी  बात  होम  मिनिस्टर  साहज्  सुन  ले  और  जब  सब  लोग
 वाल  लें  तब  वह  रिप्लाई

 श्री  बच्चुदेव  आचार्य  :  समापति  महोदय  जांच  रिपोर्ट  और  पोस्ट  मार्टम  रिपोर्ट  को  समा  पटल
 पर  रखा  जाना  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  कृण्या  बैठ  जाहए  ।  गृष्ठ  मंत्री  बोल  रहें  हे  ।

 श्री  एस०  थ्री०  चव्हाण  :  यदि  आप  सहमत  तो  आप  सदस्यों  को  सायं  7.30  बजे  तक  बोलने  की

 अनुमति  प्रदान  कर  सकते  में  कत्त  उत्तर

 सभापति  मढोदय  :  जिस  किसी  का  मी  नाम  सृची  में  हे  में  उसको  बोलने  की  अनुमति  प्रदान

 करूंगा  ।  लेकिन  में  मेरे  समक्ष  रखी  गई  सूची  के  अनुसार  चलुंगा  |  कृण्या  समय  प्रत्येक  के  त्िए  5  मिनट  का

 रख्िए  ताकि  प्रत्येक  को  बोलने  का  रामय  मिल  सके  ।

 सभापति  महोटय  :  नहीं  ।  कृण्या  आईए  ।  आए  सिर्ण  सदन  का  समय  श्यर्य  कर

 रहें  हे  ।
 श्री  राजा  रवि  रूमां  ।
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 श्री  बरी०  राजा  रवि  वर्मा  :  सभापति  श्री  पणमुगम  की  मृत्यु  के  बारे  में  गृह  मंत्री  दारा  सदन  में

 दिया  गया  वक्तव्य  पूर्णतः  श्रविश्वसनीय  है  ।  प्रणमुगम  का  मूतपूर्व  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  की  हत्या  में  हाथ
 था  और  उसने  को  ऐक्छिक  रूप  से  पुलिस  को  समर्पण  कर  दिया  ग्तः  यह  बिल्कुल विश्वसनीय  नहीं  हें  कि  वह  1५-7-००॥  को  भाग  निकला  और  उसने  समर्पण  के  दो  दिन  पश्चात  आत्महत्या
 का  नी  है  ।  याद  वह  उक्त  मुद्दे  भें  बचना  चाहता  शा  ते  उसमे  स्वैच्छिक  अत्म  समर्पण  और  फिर  भाग  जाने
 और  आत्महत्या  करने  का  प्रइन  है  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  आतः  हम  यह  जानना  चाहले  है  कि  कया  यह
 थी  या  हत्या

 जब्र  पणमृगम  अपन  हाथ  धो  रहा  था  तो  इस  समय  सिपाही  उसके  निकट  नहीं  थे  ।  से  बी०
 शश  अधिकांरया  को  भोजन  दे  रहे  के  ।  में  यह  अनना  नाहत्म हूँ  किल्‍सज्य  सनम  जे  वहां

 तेनात  की  गई  थी  वह  षणमुग़म  पर  नज़र  रखने  के  लिए  थी  या  और  टी
 अधिकारियों  को  पोजन  प्रदान  करने  ऊँ  त्तिए  !  और  अधिकारियों  ने  हमारी
 राज्य  पुलिस  की  सेवाओं  का  दुरूपयोग  किया  ह

 यह  बताया  गया  है  कि  पणमुगम  जधेर  का  त्ञाभ  उठाकर  भाग  निकला  ।  अंधेरे  का  प्रइन  भवन  से  भाग
 निकलने  के  बाद ही  आ  सकता  है

 ।  इसलिए  में  आई७  और  एस०  आई०  टी०  के  अधिकारियों की  इस
 मुद्दे  के  पीछे  की  भूमिक  पर  शक  करता  हूं

 तंजाबुर  जिलें  में  वड़रनयाम  में  पर्यटन  जहाँ  पणमुगम  को  हिरासत  में  रखा  में  बास  बेसिन
 ओर  परिसर  के  अन्दर  स्नानगृह  जेसी  सभी  सुविधाएं  थी  ।

 षणमुगम  को  अपने  हाथ  घोने  के  लिए  ब्राहर
 जाने  की  अनुमति  केसे  प्रदान  की  गई ?

 हमें  इस  बात  पर  आश्चर्य  हे
 कि  हिरासत  में  किए  हुए एक  अपराधी के  पास  एक  15  फूट  लम्बी  रस्सी

 केसे  हो  सकती  हे  जिसकी  सहायता  से  उसने  स्वयं  को

 वह  लुंगो  पहनने  का  आदि  नहीं  फिर  भी  उस  स्थान  पर  लुंगी  केसे  पाई  गई  ?

 क्‍या  यह  सत्य  हे  कि  जब  वह  पेड़  से  तलटक  रहा  या  तो  उसके  ऐर  जमीन  को  छू  रहे  थे  ?  यदि
 तो  स्वयं  को  कोई  इस  तरह  केसे  फाँसी  पर  लटका  सकता

 में  आपके  माध्यम  से  माननीय  गृह  मंत्री  से  यह  पूछना  चाहता  हूँ  कि  पोस्टमार्टम  नागपटिनम  जनरल
 इस्पटाल  में  क्‍यों  किया  गया  तंजाबुर  मेडिकल  जो  बेडारनयाम  से  समान  दूरी  पर  हे  ओर  जहां
 नवीनतम  परिष्कृत  यन्त्र  ओर  डिशेष  मत  प्रकट  करने  के  लिए  न्यायिक  विशेषज्ञ  उपलब्ध

 क्या  णेस्टमार्टम  से  यह  निष्कर्ष  निकला  हैं  कि  खासावरोघ  पेड़  से  ल्‍्तटकाने  या  अन्य  किसी  कारण  से

 हुआ  है  ?  इसमे  अतिरिक्त  कया  यह  सही  है  कि  जिस  स्थान  पर  वह  लटका  हुआ  पाया  गया  था  वह  स्थान  पो

 एक  निजी  व्यक्ति  का  था  जा  तस्करी  संबंधी  गतिर्थिधियों  से  जुड़ा  हुआ  हे  ?  गृह  मंत्री  कहते  हे  कि  वह  स्वयं

 एस  के  अधिकांरयो  द्वारा  दी  गई  रिपोर्टों  और  उत्तरों  से  सन्तृष्ट  नहीं  है  ।  शक  किस  तरह  का  है  ?

 क्या  आप  उन्हें  जानकारी  देकर  इस  सदन  को  विश्वास  में

 जो  अधिकरी  इस  घटना  के  त्तिए  उत्तरदायी  हे  उनका  पता  लगाया  जाना  चाहिए  ओर  शिवराजन  से  पहले

 उनसे  पृछताछ  की  जानी  चाहिए  ।

 इसके  साथ  ही  में  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  गुमानमल  लोढ़ा  सभार्णत  महोदय  मुझ  यह  कहते  हुए  स्तेद  है  कि  पोस्ट  मार्टम  रिणोर्ट

 और  जांच  रिपोर्ट  जिसमें  रत्यु  के  कारणों  को  बताया  गण  ऊँ  त्रिना  इस  विषय  एर  हमारा
 बहस  करना  ठीक

 उसी  तरह  से  है  कि  ऐसे  स्थान  एर  एड  बनाना  जहाँ  पानी  न  हो  अल्कि  रेत  ही
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 ऐसे  विषय  पर  चर्चा  करने  के  लिए  प्रथम  महत्वपूर्ण  त्राघार  यह  हे  कि  सदस्य  को  यह  जानकारी  होनी
 चाहिए  कि  उसका  कारण  क्या  है  ।  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  के  आन्तगंत  मृत्यु  के  तुरन्त  पश्चात  की  गई  पोस्ट
 मार्टम  रिपोर्ट  में  मेटिकल  रिपोर्ट  और  जांच  रिपोर्ट  के  अनुसार  ये  दोनों  दस्तावेज  किसी  भी  जांच  पड़ताल  या  चर्चा
 या  बहस  के  लिए  त्रत्यघिक  महत्वपूर्ण  हे  ।  दुर्भाग्य  से  समय  दिए  जाने  के  इस  तथ्य  के  बावजूद
 माननीय  गृह  मंत्री  दारा  एक  वक्‍रव्य  दिया  गया  ये  दोनों  दस्तावेज  गुम  हैं  और  जब  तक  उनको  नहीं  देखा  जा

 तो  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  यह  हत्या  का  मामला  है  या  आत्महत्या  का  ।

 यह  एक  अर्तव्याधक  महत्वपूर्ण  मामला  हे  जिसकी  जांच  की  जानी  चाहिए  ।  माननीय  ग॒ह  मत्री  द्वारा
 दिए  गए  वकक्‍तख्य  यह  लिस्श  एया

 उसके  ऊपर  वीर्य  के  निशान

 __  हा

 यह  क्या  हे  ?  इससे  एक  नया  ग्रायाम  जुड़ता  है  ।  समस्त  मासला  आश्चर्यचकित  कर  देने  वाला  हे  ।  मृत
 व्यक्ति  के  अन्डरवियर  में  यह  वीर्य  क्या  हे  ?

 इससे  क्‍या  संकेत  मिलता  है  ?  क्‍या  यह  रहस्यमय  परिस्थितियों
 में  लगाया  गया  था  ?  यह  समस्त  मासत्मा  इतना  रहस्यमय  हे  कि  ऐसा  प्रतीत  होता  है  उसको  मारने  तथा  साक्ष्य
 को  हटाने  ताकि  वास्तविक  पड़झ्लड़  का  पता  न  एक  बडा  पड़यन्त्र

 जो  व्यक्त्ति  यहां  है  उनमे  अनभव  के  माननीय  सदस्य  काफ  लम्ब  समय  से  जेल  में  रहें  हें  ।  मैं
 छह  या  अधिक  समय  जेल  मे  रहा  हूं  ।  कहीं  भी  रात  को  एक  अभियुक्त  या  व्यक्ति  को  बैरक  या  स्थान  से

 बाहर  पैशान  या  शौच  करने  के  लिए  नहीं  ले  जाया  जाता  ।  इस  प्रयोजनार्थ  स्थान  अन्दर  ह्ठी  होता  हे  |  ऐसे
 खतरनाक  व्यकिति  जिस  पर  अत्यांघक्र  गम  जिसन  जम  स्वीकार  किया  एस  साक्षी  को  कैसे  छोड़ा
 जा  सकता  था  ओर  वहां  ये  कहते  हें  कि  अन्धेरे  में  वह  निकल  भागा  ।

 सभापति  महोटय  :  शायद  अन्दर  पेशाबघर

 श्री  गुमानमल  लोढ़ा  :  ये  कहते  हैं  कि  इस  बंगले  या  अतिथिगृह  के  निकट  एक  सूखी  नहर  थी  जिसमें

 उसके  दो  कपड़े  मिले  थे  ।  यह  क्या  हे  ?  अतिथि  गृह  के  दो  एक  घोती  और  एक  बनियन  पाई

 गई  थी  ।  इसका  क्या  अर्थ  हे  ?  हत्या  की  वह  विशेष  घटना  डाक  बंगले  में  या  अतिथि  गृह  में  या  इसके  बाहर

 बहुत  ही  योजनाबध्द  तरीके  अत्यधिक  गम्भीर  प्रकृति  से  अण्राधियों  ढारा या  हत्या  करने  को  और  साक्ष्य  को

 हटानें  में  विशेषज्ञ  व्यक्तियों  दारा  की
 गई

 पर  जांच  रिपोर्ट  तथा  पोस्ट  मार्टम  रिपोर्ट  को  सभा  पटत्त  पर  रखने  के  पश्चात  ही  इस  विषय  पर  सदन  में  चर्चा

 होनी  चाहिए  ।

 मैं  यह  भी  अनुरोध  करूँगा  कि  वीय॑  संबंधी  रासायनिक  रिपोर्ट  का  सम्बन्ध  पता  लगाने  के  लिए  एक

 मैडिकल  बोर्ड  का  गठन  किया  जाना  क्‍या  यह  ली  गई  यदि  हो  इसका  क्या

 ओऔचित्य  हे  ।

 इसी  पहली  मुरुय  बात  यह  सुनिश्चित  की  जानी  चाहिए  कि  क्या  यह  आत्महत्या  का  मामला  था

 या  हत्या  का  ।  यह  कार्य  मैडिकल  ब्नोर्ड  के  उन  विशेषज्ञों  ढरा  किया  जाना  चाहिए  जो  किसी  से  संबंध  न  हों  तथा

 स्वतंत्र  व्यक्ति  हो  ।  मेरा  विनम्र  निवेदन  यह  हे  कि  जब  तक  यह  रिपोर्ट  सभा  पटत्न  पर  नहीं  रखी  जाती  तब

 तक  हमारा  संपूर्ण  बादविवाद  ऐसे  पुल्त  के  निर्माण  के  समान  हैं  जहां  एर  पानी  न
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 सभ्ापति  महोदय  :  ग्रत  श्री  पीयूष  तीरकी  बोलेंगे  ।

 श्री  पीयूष  तीरकी  :  महोदय  मेरे  पास  तत्कालीन  प्रधान  मंत्री  श्री  चन्द्रशेख्रा  को  संबोधित  किया  गया
 23  1990  का  एक  अतिमहत्वपूर्ण  पत्र  है  ।  पत्र  का  पता  इस  प्रकार  है  49.  वेस्टर्न  नई
 दिल्ली  ।  यह  प्रधान  श्री  चन्द्रशेख्रर  नई  दिल्‍ली  को  सम्बोधित  हे  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  पीयूष  तारकी  त्आाए  क्या  पद  रहें

 श्री  पीयूब  तीरकी  :  यह  प्रथान  नये  फिस्क्र  गया  पत्र  हे  ५  यह  यर्ण  से  इस  मामले  से  रं्जाधत
 है  ।  मैंने  यह  पत्र  प्राप्त  किया  हे  ।

 श्री  ए०  चार्ल्स  :  क्‍या  आप  पत्र  की  एक  प्रति

 श्री  पीयूष  तीरकी  :  हां  जी  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  पीयूष  यह  पत्र  किससे  प्राप्त  हुआ  है  ।  किसको  संबोधित  किया  गया
 क्‍या  यह  प्रामाणिक  हे  ?

 प्री  पीयूष  तीरकी  :  मे  यह  पद  रहा  हूं  ।  यह  इस  मामले  से  पूर्णतया  संबंधित  हे  ।  इसका  पाठ  इस
 प्रकार  हे  ।  प्रिय  प्रधान  में  कल  इन्दिरा  गांधी  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड़डे  गया  था

 श्री  ए०  चार्ल्स  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  जब  तक  एक  पत्र  सभा  पटल  पर  नहीं  रखा
 इस  का  हवाला  किस  प्रकार  दिया  जा  सकता  हे  ।  यह  प्रमाणित  होना  चाहिए  ।  में  इस  संबंध  में  नियम

 जानना  चाहता  उन्हें  यह  प्रमाणित  करना  हे  ।

 श्री  पीयूष  तीरकी  :
 में  केवल  ठीन  चार  पंक्तियां  बताना  चाहता  हूँ  ।  यह  काफी  हे  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  आपका  नाम  यहां  नहीं  हे  ।  चिन्ता  न  करें  ।

 श्री  पीयूष  तीरकी  :  पत्र  का  पाठ  इस  प्रकार  हे  ।  प्रिय  प्रधान  कल  में  बमिंघम  से  आये  आण्ने
 मित्र  को  लेने  इन्दिरा  गांधी  अन्‍्नर्राप्ठीय  हवाई  अड़डे  पर  गया  था  |  बी०  आई७  लोगों  में  ही  एक  मुसुरथ
 हकछाल  में  उसे  अपने  ब्रमिंघम  जानता

 सभापति  महोदय  :  प्री  पीयूष  तीरकी  कृपया  सुनिये  ।  यदि आए  कोई  दस्तावेज  णढ  रहे  आपको
 यह  प्रमाणित  करना  चाहिए  तथा  बवाता  देने  से  पहले  इसकी  एक  प्रति  देनी  चाहिए  ।

 श्री  पीयूष  तीरकी  :  में  हसे  यह  पता  लगाने  के  लिए  उद्वत कर  रहा  हूं  कि  क्या  यह  सही  हे  या

 गलठ  ।  गृह  मंत्री  यहां  हे

 सप्तापति  महादय  :  जाप  कोई  दस्तावेज  पढ़  रहे  हे  जो  श्री  चन्द्रशेखख  को  संबोधित  किया  गया  है  ।

 गृह  मंत्री  किस  प्रकार  कह  सकते  हैं  कि  यह  सही  हे  या  गलत  ।  आपको  यह  प्रमाणित  करना  हे  कि  क्‍या  आपके
 ज्ञान  में  यह  एक  सही  दस्तावेज  है  या  नहीं  ।

 श्री  पीयूष  तीरकी  :  हसमे  एसा  लिखा  है  तथा  हस्ताक्षर  मी  किए  गए  हे  ।  यह  सृचित  किया  गया  है
 कि  यही  दल  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  हत्या  में  शामिल
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 सभापति  महोदय  :  5  नात  जाननी  चाहिए  ।  जब  में  अपनी  बात  कह्ट  रहा  हूँ  तो  कृपया  बैठ
 जाहये  ।  में  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करूँगा  कि  यदि  आप  कोई  दस्तावेज  पढ़ते  हे  तो  हसे  गृद्द  मंत्री
 प्रमाणित  नहीं  किया  जाना  है  ।  आपकी  दस्तावेज के  स्त्रोत  का  पता  होना  चाहिए  ।  ग्रापको यह  पता  होना  चाहिए
 आपने  यह  कहां  से  प्राप्त  किया  हे  ।  आपको  पता  होना  चाढ़िए  कि  यह  प्रमाणित  है  या  नहीं  ।  क्‍या  यह  सत्य  है
 तथा  यदि  आपको हस  दस्तावेज  की  सत्यता  पर  कोई  संदेह  तो  यह  केयनन  वढ़ी  व्यक्ति  बता  सकता  हे  जोकि
 इसे  पढ़  रहा  है  ।  आपको  यह  जानना  चाहिए  प  इसे  गृह  मंत्री  द्वारा  प्रमाणित  करने  की  अपेक्षा  नहीं  कर  «

 मकते हे  ।  गत  इस  दस्तावेज  को  प्रमाणित  करने  का  दायित्व  आपका  है
 ।  यांद  आप  इससे  मतुष्ट है  कि  यह

 सही  सत्य
 दस्तावेज  तत्र  ऐ  हर  प्रकार  से  इसे  पढने  की  अनुमति  दूँगा  ।  आपको  यह  बताना  है  कि

 आए  इस  टम्तावज  की  मत्यता  से  संतप्त  हैं

 श्री  पीयूष  तीर  मे  हमसे  सभा  पटल  पर  रखूंगा  ।

 सभ्लार्पात  महोदय  :  आपका  बताना  हें  कि  क्या  आप  संतुष्ट  हे  या

 श्री  पीयूष  तीरकी  :
 में

 संतुष्ट  हूं  ।

 गृह  मंत्री  एस«  थ्री०  :  पहले  उनसे  इसे  प्रमाणित  करने  के  लिए  इसे  समा  पटल
 पर  मैं  नहीं  समझता  क्योंकि  यह  ठीक  वह  इसका  हवाला  दे  सकते

 सप्तापति  महोदय  :  कृपया  बेठिए  ।  माननीय  में  लोक  सभा  अध्यक्ष  के  निदेश  से  संबंधित
 नियम  एद़ता  जिसका  पाठ  इस  प्रकार  है  :

 कोई  सदस्य  नियम  118  के  अन्ताति  किसी  पत्र  अथवा  दस्तावेज़  को  सप्ता  पटल  पर  रखने  के  लिए
 अध्यक्ष  की  अनुभति  मांगतः  तो  बह  उस  एत्र  दस्तावेज  पर  निम्नलिखित  में  से  किस  एक  प्रपत्र  में

 यथास्थिति  प्रमाणएत्र  देगा

 मैं  अपनी  व्याक्न्गत  जानकारी  से  यह  प्रमाणित  करता  हूँ  कि  यह  मृल  दस्तावेज  है
 जो  प्रमाणित  हैं  ।

 अपनी  व्यक्तिगत  से  यह  प्रमाणित  ईं  कि  यड  मल  जो  प्रमाणित  हे
 की  सही  प्रतिलिणि  हे  ;

 7.00  मर  प७

 यदि  आप  हन  प्रमाण  पत्रों  ने  से  एक  देने  के  लिए  तेयार  है  तथा  इसका  सभा  पटल  पर  रखते  ता  झाप  इर

 दस्टादेज  को  पढ़  सकत  हे  अन्यथा  मुझे  स््रेद  हे  कि  में  दस्तावेज  के  इस  अल्स्शा  मं  एटने  कं  अनुमति  नहीं  दे

 सकता  ।

 श्री  गाम  नाहुक  :  मेरः  व्यवस्था  का  प्रश्न  अब  साल  बजे  सदन  का  समय

 बढ़ाया  जाना  चाहिए  |

 सभापाति  मड़ोंदय  :  यह  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  हे  ।  समय  बढाया  गया  हैं  ।  समय  बढ़ाया  जान

 व्यवस्था  का  प्रशइन  नहों  हे  ।

 श्री  पायूष  तोरकी  :  तत्कान्नीन  प्रधान  मंत्री  थी  चन्द्रशेख़र  को  किसी  ने  23  नवम्बर  को  एक  एत्र  दारਂ

 सांचत  किया  था  कि  बॉमेयम  के  कुख्यात  दल  को  पुलिस  के  किसी  यर्ग  द्वारा  तया  सरकर  द्वारा  समर्थन  दिया

 रहा  था  ।  न्‍था  यह  समझना  जा  रहा  था  कि  यहो  दल  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  हत्या  में  मी  शामिल  था  ।  हस  बाल



 अिवलनननननन-न-म  ०  व  रा

 की  बहुत  *घक  २...
 बना  है  कि  दल  एन  दा  पहुँचा हे  ।  यही  सूचना  एक  पत्र  दाता  प्रधान  मंत्री को

 गई  है  कि  वे  मुसुरथ  इकबाल  के
 दल  से  सावधान  रहें  ।  इस  दल  को  हवाई  अड़ढे  तथा  उसके  बाहर  आई

 पी०  सुविधाएं  दी  गईं  थी  ।  तथा  जो  जाग
 दल  की  देखभाल कर  रहे  थे  वे  कुछ  पुलिस  अधिकारी तथा  मंत्री  शे  ।

 हमें  संदेह  हे  कि  ह्सी  दत्त  न  पुन  श्री  राजीव  गांधी  की  हत्या  की  है  ।  में  नहीं  जानता  कि  सरकार  इस  दत्त  से
 इतना  क्‍यों  डरी  हुई  डे  जबकि  उनके  पास  बहुत  अधिक  सेना  तथा  पुलिस  बल  हे  ऐ  नहीं  जानता  कि  हस  दत्न
 के  साथ  सरकार  का  किस  प्रकार  का  संबंघ  हे  न्होंने  इस  दत्त  का  एक  मटस्य  भी  ढ्ठी  पकड़ा  है  ।  शायद  यह
 दल  अभी  भी  भारत  में  कार्य  कर  रहा  हे

 ।  श्रीमती  गांधी  की  हत्या  के  मामले  में  निर्दोष  सिस्त्र  मारे  गए  थे  तथा
 इस  संबंध  में  उनका  हाथ  होने  का  संदेह  किया  गया  था  ।  हस  संबंध  में  टी०  पर  संदेह  किया
 जाता  है  ।  मैं  हूँ  कि  को  दोषी  नहीं  ठहराया  जाना  चाहिए  तथा  एल ,  ई७  के
 नाम  लेने  का  कारण  समझना  चाहिए  ।  में  जानना  चाहता  हैं  कि  क्या  गृह  मंत्री  को  इस  की  जानकारा  है  कि
 बमिंघम का  मुसुरश  इक्बाए  का  दटगा  मारत  यें  जार्य  कर  रहा  हे  ।  में  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  मंत्री  आज  या  बाद
 में  इस  संबंध  में  कोई  कड़ा  कदम  उठायंगे  ।

 श्री  एप्मन  बनी  सब्लाण  आपन  क्या  नाम  लिया  हे

 श्री  पीयूष  तीरकी  :  यह  अमिंघम  का  मसरथ  इकबाल  दल  हो

 श्री  ई०  अमद  :  सभापति  मुझे  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए  में  आपको  घन्यवाद
 देता  हें  ।  श्री  राजीव  गांधी  की  हत्या  इस  शतान्दी  का  सबसे  घृणित  तथा  पेशाचिक  अपराघ  है  ।  इसकी  तुलना
 केवल  कैनेडी  तथा  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  हत्या

 से  की  जा  सकती  है  ।  श्री  षण्मुगम  के  हिरासत  में  होने  तथा
 भागने  तथा  बाद  में  उसकी  आत्महत्या  या  हत्या  जो  कुछ  भी  हम  इसे  के  संबंध  मे  बहुत  कुछ  कहा  गया  हे

 परन्तु  में  कहना  चाहूंगा  सरकार  सम्पूर्ण  मामले  को  इसके  पूर्ण  परिप्रेक्ष्य  में  देखें  ।  इसमें  कमियां  थीं  ।  इसमें
 विभिन्न  एजेन्सियों  दारा  भूल  की  गई  थी  ।  में  सदन  का  ध्यान  तीन  कमियों  की  ओर  दिलाना  चाहूंगा  प्री

 पेरम्बुद्दर
 *  उस  बविनाशक  रात  मे  एलिस  का  ब्रा  बर्ताव  करना  ।  यह  बताया  गया  कि  पलिस  कर्मचारी  द्ष्य  से

 ओझल  हो  गये  थे  ।  उन्हें  जावन  अपने  कतंव्य  से  अधिक  प्रिण  था  ।  यदि  खाकी  वर्दी  पहने  नायक  वहां  होते  तो

 कुर्ता  पहन  हुए  खलनायक  वहां  से  नहीं  भाग  पाते  तथा  वे  पकड़  लिये  जाते  ।  यह  पुलिस  क॑  ओर  से  गम्भीर
 कमी  थी  जोकि  अपनी  ड्यूटी  पर  तैनात  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  उनके  ऊपर  जेडਂ  वर्ग  के
 व्यक्ति  की  सुरक्षा  का  जिम्म

 दूसरे  फोटोग्राफर  डरित्राब  जोकि  घटना  में  मारा  गया  द्वारा  छोटे  गये  केमरे  के  सबंध  में  पुलिस  की
 कर्मी  सी»बी०अआई०  दारा  सील  करने  से  पहले  वे  फोटो  लोगों  ने  देखे  थे  ।  पूरा  दोष  सी०बी०अ
 नहीं  होगा  ।  कुछ  बातें  जो  ने  प्राप्ट  की  हैं  जेसाकि  मेरे  माननीय  मित्र  ने  ठीक  कहा  है  उन  पर
 ब्रिना  नजरगंदाज  किये  पूर्ण  ध्यान  देने  की  शावश्यकता  थी  ।  परन्तु  उसी  समय  स्थानीय  पुलिस  द्वारा  किये  गये

 कुछ  कार्य  तया  बाद  की  घटनाओं  से  भी  हमे  विश्वास  होता  हे  कि  जांच  एजन्सियों  द्वारा  मूने  की  गई  ।  मेरे

 अनुसार  तीसरी  सज्  से  अधिक  करनी  पण्नुगर  का  मामला  हे  ।
 मेरे  बहुत  से  मित्रों

 ने  इस  पर  विस्तार  से  प्रकाश
 डाला  है  ।  अतः  मुझे  इसके  विस्तार  में  नहीं  जाना  हे

 ।  केवल  एक  तथ्य  में  गृह  मंत्री  को  याद  दिलाना  चाहूंगा  कि
 ने  कुछ  उन  पुलिस  के  नाम  गिनाये  थे  जिनकी  अवांछनीय  तथा  गैर-कानृनी  कार्यो  में  लगे

 लोगों  के  साथ  त॑निरनाडु  म॑  घटने  वाली  घटनाओं  में  सांठगांठ  थी  ।  कुछ  वहां  वास्तव  में  हुआ  था  उसका
 यह  भी  एक  कारण  हो  सकता  था  ।  ऊेदाल  हम  लोगों  का  ध्यान  ही  षण्मुगम  के  घागने  की  तरफ  नहीं  हे  ।  मेरे

 अनुसार  सरकार  द्वारा  दिये  गए  जांच  के  आदेशों  की  ओर  ध्यान  देना  देश  के  सर्भी  लोगों  का  विषय  हे  ।  क्या  में

 माननीय  गृह  मंत्री  का  ध्यान  उर्मा  आयोग  गठित  करने  के  संबंध  में  27  1991  को  जारी  की  गईं  अधिसूचना
 ओर  दिला  सकता  हूँ  ?  बाद  में  हमार  प्रधान  मंत्री  न  हेदराबाद  में  विश्वास  दिलाया  कि  जांच  का  क्षेत्र  बढ़ाया

 जाएगा  ।  अब  मिलते  वाली  खबरें  वास्तव  में  देश  के  नागरिकों  को  आश्चर्यचकित  करने  वाली  हैं  ।  एक  रिपोर्ट
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 ॥93  के  अधीन  चर्चा इन  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  में  अनुरोध  करता  हूँ  कि  मैंने  जो  यहाँ  उद्घघृत  किया  है  वह  उचित

 मामत्ता हे  ओर  यह  सही
 टिप्पणी  यह  उन  परिस्थितियों  की  जाँच  किये  जाने  में  अत्यन्त  सहायक  होगा  जिनके

 कारण  मष्ठान  भारतीय  ओर  इस  दंश  के  लाखों  लोगों  के  निर्धिवाद  नेता  की  हत्या  हुई  ।  इसलिये  में  आशा  करता
 हूँ  कि  गृह  मनन्‍्त्री  इसक  बारे  में  अपन  उत्तर  में  अवश्य  कुछ  ८

 झ्ली  राजनाथ  सोनकर  शाह-त्री  :  समापति  यह  घटना  इतनी  ही  आश्चर्यजनक  है  जितनी
 राजीव  गांधी  साहब  की  इत्या  ।  यद्द  एण्मुगम  जो  भाग  गया  गृह  मंत्री  जी  ने  इसके  बारे  में  जो  वफ्तण्य  दिया  वदध
 अत्यन्त  ही  गेर  जिम्मेदारानापूर्ण  हे  ।  हम  सब  लोग  जानते  हैं  और  गृह  मंत्री  जी  के

 बात  स्पष्ट  रूप  से  उभर  कर  सामने  आई  हे  कि  वष्ठ  बहुत  बढ़ा  तस्कर  था  ।  उसके  पास
 बढ़ा  जखीरा  था  ओर  उसके  पास  करोड़ों  रूपये  थ  ।  उसके  पास  एक  समानान्तर  सेना  काम  कर  रही
 ही  वह  लिटटे  के  लोगों  का  प्रमुख  व्यक्ति  था  तथा  उसका  यहां  के  राजनीतिक  लोगा  से  सम्पर्क  था  ।  ये
 समर  बातें  प्रकाश  में  आ  चुकी  हैं  ।  इन  पर  चर्चा  करके  में  सदन  का  समय  जाया  नहीं  करूंगा  ।

 हम  गुह्द  मंत्री  जी  से  जानना  चाहते  हें  कि  एक  ओरत  माला  पड़नाने  के  लिए  राजीव  गांधी  के  पास  आई
 और  ठसी  माला  को  पहनाकर  उसने  उनकी  हत्या  कर  दी  ।  यह  व्यक्त्ति  भी  वहां  गया  था  और  यट्ढी  व्यक्त
 अर्थात्‌  षण्मुगम  आत्म  समर्पण  करने  आया  था  ।  क्‍या  सी०बी०आई०  के  लोगों  को  या  सरकार  को  मालूम  नहीं  या
 कि  यह  ष्यकति  आत्मसमर्पण  करने  आ  रहा  हे  या  अन्य  किसी  वजह  से  तो  नहीं  आ  रहा  है  ।  यदि  नहीं  मालूम
 था  तो  वही  बात  यहां  हो  गई  ।  अभी  एक  बात  यह  मी  सामने  आई  हे  कि  वह  हाथ  घोने  के  बहाने  निकत्त
 मागा  ।  जो  इतना  महत्वपूर्ण  व्यक्ति  दतना  महत्वपूर्ण  अपराधी  था  तो  उसके  लिए  उसकी  सुरक्षा  की  तेयारी
 पुलिस  वाले  क्‍यों  नहीं  कर  पाये  ओर  क्‍यों  नहीं  उसके  साथ  जबकि  वह  हतना  बड़ा  हत्यारा  था  ।  क्‍्यਂ  ऐसे
 भयानक  आदमी  को  जिसकी  पूछताछ  की  जा  रही  जेसा  हमारे  साथी  चन्द्रजीत  यादव  जी  ने  कड़ा  क्या  उसके
 पेरों  में  मेढ़ी  पहनाई  गई  थी  ।  उसके  हाथ  में  हयकड़ी  डाली  ।  यदि  यह  सब  नहीं  था  तो  क्यों  नहीं  ?  अभी  अर्भ
 हाउस  में  यह  बात  आयी  कि  नहर  के  किनारे  उसके  पास  से  लुंगी  बरामद  हुई  ।  वहीं  बात  ञाई  जि
 घोती  बनियान  बरामद  हुई  ।  यदि  उसके  पास  से  लुंगी  ओर  बनियान  बरामद  हुई  तो  वह  पेड़  पर  उसके
 पास  से  रस्सी  कहीं  से  आयी  ।  यदि  ऐसः  नहीं  तो  यट्ट  शक  उत्पन्न  करता  हे  कि  सी०बी०आई०  के  लोग  जो  जांच
 कर  रहे  उन्होंने  कोई  अपने  इन्टेस्ट  में  जानबूझकर  के  उसकी  हत्या  तो  नहीं  की

 ?  उसके  बाद  एक  नाटक
 रचा  गया  ।  इसलिए  में  मंत्री  जो  से  पूछना  चाहता  हूँ  लेकिन  समय  कम  में  हस  पर  बहुत  से  सवाल  पूछना
 चाहता  था  ।  आपने  हमें  हशारा  किया  लेकिन  मान्यवर  में  एक  बाठ  ही  पूछना  चाहूंगा  कि  20  तारीख  को  उसका
 पोस्टमार्टम  25  तारीख  को  माननीय  गृह  मंत्री  जी  वहां  पहुँचे  तो  क्या  आणके  पास  पोस्ट  मार्टम  की  रिपोर्ट

 आई  कि  नहीं  ?  पांच  दिन  में  यह  पोस्टमार्टम  की  रिपोर्ट  क्‍यों  नहीं  आयी  ओर  उसका  पोस्टमार्टम  आिनरी
 डाक्टर  ने  किया  या  जहां  उसका  पोस्टमार्टम  किया  वह  एक  आइईड्िनिरी  अस्पताल  था  ता  इतना  मयानक
 कांड  ओर  ऐसे  जहां  देश  की*प्रसुसत्ता  का  सवाल  जहां  हमारी  डेमोफ़ेसी  दांव  पर  लगी  जहां  उद्वे-बड़े
 लीडर्स  की  जिन्दगी  और  मौत  का  सवाल  हो  तो  ऐसा  अपराधी  ठपराघ  में  सन्निद्तित  था  तो  ऐसे  व्यक्ति  का

 पोस्टमार्टम  एक  आर्डिनरी  अस्पताल  में  क्‍यों  कराया  गया  ।  तो  मैं  चाहूंगा  कि  मंत्री  जी  बतायें  कि  पोस्टमार्टन  की

 रिपोर्ट  से  क्‍या  क्या  क्‍या  बातें  यह  हाऊस  को  स्पष्ट  रूप  से  जानकारी
 अन्तिम  बोफोर्स  काण्ड  में  मी  हुआ  था  तो  बहुत  तुझान  और  अत  में  नृतपूर्व

 प्रधानमंत्री  ने  एक  संसर्टीय  समिति  बेठा  दी  ।  यह  काण्ट  तो  बोफोर्स  से  कम  मयानक  नहीं  हे  ।  क्या  गृह  नत्रा
 कोई  संसदीय  समिति  बनायेंगे  जो  हस  मामले  के  देखेगी  ?  मान्यवर  प्री  में  बनारस  गया  था  तो  मात्र  हुआ

 कि  शिवरासन जो  हसी  हत्या
 से  संबंधित  दो  दिन  बनारस

 में
 रुका  हुआ  था  और  वहां  की  पुलिस  को

 आ रही हे  ।  वहां  मूलूप॒ए  नामक  एक  स्थान हे  जहां एक  मद्रासी  होटल है  वहां  वह  वहां  पुलिस  को

 जब  खबर  थी  तो  वह  सो  रही  यी  और  वह  माग  रहा  या  ।  यहां तक  कि  मध्य  प्रदेश  के  रामपुर
 मे  झिस  रेल  से
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 नियम  के  अधीन  चर्चा
 -.  9  1991 पलिस और पदक के वहाँ की पुलिस ने इंटेस्‍्ट नहीं लिया तथा कर्नाटक की  पुलिस वह

 पा
 मालूम  था  लेकिन  वहां  की  पुलिस  ने  इंटेस्ट  नहीं  लिया  तथा  कर्नाटक  की  पुलिस  वाराणसी  की

 खो  हक  या  जे  शिवा

 देखा  गया
 लिस  ने  भी  उसे  नहीं  पकड़ा  ।  क्‍या  ऐसा तो  नहीं  कि

 अपराध  प्र  मित्र  हर  है  ।  है  पुलिस  पर  शक  ही  करत  नेकिन
 पर  मजबूर  होते  विवश  होते  है  कि  यह  क्या  मामला  है

 दा  हा  के  संचने

 सभापति  महोदय
 :

 मेरा  ख्याल  हे  पुलिस  पर  इलज़ाम  लगाने  की  जरूरत  नहीं  हे  ।
 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  में  यह  चाहता  हैं  कि  एक  संसदीय  सर्मिर  बेठा  दी  हर  भी

 देखे  कि  इस  मामले  को  हग्नोर  तो  नहीं  कर  रहे  हें  ?  यह  देखे  कि  सी०बी०आई०  में  हतने  बटे  बड़े  अफसर  थे
 और  वह  केसे  जाकर  म९  गया  ते  सी०बी  आई०  शक  के  जाल  में  नहीं  आती  हे  सी०बीआइ«  शक  के  जाल
 में  नहीं  आती हे  तो  प्रदेश  पुलिस  भी  आयेगी  ।  इसलिए  में  चाहता  हैँ  कि  मान  मंत्री  जी  हाऊस  में  स्पष्ट  रूप
 से  जानकारी  दें  ।  ओर  जहां  देश  की  अखण्डता  का  सवाल  हम  चाहते  हें  इस  पर  कढ़ाई  से  घ्यान  दें
 नहीं  तो  हो  सकता  हे  कि  आगे  चलकर  हससे  भी  और  दृष्परिणाम  निकले  दुष्प्रभार्वਂ  घटनायें  होती
 रहें  ।

 सभ्रापति  महोदय  :  मुझे  माननीय  हा  पदमा  ले  एक  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  हे  कि  वह  उसी
 स्थान  से  सम्बन्ध  रखती  हैं  ।  जिस  स्थान  से  षण्मुगम  का  सम्बन्ध

 एक  अनुरोध  मभेजा  हे  । शक  |  #
 x

 सभापति  मह्ठोदय  :
 में  सूची  के  अनुसार  कार्य  कर  रहा  हूँ  ।  मैनें  केवल  डा०  पदमा  के  मामले  में

 परिवर्तन  किया  है  क्योंकि  वह  उसी  स्थान  से  सम्बन्ध  रखती  हैं  जहाँ से  षण्मुगम  आया  था  ।  पदमा  कृपया
 आप  पाँच  मिनट  में  अपना  भाषण  समाप्त  करे

 डा०  पदमा  :  समाणति  चूंकि  अन्य  सभी  माननीय  सदस्यों  ने

 षण्मुगम  की  मृत्यु  फफी  कुछ  कहा  में  उनके  द्वारा  कह्ठी  गई  बातों  को  दोहराकर  सदन  का  समय
 नष्ट  नहीं  करना  चाहती  ।  इसके  सुझे  बताया  गया  हे  कि  मन्त्री  को  समारोह  में  उपस्थित  होना

 णड़ता  दे  !

 एह  डाक्टर  होने  केਂ  में  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  यह  बहुत  अच्छा  होता  यदि  षण्मुगम  के  शरीर  को

 पोस्ट  के  लिय  किसी  शिक्षण  संस्थान  को  भेजा  जाता  ।  जहाँ  तक  पोस्ट-मार्टम  की  रिपोर्ट  का  सम्बन्ध  हे
 यह  जानना  कि  यह  हत्या  हे  या  कया  उन्होंने  कण्ठ  की  हड्डी  का  एक्स  रे  लिया  हे  ओर  क्या  उन्होंने
 कण्ठ  की  हड्डी  को  सुरक्षित  रखा  है  ।  यही  कुछ  प्रश्न  हें  जिन्हें  में  जानना  चाहती  हूँ  ।

 श्री  के०  रामसूरिं  टिणिडिवणम  :  महोदय  मैं  बहुत  छोटा  सा  माषण  दूंगा  ।  यद्र  हमारे
 लिये  शर्म  की  बात  हे  कि  हम  उस  दुर्घटना  के  बारे  में  चर्चा  करते  हें  जो  घट

 चुकी हे  अर्थात  एक  महान  नेता  की

 हत्यः  जिसने  आत्म-विश्वास  के  साथ  देश  का  नेतृत्व  किया  त  की  युदा  पीढ़ी  के  जीवन  में  विश्वास  पैदा

 किया  ।  जहाँ  तक  जाँच  का  सम्बन्ध  में  विषय-वार  बोलूंगा  ।

 षण्मुगम  ने  उच्च  न्यायालय  के
 एक  वकील  के  माध्यम  से  समर्पण  किया  था  ।  जब  उसने  एक  बकील  के

 माध्यम  से  समर्पण  किया  तो  इसका  उर्थ  हे  कि  वह  जीना  चाहता  था  ओर  सुरक्षा  मी  चाहता  था  ।  षण्मुगम
 का  महत्व  सबसे  अधिक  जाँच  दल  द्वारा  ही  महसूस  किया  गया  क्योंकि  जब  उसे  वेदाराण्यम  ले  जाया  उसे

 oy
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 नियम  193  के  अधीन  चरण

 प््पपि-+-..तैई मम  के  अधीन  ः न  तो  सड़क  द्वारा  और  न  हीं  रेल  द्वारा  ले  जाया  गया  बल्कि  उसे  हेलीकाप्टर  द्वारा  ले  जाया  गया  था  ।  और

 वह  उस  स्थान  से  भाग  निकला  जहाँ  उसे  रखा  गया
 था  ।  और  उसके  भाग  निकलने  के  बाद  उसके  विरट

 पुलिस  हिरासत  से  बच  कर  प्राग  निकलने  का  भामा  दर्ज  किया  गया  |  फिर  ग्रत्महत्या  या  जो  भी
 जाँच  दल  के  नोटिस  में  आह  ।  तत्पश्चात  षण्सतुगम  के  विरूद  का  मामज़ा  दर्ज  छि  पा  गया  ।  लेकिन
 उसे  बच  कर  भाग  निकलने  की  नुमति  दन  क  लिय  पुलिस  के  विरूद  कोई  मामला  नहीं  हे  से  आत्महत्या
 करने  या  हत्या  हो  जाने  की  अनुमति  देने  का  पुत्तिस  के  विछूद  कोई  मामला  नहीं  है  ।  जब  बड़  बच  निकलता
 बहुत  कम  सिपाही  उस  स्थान  की  देख-रेइ  ऊर  हें  थे  जो  यह  कहते  हैं  कि  थरे  उसके  पीछे  दौढ़ने  या  उसे  उकदन

 Al,
 सौ  आदमी  उसका  पता  लगाने  के  लिये  ड्यूटी  यर  लगा  गये  ।  जहाँ  कहीं  भी  कोई  व्यक्ति  रखा  नाता  चाहे
 वह  वेदाराण्यम  में  डे  या  कोडीकररई  पुलिस  को  बंगले  या  गैस्ट  जिसमें  उसे  रख्छा  गया  ढी
 निगरानी  करनी  चाहिये  थी  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  जाँच  उस  दिशा  में  क्‍यों  नहीं  बढाई  गई  और  उस  सम्बन्ध  में
 कार्यवाही  क्‍यों  नहीं  की  गई  ।  जेसा  कि  विशेष  जांच  दल  ने  बताया  हे  षण्मुगम  उस  क्षेत्र  का  एक  प्रसिद्र  टस्कर
 था  ओर  समुद्री  तट  कई  तस्करों  के  लिये  विख्यात  हे  ।  इन  तस्करों  के  बीच  आपस  में  प्काबला  रहा  होगा  ।
 जैसा  कि  मेरे  अन्य  मित्र  ने  कहा  था  कि  उस  क्षेत्र  में  व्यक्ति  पी  हैं  जो  लिट्टे  या  श्री  लंका  के  उग्रवादियों  जो
 वहां  आये  के  साथ  मिलीमगत  हे  ।  समाचारपत्रों  में  भी  एक  रिपोर्ट  छपी  थी  कि  वहाँ  बहुत  से  ऐसा
 राजनीतिज्ञ  भी  हो  सकते  हे  जो  षण्सुगम  के  पे-रोल  पर  हों  ।  यह  कोन  जानता  हे  कि  बे  श्री  षण्मुगम  दवरा  उन
 तथ्यों  के  प्रकट  किये  जाने  से  डरे  हुए  थे  जो  श्री  राजीव  गांधी  हत्याकाण्ड  मामले  को  कुछ  नये  संकेत  दे  सकते
 हैं  ।  स्थानीय  पुलिस  के  सामने  ओर  उसकी  सक्रिय  सड्डायता  से  वहाँ  तस्करी  पहले  की  हो  रही  थी  ।  यह  बाठ
 नहीं  हे  कि  श्री  षण्मुगम  पुलिस  हिरासत  से  अचानक  भाग  निकला  हो  ।  ऐसी  आशा  की  जाती  थी  और  इस  टरूय

 या  उसका  पता  लगाने  की  स्थिति  में  नहीं  थे  ।  लेकिन  उसके  बच  निकलने  के  तुरन्त  घन्टों  में  ऊई

 को  ध्यान  ;  ते  हुए  विशेष  जाँच  दल  को  ठत्यन्त  सायघानी  से  उसकी  रक्षा  करनी  चाहिये  थी  ।  लेकिन  वहां
 ऐसा  नहीं  किया  गया

 समय  राज्य  सरकार  ने  माना  था  कि  लिट्टे  सरकार  के  वायरलेर
 सन्देशों  को  बीच  में  रोकता  था  ।  यदि  यह  सत्य  हे  तो  यह  भी  सम्भव  हे  कि  लिट्टे  विशेष  जाँच  दल  दारा  सरकए
 को  प्रेजे  गये  किसी  भी  सन्देश  को  बीच  में  ही  रोक  रहा  था  ।  इससे  भी  अधिक  विशेष  जाँच  दल  जो  कुछ  कर
 रहा  उसका  ब  ग्रत्यधिक  प्रचार  कर  रहें  थे  ।  माना  एक  व्यक्ति  पकड़ा  जाता  अगले  ही  क्षण  प्रैस  में  एक

 हहुत  बढ़ा  समाचार  छप  है  कि  फलां-फलां  व्यक्ति  पकढा  गया  उसे  फला-फला  स्थान  एर  जले  जाया  जञ
 रहा  हे  और  वहा ँसे  उसे  कल  अन्य  स्थान  पर  ले  जाया  जायेगा  ।  विशेष  जाँच  दल  द्वारा  इस  तरह  का  प्रदण
 दिया  गया  ।  इसलिये  जो  व्यक्त  पण्सुगम  में  रुचि  रखते  बे  जो  कुछ  हो  रहा  था  उस  पर  अच्छी  हर्ट
 निगरानी  रख  सकते  विशेष  जाँच  दल  दारा  इस  पहलु  पर  विचार  नहीं  किया

 जब  श्री  करुणानिधि  प्र॒र्य  मंत्री  उस

 एक  अन्य  मामला  मी  हे  ।  श्री  शुभा  फोटोग्राफर  के  बहुत  घनिष्ठ  राजनैतिक  सम्बन्ध  थे  ।  थांदे

 हस  प्रकार  के  व्यक्तियों  की  गिरफ्तारी  का  इतना  अधिऊ  प्रचार  किया  जाता  है  तो  हमें  इसके  परिणाम  जत््छी
 तरह  देख  सकते  हें  ।  ये  क॒ुछ  समस्‍्याए  हें  न  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  था  ।

 विशेष  जाँच  दल  के  कार्यकरण  के  सम्बन्ध  में  में  उच्च  अधिकारियों  जो  इस  दल  में  कार्य  कर  रहे  हें
 परन्तु  जिनकी  कार्यकुशलता  पर  संदेह  हे  क्योंकि  आज  उनके  अधीन  कार्य  करने  वाले  अधिकारियों  द्वारा  मी

 प्रभावी  रूप  से  कार्य  करने  को  देखने  की  उनकी  उनमें  योग्यता नहीं  हे  ।  यदि एक  व्यक्ति  विशेष  गलती  करता
 हे  या  वह  कुछ  नहीं  करता  जो  उससे  किए  जाने  की  आशा  की  गई  हे  तो  उच्च  अधिकारी  को  उसे  ताड़ना
 चाहिये  ।  यदि  राजीव  गान्धी  हत्याकाण्ड मामले  की  जाँच इस  तरह  ही  चलती  रही  तो  मैं  नहीं  जानहा  कि  आन
 आदमी  के  साथ  क्‍या  होगा  ।  सरकार  को  इन  सपा  बातों  पर  ध्यान  देना
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 मम  केवधन  बची  WS  ७७६ या  १५  १५७९
 बहुत से  ऐसे  व्यक्ति  हें  जिन्होंने  विरत  7  या  8  वर्षों में  श्री  लंका  के  उप्रवादियों  और  तमिल  की

 तमिल  स्कालर्स  के  रुप  में  श्री  लंका  के  तमित्तों  उनकी  आवभगत  का  आनन्द  किया  हे  ओर  जिनके  खर्चे  पर  ये

 सांस्कृतिक  कार्यक्रम  और  तमिल  सम्मेलनों  में  भाग  लेने  के  लिये  विदेशों में  जाते  रहे  हें  ।  उन्होंने  रिट्ट  की

 गतिविधियों को  बढ़ावा  दिया
 हे

 ।  मेरे  विचार  से  उनकी  गतिविधियों की  भी  जांच  की  जानी  चाहिये  ।  उनमें से

 अहुतों  के  उन  तस्करों  से  सम्बन्ध  हो  सकते  हे

 नागापत्तनम  ओर  रामेश्वरम  के  बीच  तमिलनाडु  समुद्री  तट  उन  तस्करों  कम  हिएने  का  पका  दे

 छेन्दें  दमारे  राजनीतियों  सक्रिय  महायता  प्राप्त  है  ।  हइस  सम॒दट्री  तट  की  सरक्षा  अवश्य  की  जानी  चाहिये  और
 तस्करों  और  विदेशी  उमग्रवादियों  से  हम  समुद्रीतट  की  सुरक्षा  के  लिये  विशेष  व्यवस्था  की  जानी

 चाहिये  ।

 सभापति  महोदय  :  गृह  मर्न्त्री  महोदय  कल  सामान्य  बजट  पर  चर्चा  शुरु  होने  से  पहले  उत्तर  देंगे

 और  ठब  सभा  कल  ]।  बजे  म०  पूृ०  तक  के  लिए  स्थगित  होती  हे  ।

 7.30  म०  प०

 तत्पश्चात्‌ लोक सभा मंगलवार 30 जुलाई , के ग्यारह बजे तक के लिए झुथगित हुई । 226 (


